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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 20  2007/29  1929

 लोक  सभा  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 *  "

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने

 प्रश्ककाल  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  दिया  हुआ  इसलिए  मेरा  आपसे

 निवेदन  है  कि  पहले  मेरे  प्रस्ताव  को

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  स्वीकृति  नहीं  दी

 ।

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष

 वेस्ट  बंगाल  में  जो  अत्याचार  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 :  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  क्यों  कर  रहे  कुछ  भी  कार्यवाही

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 :

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्षपीठ  की  बात  सुनने  को  भी  तैयार

 नहीं  मैं  कुछ  नहीं  कह  मैं  सभी  के  प्रति  निष्पक्ष  मैं

 कहता  हूं  कि  उचित  शर््दों  में  लाये  गए  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 आप  इसे  एक  राजनीतिक  मुद्दा  बनाने  पर  ही  बल  दे  रहे  मुझे

 बड़े  खेद  से  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  आप  इस  विषय  पर  चर्चा

 करना  ही  नहीं  आप  अध्यक्षपीठ  से  सहयोग  नहीं  कर  रहे

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 प्रश्नककाल  में  आपका  विश्वास  नहीं  कोई  भी  सभा  की  कार्यवाही

 चलाने  के  प्रति  चिन्तित  नहीं  यह  एक  मज़ाक  बन  गया  है  और

 मुझे  आशा  है  कि  देश  के  लोग  इसे  ध्यान  से  देख  रहे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  अध्यक्ष  महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  विपक्षी  दलों  से

 अपील  करता  कि  वे  प्रश्ककाल  और  सभा  की  अन्य  कार्यवाही

 चलने  उनके  द्वारा  उठाये  जा  रहे  मुद्दे  के  संबंध  मैं  बताना  चाहूंगा

 कि  कल  इस  विषय  पर  एक  बैठक  बुलायी  गयी  जिसमें  यह  निर्णय

 लिया  गया  था  कि  इस  विषय  को  अल्पकालीन  चर्चा  के  अधीन  किस

 तरह  लिया  जा  सकता  आप  इस  मामले  पर  निर्णय  ले  सकते

 जिस  विषय  को  माननीय  सदस्य  उठाना  चाह  रहे  अध्यक्ष  द्वारा  स्वीकृत
 नियमों  की  रूपरेखा  के  भीतर  उस  पर  चर्चा  करने  में  हमें  कोई  आपत्ति

 नहीं  आपके  माध्यम  से  मैं  विपक्ष  स ेअपील  करता  हूं  कि  वे  प्रश्नकाल

 चलने  तत्पश्चात्‌  हम  सभा  की  कार्यवाही  में  बाधा  डाले  बिना  मिलकर

 इस  मामले  का  समाधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  कल  हमने  सभी  माननीय  सदस्थी

 की  एक  बैठक  बुलायी  मैंने  सभी  माननीय  नेताओं  से  कहा  कि

 मैं  चर्चा  करने  की  मनाही  नहीं  कर  रहा  मैंने  कहा  है  कि  यह

 उचित  तरीके  से  होनी  मैंने  सभी  सदस्यों  से मिलकर  एक  प्रस्ताव

 लाने  का  आग्रह  किया  जिस  पर  मैं  विचार  कर  सकता

 अध्यक्षपीठ  से  इतना  सहयोग  भी  नहीं  किया  जा  रहा  मुझे  कोई

 सहयोग  नहीं  मिल  रहा  तथा  रोज-रोज  ऐसा  हो  रहा
 पिछले

 सत्र  में  भी  सत्र  की  आधी  से  भी  ज्यादा  अवधि  व्यर्थ  हो  गयी

 यही  तरीका  अपनाया  जा  रहा  जनता  का  धन  बर्बाद  करके  इस

 तरह  सभा  चलाने  से  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं  मैं  इसकी  पुरजोर

 निन्‍्दा  करता

 '

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  जब  अध्यक्ष  महोदय  ने  इसे  एक  बार

 फिर  स्पष्ट  कर  दिया  है  तो  आप  लोग  क्यों  परेशान  हो  रहे  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  शब्द  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया

 *

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 पूर्वाह्न  11.05  बजे

 समय  श्रीमती  नीता  पटैरिया  और  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  आए  और  सभापटल  के  निकट  खड़े  हो

 ]

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  यहां  से  चर्चा  कैसे  जो  मोशन

 हैं  उस  पर  चर्चा  तो  होने  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानते  लीडर्स  की  मीटिंग  में  क्या

 अगर  नहीं  जानते  हैं  तो  यहां  क्यों  आप  लोग  नहीं  जानते

 क्या  आपको  हमने  बोल  दिया

 -

 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  आज  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं

 लाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  देश  को  देखने

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  देश  की  जनता  के  समक्ष

 जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यहां  खड़े  माननीय  सदस्यों  की  सूची

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पता  कि  आप  क्‍या  बोल  रहे

 आपने  यह  निर्णय  भी  नहीं  लिया  है  कि  कौन  से  नारे  लगाए  जाने

 मैं  कह  रहा  हूं  कि
 आपके  नेता  इसके  बारे  में  जानते  हैं  कि  मुझे  इस

 पर  उचित  चर्चा  की  अनुमति  देनी  आप  जानबूझकर  सभा  की

 कार्यवाही  में  बाधा  डाल  रहे

 प्रश्नों  के  लिखित  उतर  4

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  उसकी  इम्पॉेंस  आप  ही  जानते  हैं

 और  कोई  नहीं

 -  *

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  मैं  इस  तरीके  से  बाधा  डालने

 की  अनुमति  नहीं  मैं  इस  बात  की  सहमति  पहले  ही  दे  चुका

 कि  एक  उचित  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  आप

 मुझे  बाध्य  नहीं  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  बार-बार  अपील  कर  रहा  हूं  कि

 आप  अपने-अपने  स्थान  पर  वापस  कृपया  इस  देश  के

 उच्चतम  मंच  को  कार्य  करने  लोग  हमें  देख  रहे  लोगों

 ने  यहां  क्‍यों  भेजा  क्‍या  लोगों  ने  हमें  इस  सभा  में  नारे  लगाने

 के  लिए  चुना  यह  शर्मनाक

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 साइबर  अपराध

 *61.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  इस  वर्ष  के  दौरान  साइबर

 अपराधों  से  संबंधित  कुल  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  इन

 मामलों  की  प्रकृति  क्‍या

 ऐसे  अपराध  करने  वाले  लोगों  की  औसत  आयु  क्‍या

 और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 शृह्त  मंत्री  शिवराज  वि०  :  राष्ट्रीय
 अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  )  द्वारा  यथासंकलित  2004

 से  2006  के  दौरान  सूचना  प्रौद्योगिकी  2000



 5  प्रश्नों  को

 तथा  भारतीय  दंड  संहिता  कौ  विभिन्‍न

 धाराओं  के  अंतर्गत  पंजीकृत  साइयर  अपराधों  संबंधी  राज्यों/संघ  शासित

 वार  मामले  संलग्न  में  दिए  गए  एन०सी०आर०बी०

 केवल  वार्षिक  आधार  पर  इन  आंकड़ों  को  एकत्रित  और  संकलित  करता

 2004  से  2006  के  दौरान  आई०टी०  अधिनियम  और  आई०पी०सी०

 धारा  के  अंतर्गत  पंजीकृत  मामलों  के  अपराध  शीर्षक  बार  ब्योरे  संलग्न

 में  दिए  गए

 एन०सी०आर०बी०  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की

 वास्तविक  आयु  संबंधी  सूचना  नहीं  वर्ष  2004  से  2006

 के  दौरान  आई०टी०  अधिनियम  और  संबंधित  आई०पी०सी०  धाराओं  के

 अंतर्गग  विभिन्न  आयु-समूहों  .  में  गिरफ्तार  व्यक्तियों  के  राज्य/संघर

 शासित  वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-]॥|  में  दिए  गए  यह  देखा  गया  है

 29  1929  लिखित  उत्तर  6

 कि  2004,  2005  और  2006  के  दौरान  आई०टी०  अधिनियम  और

 संबंधित  आई०पी०सी०  धाराओं  के  अंतर्गत  गिरफ्तार  किए  क्रमशः

 82.01%,  86.64%  और  85.31%  व्यक्ति  18.45  आयु  समूह  के  अंतर्गत

 साइबर  अपराधों  से  आई०टी०  अधिनियम  और

 आई०पी०सी०  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  निपटा  जा  सकता  सरकार

 ने  संसद  में  सूचना  प्रौद्योगिकी  2006  प्रस्तुत  किया

 है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपराधों  के  नए  रूपों  से  निपटने

 का  प्रावधान  है  जैसे  इलैक्ट्रोनिक  वीडियो  में  उत्तेजनापूर्ण  सामग्री

 को  प्रशासित  सेवा  प्रदान  करने  वालों  ट्वारा  विश्वास

 तोड़ना  और  आंकड़े  लीक  छद्यरूप  धारण  के  जरिए  ई-कामर्स

 ज़ालसाजी  जिसे  सामान्यतः  पहचान  चुराना  आदि  कहा  जाता

 है  तथा  संचार  सेवा  के  जरिए  अपराधपूर्ण  संदेश

 वर्ष  2004-2006  के  दौरान  आई०टी०  अधिनिकभ और  आई०पी०सी०  की  धाराओं  के  अंतर्गत

 पंजीकृत  साइबर  अपराध  की  घटनाएं

 पंजीकृत  ममाले

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  आई०टी०  अधिनियम  आई०पी०सी०  धारा  कुल  अधिनियम  +

 सं०  क्षेत्र  आई०पी०सी०  की  धारा

 2004  2005  2006*  2004  2005  2006*  2004  2005  2006*

 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 1.  आंध्र  प्रदेश  8  14  14  93  68  102  101  82  116

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 3.  असम  0  1  1  0  0  0  0

 4...  बिहार  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 5.  छत्तीसगढ़  0  0  ०  0  28  30  0  46  ३0

 6.  गोवा  0  ०  0  0  0  30  ०  ०  ०

 7...  गुजरात  2  2  5  *]  0  त  ०  ०  6

 8.  हरियाणा  0  8  5  0  त  1  0  9  2

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0  0  0  0  ।  0  ०  0  2



 7  प्रश्नों  के  20  2007

 10.  जम्मू-कश्मीर  1  ०  0  0  0  0  ।  0  0

 11.  झारखंड  ०  ०  ०  |  0  0  0  0  0

 12.  कनटिक  14  38  27  0  0  ०  14  38  27

 13.  केरल  2  ३  12  0  |  0  2  3  12

 14.  मध्य  प्रदेश  0  0  $  0  0  126  i)  0  131

 15.  महाराष्ट्र  17  26  35  4  1  4  27  39

 16.  मणिपुर  0  0  0  0  0  0  0  0  ०

 17.  मेघालय  0  0  2  ०0  0  0  ०0  0  2

 18.  मिजोरम  0  ०0  0  0  0  0  0  0  0

 19.  नागालैंड  ०  ०  ०  0  ०  0  0  ०  ०

 20.  उड़ीसा  1  6  0  0  0  0  1  6  0

 21.  पंजाब  2  7  12  4  43  26  6  50  38

 22.  राजस्थान  0  18  4  0  0  0  0  18  4

 23.  सिक्किम  0  0  0  0  0  0  0  0  ०0

 24.  तमिलनाडु  14  22  8  ३  0  ०0  50  22  8

 25.  त्रिपुरा  |  0  0  0  0  0  0  0  ०

 26.  उत्तर  प्रदेश  2  4  0  3  0  0  $  4  0

 27.  उत्तरांचल  ५]  0  3  0  0  0  ०  0  3

 28.  पश्चिम  बंगाल  0  0  6  0  0  3  0  0  9

 कुल  63  167  135  264  294  293  ३27  461  428

 29.  अंडमान  और  मिकोबार  0  है  ०  $  0  11  5  ०  11

 छ्लीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  1  2  2  0  0  0  ।  2  2
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 31.  दादरा  और  नागर  0  0  ०  ०  0  0  ०  0  0

 हवेली

 32.  दमण  और  ट्वीव  0  0  0  0  0  0  0  "0  0

 33.  दिल्‍ली  4  10  5  10  8  7  14  18  12

 34.  लक्षद्वीप  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 35.  पांडिचेरी  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 कुल  5 कुल  5.  #7  4S  8  9  .20.  20  30.  25” 7  15  8  18  . 20  20  25

 कुल  68  179.  142  279  302  311  347  481  453

 स्रोत  :  भारत  में  अपराध

 टिप्पणी  :  आंकड़े  दर्शाएं  गए

 वर्ष  2004.2006  के  दौरान  आई०टी०  अधिनियम  और  आई०पी०सी०  के  अंतर्गत  अपराध

 शौर्षक-वार  साइबर  अपराध  की  घटनाएं

 क्रम  अपराध  शीर्षक  पंजीकृत  मामले

 सं०  -

 2004  2005  2006

 त  2  3  4  5

 आई०टौ०  अधिनियम  के  अंतर्गत  अपराध

 1.  कम्प्यूटर  स्त्रोत  विभाग  में  हस्तक्षेप  करना  2  10  10

 2.  कम्प्यूटट  सिस्टम  को  हैक  करना

 (।)  कम्प्यूटर  संसाधन/ठपयोगिता  को  हानि  पहुंचाना/क्षतिप्रस्त  करना  14  33  25

 (॥)  हैकिंग  12  बा  ३4

 3...  इलैक्ट्रोनिक  रूप  में  अश्लील  प्रकाशन/ट्रास्समीशन  34

 ह

 88  69

 4.  असफल  रहना

 (i)  प्रमाणक  प्राधिकरण  के  आदेशों  के  अनुपालन  में  ०0  ही  0
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 2  3  4  5

 i  आओ  आओ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  मनन  नमन  विन  नयिनिननिनीयनननननन-न+++-ननन

 (ii)  सरकारी  एजेंसी  द्वारा  अवरोधन  पर  डिकाय  अथवा  सूचना  को  0  ०  0

 सहायता  देने  में

 5.  संरक्षित  कम्प्यूटर  प्रणाली  तक  अप्राधिकृत  पहुंच/पहुंच  का  प्रयास  0  0  0

 6.  गलत  प्रतिनिधित्व/तथ्यों  को  छुपा  कर  लाइसेंस  अथवा  डिजीटल  हस्ताक्षर  0  0  0

 प्राप्त  करना

 7.  गलत  डिजीटल  हस्ताक्षर  प्रमाण  पत्र  प्रकाशित  करना  ०0  0  -0

 8.  जाली  डिजीटल/हस्ताक्षर  ०0  1  त

 9...  विश्वास/गोपनीयता  का  उल्लंधन  6  5  3

 10.  अन्य  0  0  0

 कुल  68.  179  142

 श्

 प्र

 रे

 आई०पी०सी०  के  अंतर्गत  अपराध

 1.  लोक  सेवकों  ट्वारा/विरुद्ध  अपराध  0  0  0

 गलत  इलैक्ट्रोनिक  साक्ष्य  0  0  0

 इलैक्ट्रोनिक  साक्ष्य  को  नष्ट  करना  0  0  0

 जालसाजी  77  48  160

 5.  विश्वास  का  अपराधिक  उल्लंघन/जालसाजी  173  186  90

 6.  जालसाजी

 7.  (1)  प्रापर्टी/मार्क  12  0  13

 (॥)  हस्तक्षेप  करना  7  9  0

 (iit)  करेंसी/स्टैम्प  10  9  48

 कुल  279  302  311

 कुल  योग  ३47  481  453
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 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अन्तर्गत  लक्ष्यों  प्राप्ति

 “62.  श्री  रामपाल  सिंह  :.

 श्री  जाड़िेगा  रामकृष्णा  :

 कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारें  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत

 निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  विफल  रही

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  इन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  “

 की  जा  रही

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  जिन  राज्यों  का  कार्य  निष्पादन  पिछड़
 रहा  उनमें  से  कुछ  राज्य  बिहार  और  मणिपुर  हैं  जहां  भूमि
 और  तकनीकी  श्रमिकों  की  में  कठिनाइयों  के  कारण  स्कूल
 की  अवसंरचना  हेतु  सिविल  कार्यों  मे  विलम्ब  हो  रहा  है  तथा  पश्चिम

 बंगाल  और  बिहार  हैं  जहां  न्यायाधीम  मामलों  के  कारण  अध्यापक  भर्ती

 में  विलम्ब  हो  रहा

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  तहत  समयबद्ध  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  सर्व  शिक्षा  अभियान  की  निगरानी  हेतु  एक  सशक्त  तन्त्र  बनाया

 गया

 आपदा  राहत

 *63.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 डा०  एम०  जगनाथ  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  बाढ़  और  प्राकृतिक
 आपदाओं  हेतु  प्रदान  की  गई  राहत  सामग्री  और  वित्तीय  सहायता  का

 ज्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अनेक  राज्यों  ने  सरकार  द्वारा  पहले  प्रदान  की  गई

 सहायता  के  अलावा  और  सहायता  राशि  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्राकृतक  आपदाओं  के  कारण  हुई
 जानमाल  की  क्षति  का  ब्यौरा  क्‍या
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 (2)  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थिति  क ेआकलन

 हेतु  कोई  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 से  प्राकृतिक  आपदाएं  आने  पर  राहत  कार्य  करने  के  लिए

 प्राथमिक  रूप  से  राज्य  सरकारें  उत्तरदायी  होती  भारत  सरकार  संभारतंत्र

 एवं  वित्तीय  सहायता  देकर  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  सहायता  प्रदान

 करती

 प्रत्येक  राण्य  क ेलिए  एक  आपदा  राहत  निधि

 का  सृजन  किया  गया  है  जिसमें  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 ट्वारा  75:25  के  अनुपात  से  अंशदान  किया  जाता  सभी  राज्यों  की

 आपदा  राहत  निधि  में  वर्ष  2007-08  के  लिए

 4258.85  करोड  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  जिसमें  3194.

 14  करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  अंशदान  और  1064.71  करोड़  रुपए  का

 अंशदान  राज्यों  का  केन्द्रीय  अंशदान  की  50%  अर्थात्‌  1597.07

 करोड  रुपए  की  राशि  की  पहली  किस्त  जारी  करने  के  लिए

 2007  से  देय  हो  गयी  थी  और  दूसरी  किस्त  के  रूप  में  शेष  1597.

 07  करोड़  रुपये  की  राशि  2007  में  जारी  करने  के  लिए

 देय

 विभिन्‍न  राज्यों  को  वर्ष  2007-08  के  दौरान  सी०आर०एफ०  के

 केन्द्रीय  हिस्से  की  पहली  किस्त  के  रूप  में  1545.48  करोड़  रुपये  की

 राशि  जारी  कर  दी  गई  इसके  वर्ष  2007-08  के  लिए

 सी०आर०एफ०  के  केन्द्रीय  हिस्से  की  दूसरी  किस्त  के  रूप  में  342.

 365  करोड़  की  राशि  बाढ़  की  गम्भीरता  के  मद्देनजर  7  प्रभावित  राज्यों

 के  अनुरोध  पर  अग्रिम  रूप  से  जारी  कर  दी  गई  इसके

 बाढ़  की  स्थिति  में  केरल  को  एन०सी०सी०एफ०  से

 50.00  करोड़  रुपये  की  राशि  मेंਂ  आधार  पर  भी  जारी  कइ

 गई

 बिहार  को  दो  लाख  मीट्रिक  टन  एक  लाख

 मीट्रिक  टन  गेहूँ  और  10,000  किलोलीटर  मिट्टी  के  पश्चिम  बंगाल

 को  10333  मी०  टन  चावल  और  600  मी०  टन  गेहूं  तथा  असम

 को  10,000  मी०  टन  चालव  का  अतिरिक्त  आबंटन  उनके  अनुरोध
 पर  किया  गया  बिहार  के  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पंजाब  से  रेल

 ट्वारा  चारे  के  परिवहन  की  राज्य  सरकार  से  कोई  कीमत  लिए
 कौ  गई

 गम्भीर  प्रकृति  की  फ्रकृतिक  आपदा  आने  पर  निर्धारित  प्रक्रिया  के

 अनुरूप  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  निधि  से
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 भी  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  इस  प्रक्रिया  के  अनुसार
 संबंधित  राज्य  सरकार  को  राष्ट्रीय  आपदा  द्वारा  हुई  क्षेत्रवार  क्षति  और

 अपेक्षित  निधियों  के  विवरण  का  उल्लेख  करते  हुए  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 करना  अपेक्षित  होता  राज्य  से  यह  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  स्थिति  का

 स्थल  पर  जायजा  लेने  और  राहत  कार्यों  के  लिए  निधियों  की  जरूरत

 का  आकलन  करने  के  लिए  एक  अंतर-मंत्रालयी  केन्द्रीय  दल  का  गठन

 किया  जाता  इस  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  का  गृह  सचिव  की

 अध्यक्षता  में  एक  अन्तर-मंत्रालयी  समूह  द्वारा  विचार

 किया  जाता  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री

 की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  केन्द्रीय  दल  की

 उस  पर  अन्तर-मंत्रालयी  समूह  की  सिफारिशों  और  सहायता  के

 मानदंडों  और  मर्दों  के  प्रचलन  के  आधार  विचार  करती  और

 एन०सी०सी०एफ०  से  सहायता  की  प्रमात्रा  का  अनुमोदन  करती

 आंध्र  अरुणाचल  हिमाचल

 सिक्किम  और  उत्तर  प्रदेश  नामक  दस  राज्यों  ने  वर्ष

 2007  में  भारी  बर्षा/बाढ़  आने  पर  राहत  कार्यों  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  की  मांग  करते  हुए  भारी  वर्षा  एवं  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति

 का  विवरण  देते  हुए  अब  तक  33  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  कर्नाटक

 और  उड़ीसा  राज्यों  ने  तीन  और  दो  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  इन

 सभी  13  ज्ञापनों  के  संबंध  में  अन्तर-मंत्रालयी  केन्द्रीय  दल  का  गठन

 किया  गया  इस  दल  ने  10  ज्ञापनों  के  संबंध  में  हालात  का  स्थल

 पर  ही  जाकर  जायजा  लेने  तथा  राहत  कार्यों  के  लिए  निधियों  की

 जरूरत  का  आकलन  करने  के  लिए  8  राज्यों  का  दौरा  पहले  ही  कर

 लिया  है  और  सिक्किम  से  संबंधित  0।  ज्ञापन  की  रिपोर्ट  को

 जिसे  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  उनकी  रिपोट  प्राप्त  हो  गयी

 अरुणाचल  असम  और  कर्नाटक  नामक  राज्यों

 के  शेष  बचे  03  ज्ञापनों  के  संबंध  जो  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त

 हुए  टीमें  शीघ्र  ही  दौरा  7  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्टों  की

 जांच  कर  ली  गई  है  और  संबंधित  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र  कर्नाटक

 उड़ीसा  हिमाचल  प्रदेश

 और  उत्तर  प्रदेश  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  गए  4  राज्यों  अर्थात्‌
 आश्धर  कर्नाटक  उड़ीसा  और

 केरल  से  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  गई  इन  रिपोर्ट  पर  आई०एम०जी०
 ने  विचार  कर  लिया  इनमें  से  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  आम्ध्र

 कर्नाटक  और  उडीसा  राज्यों  के  बारे

 में  03  ज्ञापनों  पर  विचार  कर  लिया  है  और  निम्नलिखित  सहायता  मंजूर
 कर  दी

 आन्ध्र  प्रदेश

 (1)  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  निधि  )

 से  बाढ़  प्रबंधन  के  लिए  136.53  करोड़  राण्य  के
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 सी०आर०एफ०  खाते  में  आसन  आपदा  के  लिए

 उपलब्ध  75%  शेष  के  समायोजन  के

 (॥)  वास्तविक  आधार  पर  हवाई  बिलों+उड़ान  ईंधन  का

 कर्नाटक

 G)  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  निधि  )

 से  बाढ़  प्रबंधन  के  लिए  117.45  करोड़  आसन्‍न  आपदा

 के  लिए  राज्य  के सी०आर०एफ०  खाते  में  उपलब्ध  शेष

 75%  के  समायोजन  के

 (ii)  ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०  के  विशेष  संघटक  से  3.318

 करोड़

 उद्दीसा

 (1).  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  निधि  )

 से  59.33  करोड़  आसन्‍न  आपदा  के  लिए  राज्य  के

 सी०आर०एफ०  खाते  में  उपलब्ध  शेष  75%  के  समायोजन

 के

 (॥)  हवाई  बिलों  का  वास्तविक  आधार  पर

 (॥)  ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०  के  विशेष  संघटक  के  0.719

 करोड़

 केरल  के  संबंध  में  अन्तर  मंत्रालयी  दल  कौ  सिफारिश  को  शीघ्र

 ही  उच्च  स्तरीय  समिति  के  समक्ष  रखा  कर्नाटक  और  उड़ीसा
 राज्यों  से  दूसरे  ज्ञापन  बाद  में  प्राप्त  हुए  और  इन  केन्द्रीय  दलों  की

 रिपोर्ट  भी  अभी  हाल  ही  में  मिली  जिनकी  जांच  की  जा  रही

 इन्हें  शीघ्र  ही  अन्तर-मंत्रालयी  दल  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  उनके  प्रारम्भिक  आकलन  के  आधार  पर

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  2007  के  दौरान  24  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  मात्रा  की  भारी  वर्षा/बाढ़  के  कारण  विभिन्‍न  सेक्टरों

 में  3494  मानव  गुम  1.04  लाख  जानवरों  की  अकाल  मौत

 72.55  लाख  हेक्टेयर  फसली  लगभग  26.60  लाख  घरों  और

 अवस्थापना  की  क्षति

 मवोदय  विद्यालय

 "64.  श्री  रामदास  आउवले  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  प्रत्येक  जिले  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  एक  वतोदश  विद्यालय

 की  स्थापना  हेतु  किए  जा  रहे  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  देश  के  572

 जिलों  में  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  संस्वीकृत  किए  गए  इस  समय

 इनमें  से  549  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  कार्य  कर  रहे  महाराष्ट्र

 के  35  जिलों  में  से  32  जिलों  में  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  संस्वीकृत

 किए  गए  हैं  और  इनमें  से  3।  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  कार्य  कर

 रहे

 प्रवेश  परीक्षाओं  की  भाषा

 *65.  डा०  आर०  सेनथिल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  की  प्रमुख  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  दाखिलों

 की  प्रबेश  परीक्षा  केवल  अंग्रेजी  भाषा  में  ही  ली  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  प्रमुख  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  देश  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  छात्रों  को  प्रवेश  हेतु  समर्थ  बनाने  के  लिए  प्रवेश  परीक्षाओं

 में  अन्य  भाषाओं  को  शामिल  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 जबकि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  पोस्ट  ग्रेजुएट  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश

 हेतु  आयोजित  होने  वाली  ग्रेजुएट  एप्टीच्यूड  टेस्ट  एन  ज्वॉइट

 मैनेजमेट  टेस्ट  और  ज्वांइट  एडमिशन  टेस्ट  टू  एम०एस०सी०  और  भारतीय

 प्रबंध  संस्थानों  में  पोस्ट  ग्रेजुएट  डिप्लोमा  इन  बिजनेस  मैनेजमेंट  में  प्रवेश

 हेतु  कामन  एडमिशन  टेस्ट  जैसी  प्रवेश  परीक्षाएं  केवल  अंग्रेजी  में  आयोजित

 की  जाती  तथापि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  अबर  स्तातक  पाठ्यक्रमों
 में  प्रवेश  हेतु  संयुक्त  प्रवेश  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  आदि

 में  अबर  स्नातक  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  हेतु  अखिल  भारतीय  इंजीनियरी

 प्रवेश  परीक्षा  और  चिकित्सा/दन्त  चिकित्सा  कॉलेजों  में  प्रवेश  हेतु  अखिल

 भारतीय  प्री-मेडिकल/प्री-डेन्टल  प्रवेश  परीक्षा  जैसी  प्रवेश  परीक्षाओं  के

 प्रश्न  पत्र  हिन्दी  एवं  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  होते

 विभिन  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रश्न  पत्र  तैयार  करने  संबंधी  निर्णय

 आयोजक  संस्थानों/निकायों  द्वारा  लिया  जाना  जो  समय-समय  पर

 प्रवेश  परीक्षा  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करते  हैं  और  जहां  भी  अनिवार्य  हो

 आवश्यक  कदम  उठते

 सुनामी  पुनर्वास  कोष  का  उपयोग

 *6.  डा०  के०एस०  :  कया  ग॒ंह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 20  2007  लिबित  जार  ३

 क्‍या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राम्पों  द्वारा  सुनामी

 पुनर्वास  कोष  के  उपयोग  की  निगरानी  की

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रभावित  राष्थों  द्वारा

 राज्य-वार  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  और

 प्रभावित  राज्यों  के  लिए  मंजूर  की  जाने  वाली  अतिरिक्त

 धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 से  दिनांक  26  2004  को  भारतीय  समुद्र  तट

 में  सुनामी  आया  जिससे  तमिलनाडु  केरल  और  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 और  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  और  पांडिचेरी

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  1396  गोवों  के  26.63  लाख  लोग  प्रभावित

 इसके  कारण  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  जीवन  और  आजीविका  को

 अत्यधिक  नुकसान

 तत्काल  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 के  लिए  राजीव  गांधी  पुनर्वास  पैकेजਂ  नामक

 3644.05  करोड़  रुपए  के  एक  विशेष  पैकेज  का  अनुमोदन  किया  गया

 था  ताकि  18  वर्ष  से अधिक  आयु  की  अविवाहित

 विधवाओं  और  अशक्त  व्यक्तियों  तथा  मृतक  व्यक्तियों  के  निकटतम

 संबंधियों  को  अनुग्रह  भुगतान  करने  के  अतिरिक्त  मछली  पालन  और

 कृषि  क्षेत्रों  को  तत्काल  पुनरुद्धार  के  लिए  सहायता

 प्रदान  की  जा  अस्थाई  आश्रय  स्थलों  का  निर्माण  किया

 जा  आधारभूत  ढांचे  की  मरम्मत/बहाली  की  जा

 बचाव  और  राहत  का  चरण  पूरा  होने  के  बाद  सुनामी  के  कारण

 क्षतिग्रस्त  भौतिक  और  सामाजिक  आधारभूत  ढांचे  के  दीर्घावधिक  पुनर्वास
 और  पुनर्निर्माण  तथा  पंगु  हुई  आजीविका  के  पुनरुद्धार  पर  ध्यान  केन्द्रित
 किया  सरकार  ने  सुनामी  पुनर्निर्माण  कार्यक्रम  का

 अनुमोदन  किया  था  जो  9870.25  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत

 जिसे  बाद  में  संशोधित  करके  9822.10  करोड  रुपए  कर  दिया  गया  था
 तथा  जिसे  2005-06  से  2008-09  की  चार  वर्ष  की  अवधि  में  कार्यान्वित

 किया  जाना  सड़कों  और  पत्तनों  और  जहाज  से  माल

 उतारने  के  मंचों  तथा  अन्य  आधारभूत  दांचों  के  पुनर्निर्माण  और  कृषि  तथा

 मछली  पालन  में  आजीविका  जैसी  पुनर्निर्माण  और  पुनर्वास  योजनायें

 दीर्धावधिक  पुनर्निर्माण  के  तत्वों  से  संबंधित  आर०जी०आर०पी०  से

 1776.62  करोड़  रुपए  की  राशि  टी०आर०पी०  में  शामिल  की  गई

 टी०आर०पी०  की  प्रगति  और  निधियों  के  उपयोग  पर  नजर  रखने

 के  लिए  योजना  आयोग  में  एक  कोर  ग्रुप  का  गठन  किया  गया  है

 जिसमें  केद्धीय  मंत्रालयों/विभागों,  राज्य  सरकारों  और  अनुसंधान  संस्थानों



 37  प्रश्नों  के

 के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ताकि  वे  टी०आर०पी०  की  निधियों  पर  नजर

 रख  टी०आर०पी०  कौ  प्रत्यक्ष  और  वित्तीय  प्रगति  पर  नजर

 रखने  के  लिए  कोर  ग्रुप  तिमाही  बैठकें  करता

 इसके  अतिरिक्त  टी०आर०पी०  के  संबंध  में  मंत्रियों  के  शक्तिप्राप्त

 ग्रुप  का  गठन  किया  गया  इस  ग्रुप  ने  निर्णय

 लिया  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  उचित  कार्यान्वयन/मानीटरिंग  के  लिए

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  तिमाही  भौतिक  और  वित्तीय  लक्ष्य  नि८

 एरित  करने

 संशोधित  अनुमानों  का  अनुमोदन  करते  हुए  मंत्रियों  के  इस  ग्रुप
 ने  निर्णय  लिया  था  कि  अब  अनुमोदित  कार्यक्रम  में  किसी  बड़े  उतार-चढ़ाव
 को  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  तथा  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को  प्रभावित

 लोगों  को  राहत  और  पुनर्वास  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  एक  वैज्ञानिक

 ढंग  से  कार्य  पूरे  करने  इस  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 ई०जी०ओ०एम०  द्वारा  अनुमोदित  संशोधित  कार्यक्रम  से  अधिक  कोई

 अतिरिक्त  राशि  प्रदान  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 2007  तक  निधियों  का  राज्य-वार  परिव्यव  और  उपयोग

 दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 2007  तक  टी०आर०पी०  के  तहत  निषधियों  का

 राज्य-वार  परिव्यय  और  उपयोग

 राज्य  संशोधित  परिव्यय  उपयोग  की  गई ह
 कुल  राशि

 2007

 तमिलनाडु  4165.33  **914.58

 केरल  1441.75  67.40

 आंध्र  प्रदेश  210.16  122.55

 पांडिचेरी  663.73  471.22

 अंडमान  एवं  निकोग्रार  2654.69  2504.68

 द्रीपसमूह

 कल  9135.66  ##  2504.68

 (*)  आर०जी०आर०पी०  के  राहत  संघटक  से  व्यय  की  गई  राशि

 शामिल
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 (**)  10/2007  तक  व्यय  और  आर०जी०आर०पी०  से  राहत  संघटक

 से  व्यय  की  गई  राशि  भी  शामिल

 (##)  पत्तनों  और  जहाज  से  माल  उतारने  के  मंचों  के  पुनर्तिर्माण  के

 लिए  नौवहन  विभाग  और  कोर  ग्रुप  के  क्रियाकलापों  से

 संबंधित  व्यय  के  लिए  भी  गई  686.43  करोड़  रुपए  की  राशि

 शामिल  नहीं  कुल  परिव्यय  9135.66  करोड़  रुपए  (राज्यों/संघ

 शाक्षित  क्षेत्रों  के  +  686.43  करोड़  रुपए  विभाग

 और  कोर  ग्रुप  के  -  9822.10  करोड़

 उल्फा  की  गतिविधियां

 «67.  श्री  धर्मेन्द  प्रधान  :

 योगी  आदित्यनाथ  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  2007  के

 में  हमलों  के  लिए  उल्कफा  द्वारा  उग्रवादियों  को

 ठेके  पर  लेनाਂ  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संयंधी  ब्यौरा  कया  है और  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  उल्फा  ने  शांति  प्रक्रिया  से  हटने  और  अपने  संघर्ष  को

 जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 और  सरकार  को  प्रश्नगत  समायार  की  जानकारी

 समय-समय  पर  विभिन  स्रोतों  से  प्राप्त  सूचना-जानकारी  से  यह  पता  चलता

 है  कि  उल्फा  लिब्रेशन  फ्रंट  ऑफ  के  भारत  से  बाहर

 स्थित  जिहादी  आतंकवादी  ग्रुपों  के  साथ  संबंध  यह  भी  उल्लेखनीय

 तथ्य  है  कि  उलल्‍्फा  के  कई  शीर्ष  मैता  बांग्लादेश  में  रह  रहे

 उल्फा  ने  शांति  वार्ता  को  सुकर  बनाने  के  लिए

 2005  में  पीपुल्स  कंसलटेटिव  ग्रुप  का  गठन  किया

 इस  दिशा  में  पी०सी०जी०  के  साथ  2005  और

 2006  के  बीख  वार्ताओं  के  तीन  दौर  हुए  सरकार  ने  भी  मैत्रीभाव

 के  रूप  में  वार्ता  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ामे  के  लिए  अनुकूल  बातावरण

 का  सृजन  करते  के  उद्देश्य  से  13.8.06  से  उल्फा  के  विरुद्ध  एकतरफा
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  देश  के  572

 जिलों  में  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  संस्वीकृत  किए  गए  इस  समय

 इनमें  से  549  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  कार्य  कर  रहे  महाराष्ट्र

 के  35  जिलों  में  से  32  जिलों  में  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  संस्वीकृत

 गए  हैं  और  इनमें  से  3।  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  कार्य  कर

 रहे

 ]

 प्रवेश  परीक्षाओं  की  भाषा

 *65.  डा०  आर०  सेनथिल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  प्रमुख  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  दाखिलों

 की  प्रवेश  परीक्षा  केवल  अंग्रेजी  भाषा  में  ही  ली  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  प्रमुख  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  देश  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  छात्रों  को  प्रवेश  हेतु  समर्थ  बनाने  के  लिए  प्रवेश  परीक्षाओं

 में  अन्य  भाषाओं  को  शामिल  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 जबकि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  पोस्ट  ग्रेजुएट  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश

 हेतु  आयोजित  होने  वाली  ग्रेजुएट  एप्टीच्यूड  टेस्ट  एन  ज्वॉइट

 मैनेजमेट  टेस्ट  और  ज्वांइट  एडमिशन  टेस्ट  टू  एम०एस०सी०  और  भारतीय

 प्रबंध  संस्थानों  में  पोस्ट  ग्रेजुएट  डिप्लोमा  इन  बिजनेस  मैनेजमेंट  में  प्रवेश

 हेतु  कामन  एडमिशन  टेस्ट  जैसी  प्रवेश  परीक्षाएं  केवल  अंग्रेजी  मे ंआयोजित

 की  जाती  तथापि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  अवर  स्नातक  पाठ्यक्रमों
 में  प्रवेश  हेतु  संयुक्त  प्रवेश  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  आदि

 में  अवर  स्नातक  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  हेतु  अखिल  भारतीय  इंजीनियरी

 प्रवेश  परीक्षा  और  चिकित्सा/दन्‍्त  चिकित्सा  कॉलेजों  में  प्रवेश  हेतु  अखिल

 भारतीय  प्री-मेडिकल/प्री-डेन्टल  प्रवेश  परीक्षा  जैसी  प्रवेश  परीक्षाओं  के

 प्रश्न  पत्र  हिन्दी  एवं  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  होते

 विभिन  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रश्न  पत्र  तैयार  करने  संबंधी  निर्णय

 आयोजक  संस्थानों/निकायों  द्वारा  लिया  जाना  जो  समय-समय  पर

 प्रवेश  परीक्षा  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करते  हैं  और  जहां  भी  अनिवार्य  हो

 आवश्यक  कदम  उठते

 सुनामी  पुनर्वास  कोष  का  उपयोग

 *66.  डा०  के०एस०  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 20  2007  लिखित  उत्तर  ३6

 क्‍या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  द्वारा  सुनामी

 पुनर्वास  कोष  के  उपयोग  की  निगरानी  की

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रभावित  राज्यों  द्वारा

 राज्य-वार  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  और

 प्रभावित  राज्यों  के  लिए  मंजूर  की  जाने  वाली  अतिरिक्त

 धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 से  दिनांक  26  2004  को  भारतीय  समुद्र  तट

 में  सुनामी  आया  जिससे  तमिलनाडु  केरल  और  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 और  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  और  पांडिचेरी

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  1396  गोवों  के  26.63  लाख  लोग  प्रभावित

 इसके  कारण  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  जीवन  और  आजीविका  को

 अत्यधिक  नुकसान

 तत्काल  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 के  लिए  राजीव  गांधी  पुनर्वास  नामक

 3644.05  करोड़  रुपए  के  एक  विशेष  पैकेज  का  अनुमोदन  किया  गया

 था  ताकि  18  वर्ष  से अधिक  आयु  की  अविवाहित

 विधवाओं  और  अशक्त  व्यक्तियों  तथा  मृतक  व्यक्तियों  के  निकटतम

 संबंधियों  को  अनुग्रह  भुगतान  करने  के  अतिरिक्त  मछली  पालन  और

 कृषि  क्षेत्रों  को  तत्काल  पुनरुद्धार  के  लिए  सहायता

 प्रदान  की  जा  अस्थाई  आश्रय  स्थलों  का  निर्माण  किया

 जा  आधारभूत  ढांचे  की  मरम्मत/बहाली  की  जा

 बचाव  और  राहत  का  चरण  पूरा  होने  के  बाद  सुनामी  के  कारण

 क्षतिग्रस्त  भौतिक  और  सामाजिक  आधारभूत  ढांचे  के  दीर्घावधिक  पुनर्वास
 और  पुनर्निर्माण  तथा  पंगु  हुई  आजीविका  के  पुनरुद्धार  पर  ध्यान  केन्द्रित

 किया  सरकार  ने  सुनामी  पुनर्निर्माण  कार्यक्रम  का

 अनुमोदन  किया  था  जो  9870.25  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत

 जिसे  बाद  में  संशोधित  करके  9822.10  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  था

 तथा  जिसे  2005-06  से  2008-09  की  चार  वर्ष  की  अवधि  में  कार्यान्वित

 किया  जाना  सड़कों  और  पत्तनों  और  जहाज  से  माल

 उतारने  के  मंचों  तथा  अन्य  आधारभूत  द्ंचों  के  पुनर्निर्माण  और  कृषि  तथा

 मछली  पालन  में  आजीविका  जैसी  पुनर्निर्माण  और  पुनर्वास  योजनायें

 दीर्धावधिक  पुनर्निर्माण  के  तत्वों  से  संबंधित  आर०जी०आर०पी०  से

 1776.62  करोड़  रुपए  की  राशि  टी०आर०पो०  में  शामिल  की  गई

 टी०आर०पी०  की  प्रगति  और  निधियों  के  उपयोग  पर  नजर  रखने

 के  लिए  योजना  आयोग  में  एक  कोर  ग्रुप  का  गठन  किया  गया  है

 जिसमें  केद्धीय  मंत्रालयों/विभागों,  राज्य  सरकारों  और  अनुसंधान  संस्थानों
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 के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ताकि  वे टी०आर०पी०  की  निधियों  पर  नजर

 रख  टी०आर०पी०  की  प्रत्यक्ष  और  वित्तीय  प्रगति  पर  नजर

 रखने  के  लिए  कोर  ग्रुप  तिमाही  बैठकों  करता

 इसके  अतिरिक्त  टी०आर०पी०  के  संबंध  में  मंत्रियों  के  शक्तिप्राप्त

 ग्रुप  का  गठन  किया  गया  इस  ग्रुप  ने  निर्णय

 लिया  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  उचित  कार्यान्ययन/मानीटरिंग  के  लिए

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  तिमाही  भौतिक  और  वित्तीय  लक्ष्य  नि८

 गरित  करने

 संशोधित  अनुमानों  का  अनुमोदन  करते  हुए  मंत्रियों  के  इस  ग्रुप
 ने  निर्णय  लिया  था  कि  अब  अनुमोदित  कार्यक्रम  में  किसी  बड़े  उतार-चढ़ाव
 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  तथा  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को  प्रभावित

 लोगों  को  राहत  और  पुनर्वास  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  एक  वैज्ञानिक

 ढंग  से  कार्य  पूरे  करने  इस  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 ई०जी०ओ०एम०  द्वारा  अनुमोदित  संशोधित  कार्यक्रम  से  अधिक  कोई

 अतिरिक्त  राशि  प्रदान  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 2007  तक  निधियों  का  राज्य-वार  परिष्यय  और  उपयोग

 दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 2007  तक  टी०आर०पी०  के  तहत  निषियों  का

 राज्य-वार  परिव्यय  और  उपयोग

 राज्य  संशोधित  परिव्यय  उपयोग  की  गई

 कुल  राशि

 2007

 तमिलनाडु  4165.33  **914.58

 केरल  1441.75  67.40

 आंध्र  प्रदेश  210.16  122.55

 पांडिचेरी  663.73  471.22

 अंडमान  एवं  निकोग्रार  2654.69  2504.68

 द्रीपसमृह

 कुल  9135.66  ##  2504.68

 (*)  आर०जी०आर०पी०  के  राहत  संघटक  से  व्यय  की  गई  राशि

 शामिल

 29  1929  लिखित  उतर  38

 (**)  10/2007  तक  व्यय  और  आर०जी०आर०पी०  से  राहत  संघटक

 से  व्यय  की  गई  राशि  भी  शामिल

 (##)  पत्तों  और  जह्नज  से  माल  उतारने  के  मंचों  के  पुनर्निर्माण  के

 लिए  नौवहन  विभाग  और  कोर  ग्रुप  के  क्रियाकलापों  से

 संबंधित  व्यय  के  लिए  भी  गई  686.43  करोड़  रुपए  की  राशि

 शामिल  नहीं  कुल  परिव्यय  9135.66  करोड़  रुपए  (राज्यों/संघ

 शाक्षित  क्षेत्रों  के  +  686.43  करोड़  रुपए  विभाग

 और  कोर  ग्रुप  के  -  9822.10  करोड़

 उल्फा  की  गतिविधियां

 “67.  श्री  धर्मेन्द्र  प्रधान  :

 योगी  आदित्यनाथ  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  2007  के

 में  हमलों  के  लिए  उल्फा  द्वारा  उग्रवादियों  को

 ठेके  पर  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संयंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  उल्फा  ने  शांति  प्रक्रिया  से  हटने  और  अपने  संघर्ष  को

 जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 और  सरकार  को  प्रश्नगत  समाचार  की  जानकारी

 समय-समय  पर  विभिन्न  खोतों  से  प्राप्त  सूचना-जानकारी  से  यह  पता  चलता

 है  कि  उल्फा  लिब्रेशन  फ्रंਂ  ऑफ  के  भारत  से  बाहर

 स्थित  जिहादी  आतंकवादी  ग्रुपों  के  साथ  संबंध  यह  भी  उल्लेखनीय

 तथ्य  है  कि  उल्फा  के  कई  शीर्ष  नेता  बांग्लादेश  में  रह  रहे

 उल्फा  ने  शांति  वार्ता  को  सुकर  बनाने  के  लिए

 2005  में  पीपुल्स  कंसलटेटिव  ग्रुप  का  गठन  किया

 इस  दिशा  में  पी०>सी०जी०  के  साथ  2005  और

 2006  के  बीच  वार्ताओं  के  तीन  दौर  हुए  सरकार  ने  भी  मैत्रीभाव

 के  रूप  में  वार्ता  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  अनुकूल  वातावरण

 का  सृजन  करने  के-उद्देश्य  से  13.8.06  से  उल्फा  के  विरुद्ध  एकतरफा
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 अभियान  निलम्यबन  की  घोषणा  की  उल्फा  के  नेता

 सीधी  वार्ता  के  लिए  आगे  नहीं  आए  और  इस  आशय  की  रिपोर्ट  मिली

 हैं  कि  वे  वार्ताओं  क॑  लिए  पूर्व-शर्तें  रखते  हुए  पुनर्गंठित  और  सुदृढ़

 होने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  हथियार  और  विस्फोटक  पदार्थ  एकत्र

 जबरन  धन  ऐंठने  आदि  में  संलिप्त  इसलिए  उल्फा  के  विरुद्ध

 फिर  अभियान  पुनः  बहाल  किया  गया

 वार्ता  जारी  रखने  के  लिए  तैयार  है  बशर्ते  उल्फा  के

 नेता  हिंसा  त्याग  दें  और  बिना  पूर्व-शर्तों  के  बार्ताओं  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप

 से  आगे  आएं  और  इसकी  सूचना  पी०सी०जी०  को  दे  दी  गई

 उल्फा  और  राज्य  के  कुछ  अन्य  ग्रुपों  द्वाग  की  जा  रही  लगातार  बुद्धिहीन

 धन  ऐंठने  आदि  की  घटनाओं  के  मद्देनजर  राज्य  केन्द्रीय

 सुरक्षा  बलों/एजेंसियों  और  सेना  क ेसाथ  निकट  सहयोग  करके  उल्फा  सहित

 विभिन्‍न  उग्रवादी  और  आतंकवादी  ग्रुपों  के  विरुद्ध  योजनाबद्ध  और  गहन

 उग्रवाद  विरोधी  अभियान  चलाए  जा  रहे  राज्य  सरकार  के  स्तर  और

 केद्ध  सरकार  द्वारा  इससे  संबंधित  स्थिति  की  निकट  से  और  लगातार  समीक्षा

 को  जा  रही  है  और  निगरानी  रखी  जा  रही

 रुग्ण  उद्योग

 *68.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  मनसुखभाई  डी०  वसावा  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  उद्योगों  में

 व्याप्त  आद्योगिक  रुग्णता  की  राज्य-वार  स्थिति  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इस  औद्योगिक  रुग्णता  के  कारणों  का  पता

 लगाया

 यदि  तो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  इनके  पुनरुद्धार  और  औद्योगिक  रुग्णता  को

 समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  से

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनः  निर्माण  बोर्ड

 सार्वजनिक  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  रिकार्ड  का  रख  रखाव  करता

 है  जो  स्वयं  को  रुग्ण  आद्योगिक  कंपनी  1985

 के  प्रावधानों  के  तहत  बी०आई०एफ०आर०

 के  साथ  पंजीकृत  करते  बी०आई०एफ०आर०  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  त्रोर्ड  के  पास  697  मामले  पंजीकृत
 किये  गये  इसके  अतिरिक्त  बी०आई०एफ०आर०  के  अनुसार  रुग्ण
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 औद्योगिक  कंपनियां  सरकारी  नीतियों  में  प्रबंधकीय

 उत्पादन  तथा  तकनीकी  विपणन  वित्तीय

 पर्याप्त  बुनियादी  सुविधाओं  की  वित्तीय  संस्थानों  तथा  बैंकों  द्वारा

 आवधिक  ऋण  की  मंजूरी  तथा  संवितरण  में  विलंब  तथा  उच्च  ब्याज

 दरों  को  बोर्ड  के  साथ  पंजीकरण  के  समय  औद्योगिक  रुग्णता/बन्द  होने

 के  लिए  कारणों  के  रूप  में  मानता

 उद्योगों  के  विकास  को  सुविधाजनक  बनाने  तथा  तेजी  लाने  के

 लिए  नीतिगत  व्यवस्था  प्रदान  करने  के  अलावा  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों

 के  पुनरुज्जीवन  के  लिए  किये  गये  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की

 स्थापना  करना  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  बैंकों  को  वित्तीय  सहायता

 के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  रुग्ण  इकाइयों  का  स्वस्थ  इकाइयों

 के  साथ  करना  शामिल  बी०आई०एफ०आर०  के  पास

 पंजीकृत  इकाइयों  के  पुनरुज्जीवन  के  लिए  जहां  कहीं  संभव  होता

 पुनर्वास  योजनाएं  स्वीकृत  की  जाती  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 पूंजी  का  प्रवर्त्तकों  द्वारा  नयी  निधियों  को  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  एककों  के  लिए  सरकारी  अन्य  कंपनियों  के  साथ

 वित्तीय  बैंकों  तथा  सरकार  द्वारा  बकाया  देनदारी  का

 पुनः  निर्धरण  करके  छूट  तथा  रियायतों  को  प्रदान  करना  तथा

 प्रबंधन  में  परिवर्तन  सम्मिलित

 बी०आई०एफ०आर०  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  2004,

 2005  तथा  2006  के  दौरान  बोर्ड  के  पास  पंजीकृत  मामलों  की  संख्या

 399,180  तथा  118  इसी  अवधि  के  दौरान  129  मामलों

 की  पुनरूण्जीवन  हेतु  सिफारिश  की  गई  पुनरूज्जीवन  के  लिए  अनुशंसित
 मामलों  की  राज्यवार  सूची  में  दी  गई  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  228  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  को  पुनरूण्जीबित  किया

 पुनरूण्जीवित  की  गई  औद्योगिक  इकाइयों  की  राज्यवार  सूची  विवरण-]॥

 में  दी  गई

 दिनांक  01  2004  से  31  2006  तक  के

 दौरान  बी०आई०एफ०आर०  द्वारा  अनुशंसित  मामलों

 की  राज्यवार  सूची

 क्र०  राज्य/संध  शासित  एककों  की  संख्या

 सं०  प्रदेश  का  नाम

 2004  2005  2006

 2  3  4  5

 1.  आश्चय  प्रदेश  2  3
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 त  2  3  4  5  त  2  3  4  5

 2.  दिल्ली  6  ¢  1  5  3.  छत्तीसगढ़  1  -

 3...  गुजरात  3  6  3  4...  दिल्‍ली  न  6  10

 4...  हरियाणा  1  न  5.  गोआ  1  2

 5...  हिमाचल  प्रदेश  च्
 -  1  6  गुजरात  3  6  1

 6...  अम्मू-कश्मीर  -  1  न
 7.  हरियाणा  3  3

 7...  झारखंड  2  -
 ष्  8...  हिमाचल  प्रदेश  न  न  2

 8...  कर्नाटक  ण  $  $  9...  झारखण्ड  -  न  त

 9...  केरल  त  4  ण
 10.  कनटिक  2  5  9

 10.  मध्य  प्रदेश  ष्ा  2  $
 ३.  केरल  त  3  3

 11.  महाराष्ट्र  मे  3  १
 12.  मध्य  प्रदेश  1  2  -

 12.  उड़ीसा  न  1  न
 13.  महाराष्ट्र  5  21  22

 3.  पंजाब  2  1  2
 14.  उड़ीसा  -  त  2

 14.  राजस्थान  न  3  2
 पांडिचेरी 15.  पांडिचेरी  1  1  न्‍+

 15.  तमिलनाडु  त  7  5  |
 न  16.  पंजाब  1  4  7

 16.  उत्तर  प्रदेश  5  6  2
 17.  राजस्थान  2  4  3

 7.  पश्चिम  बंगाल  3  2  5
 18.  तमिलनाडु  2  6  19

 योग  38  44  47
 19.  उत्तरांचल  त  न  3

 20.  उत्तर  प्रदेश  -  5  4

 दिनांक  0  2004  से  31  2006  तक  के
 21.  पश्चिम  बंगाल  2  नि

 दौरान  बी०आई०एफ०आर०  द्वारा  पुनरूण्जीवित  मामलों

 की  राज्यवार  सूची  योग  29  76  123

 क्र०  राज्य/संघ  शासित  एककों  की  संख्या

 सं०  प्रदेश  का  नाम  ——

 2004  2005  2006  इंदिरा  गांधी  रास्ट्रीय  जनजातीय  विश्थविद्यालय  कौ  स्थापना

 त  2  3  4  $  *69.  श्री  किसनभाई  जी०  पटैल  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 1.  आभ्श्र  प्रदेश  3  6  11

 2...  असम  _  _  ।
 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनजातीय  परम्परा

 और  वन  आधारित  आर्थिक  इत्यादि  में  अध्ययन  और
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 अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केवल  जनजातियों  के  लिए

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  जनजातीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रस्तावित

 विश्वविद्यालय  के  लक्ष्य  और  उद्देश्य  क्या  और  का

 उक्त  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  से  जनजातियों  संबंधी

 अनुसंधान  और  उच्च  शिक्षा  सुविधाओं  की  प्राप्ति  किस  प्रकार  किये

 जारे  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 देश  में  जनजातीय  व्यक्तियों  के  लिए  उच्च  शिक्षा  तथा

 अनुसंधान  सुविधाओं  के  अवसरों  को  सुसाध्य  बनाने  तथा  उनका

 संवर्धन  करने  के  लिए  शिक्षण  एवम्‌  संबद्ध  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  उक्त  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 तथा  समावेशन  तथा  उससे  संबंधित  अथवा  प्रासंगिक  मामलों  के  लिए

 प्रावधान  करने  हेतु  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  जनजातीय  विश्वविद्यालय

 विधेयक  2007  पहले  ही  23.8.2007  को  राज्य  सभा  में  लाया  जा  चुका
 इस  विश्वविद्यालय  का  उद्देश्य  मुख्यतः  भारत  के  जनजातीय  व्यक्तियों

 के  लिए  उच्च  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  सुविधाओं  के  अवसर  उपलब्ध

 कराना  होगा  और  इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जनजातीय

 औषधीय  प्राणी-समूह  में  विशेष

 अध्ययन  सहित  वन  आधारित  आर्थिक  क्रियाकलाप  भी  शामिल  है  तथा

 जनजातीय  क्षेत्रों  के  प्राकृतिक  संसाधनों  से  संबंधित  प्रौद्योगिकियों  के

 संवर्धन  में  अध्ययन  और  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देना  भी  शामिल

 यह  विधेयक  विश्वविद्यालय  को  अपनी  अनुसंधान  वरीयताओं  और  शैक्षणिक

 लक्ष्यों  के  संबंध  में  निर्णय  लेने  का  अधिकार  प्रदान  करता

 ]

 सीमा  पर  बाड़  लगाना

 *70.  श्री  सुभाष  महरिया  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  और  भारत-बांग्लादेश  सीमा  के  उस

 कुल  क्षेत्र  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  बाड़  लगाने  का  कार्य

 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  अनुरक्षण  के  अभाव  में  सीमा  पर  लगाई  गई  बाड़  क्षतिग्रस्त

 हो  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  सीमाओं  पर  बाड़  के  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण

 सीमा-पार  से  होने  वाली  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई  और

 (2)  क्षतिग्रस्त  नाड  की  मरम्मत  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 हैं/उठए  जाने  का  प्रस्ताव

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 भारत-पाक  सीमा  पर  2007.63  कि०मी०  और  भारत-बांग्लादेश

 सीमा  पर  3406.87  कि०मी०  बाड़  लगाने  का  निर्णय  लिया  गया

 भारत-पाक  और  भारत-बांग्लादेश  सीमाओं  पर  बाड़  लगाने  के  लिए

 मंजूर  की  गई  राज्य-वार  लम्बाई  नीचे  दी  गई

 भारत  पाक  सीमा

 लम्बाई

 जम्मू  और  कश्मीर  180.00

 पंजाब  461.00

 राजस्थान  1056.63

 गुजरात  310.00

 कुल  2007.63

 भारत-बांग्लादेश  सीमा

 राज्य  लम्बाई

 पश्चिम  बंगाल  1528.00

 असम  223.81

 मेघालय  399.06

 त्रिपुरा  736+120°

 मिजोरम  400.00

 कुल  3406-87

 में  सरकार  ने  3286.87  कि०मी०  की  मंजूरी  दी  बाद  में

 ज़िपुरा  में  अतिरिक्त  120  कि०मी०  की  मंजूरी  दी  गई

 और  मौसम  की  प्रतिकूल  पानी  जमा

 बाढ़  जंग  भू-क्षरण  होने  और  जमीन  खिसकने  आदि

 के  कारण  बाड़  को  कुछ  नुकसान  हुआ
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 और  इस  आशय  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  हैं  कि

 बाड़  को  नुकसान  होने  के  कारण  सीमा-पार  की  गतिविधियों  में  वृद्धि

 हुई  यद्यपि  प्रभावित  सीमा  पार  की  अवैध  गतिविधियों  के  लिए

 सुभेद्य  हो  गए  सरकार  ने  बाड़  के  रख  रखाव  और  उनकी  मरम्मत

 के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  किए  यद्यपि  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा

 मोटा  दैनिक  मरम्मत  का  काम  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  बड़ी  मरम्मतें  की  जाती  सरकार  ने  संशोधित  डिजाइन

 के  साथ  भारत-बांग्लादेश  सीमा  के  साथ  शुरू  में  निर्मित  854  कि०मी०

 की  बाड़  को  बदलने  और  उसका  उन्नयन  करने  का  भी  निर्णय  लिया

 ]

 कयर  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 *71.  श्री  के०एस०  राव  :  क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बोर्डਂ  को

 कितना  घाटा  हुआ

 कयर  उत्पादों  की  उत्पादन  और  विपणन  में

 सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 पूरे  देश  के  घरेलू  खरीदारों  त़था  अन्य  देशों  में  कयर  उत्पादों

 के  विपणन  में  निजी  सार्वजनिक  भागीदारी  को  शामिल  करने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  आधुनिकीकरण  कार्यक्रमों  को
 कयर  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  बुनकरों  को  राजसहायता

 देने  तथा  अधिक  गुणवत्ता  वाले  उत्पादों  के  उत्पादन  हेतु  अनुसंधान  और

 विकास  संस्थानों  की  स्थापना  करने  और  समग्र  उत्पाद  का  विविधिकरण

 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 कयर  बोर्ड  पूर्ण  रूप  से  व्यावसायिक  संस्था  नहीं  कयर  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  अनुसंधान  और  प्रौद्योगिकी

 बाजार  कुशलता  विकास  तथा  आधार  संरचना  उन्नयन

 आदि  कयर  बोर्ड  के  लक्ष्य  बोर्ड  का  100%  वित्त  पोषण  भारत

 सरकार  द्वारा  किया  जाता  विगत्‌  तीन  वर्षों  के  दौरान  बोर्ड  से

 संबंधित  प्राप्तियों  और  भुगतान  का  विवरण  निम्नानुसार
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 रुपये

 वर्ष  प्राप्तियां  भुगतान  क्लोजिंग

 बेलैन्स  बेलैन्स

 2004-05  115.31...  2142.05...  2245.15  12.21

 2005-06  12.21  4123.01  4078.39  56.83

 2006-07*  56.83.  3481.95  3102.09  436.69

 कयर  और  कयर  उत्पादों  की  गुणवत्ता  और  उत्पादन  को

 सुधारने  के  बोर्ड  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  का आयोजन  कर  रहा

 (1)  बोर्ड  के  अधीन  कार्यरत  केन्द्रीय  कयर  अनुसंधान

 एलल्‍्लेपी  और  केन्द्रीय  कयर  प्रौद्योगिकी

 बैंगलोर  उत्पादन  और  प्रसंस्करण  की  पद्धतियों  में  सुधार  के

 लिए  नई  प्रौद्योगकियों  का  विकास  कर  रहे  ये  संस्थान

 नए  कयर  आधारित  उत्पादों  क ेविकास  और  कयर  के  उपयोगों

 के  विविधीकरण  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहे

 (॥)  बोर्ड  के  अधीन  राष्ट्रीय  कयर  प्रशिक्षण  और  डिजाइन  केन्द्र

 एल्लेपी  वैज्ञानिक  तरीके  से  उत्पादन  और  विनिर्माण

 की  तकनीकों  का  प्रशिक्षण  प्रदान  कर  रहा  है  तथा  उद्योग

 की  श्रमशक्ति  संबंधी  आवश्यकता  को  पूरा  कर  रहा

 (I)  कयर  का  उत्पादन  सुधारने  के  बोर्ड  नई  इकाईयों  की

 स्थापना  और  वर्तमान  इकाईयों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए

 उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करा  रहा

 कयर  बोर्ड  कयर  सहकारिता  स्वैच्छिक  संगठनों

 आदि  की  सहायता  से  कयर  उत्पादक  राज्यों  में  महत्वपूर्ण
 कयर  उत्पादन  केन्द्रों  पर  गुणवत्ता  सुधार  कार्यक्रम  भी  आयोजित

 कर  रहा

 बोर्ड  द्वारा  देश  और  विदेशों  में  कयर  और  कयर  उत्पादों  के

 उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  जो  कदम  उठाए  गए

 अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  शामिल

 (५४  च्त्ी

 5.  देश  और  विदेश  में  प्रिंट  और  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  द्वारा

 ॥.  देश  के  विभिन्‍न  नगरों  में  महत्वपूर्ण  स्थलों  पर  कयर  उत्पादों

 की  विशेषताएं  प्रदर्शित  करने  वाले  होडिंग  और  बैनर
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 We  कयर  बोर्ड  तथा  उत्पादकों/निर्यातकों  द्वारा  देश  और  विदेश

 में  व्यापार  क्रेता-विक्रेता  सेमिनारों

 और  आदि  में  भाग

 (४.  खुदरा  शो-रूम  और  विक्रय  डिपो  और  मोबाइल  विक्रय  एकक

 ४.  प्रदर्शन  और  विक्रय  आदि  के  लिए  पेट्रोल  पम्पों  के  साथ

 *टाई-अपਂ

 बोर्ड  निजी-सार्वजनिक  भागीदारी  के  माध्यम  से  प्रयोगात्मक

 आधार  पर  प्राधिकृत  खुदरा  बिक्री  केद्धों  को  खोलने  की  योजना  बना

 रहा  बोर्ड  ने  कयर  उत्पादों  के  लिए  कमीशन  आधार  पर  निजी  प्रसार

 को  भी  काम  पर  लगाया  कोच्चि  के  चयनित  पेट्रोल  पंपों

 पर  कयर  उत्पादों  के  विक्रय  के  लिए  हाल  ही  में  भारतीय  तेल  निगम

 लिमिटेड  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किया  गया

 कयर  बोर्ड  ने  120  से  ज्यादा  रबडयुक्त  कयर  उद्योग  इकाईयों  का

 संवर्धन  किया  जिनका  सालाना  कारोबार  800  करोड़  रुपये  इसके

 अतिरिक्त  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  26  कयर  क्लस्टरों  की  पहचान

 उनके  समुचित  विकास  के  लिए  की  गई  इससे  कयर  के

 घरेलू  एवं  सृक्ष्म  उद्योगों  को  गुणवत्तायुक्त  उत्पादन  एवं  तकनीकी  सहायता

 क्षेत्र  में  मदद

 बोर्ड  बाह्य  बाजार  के  विकास  के  उद्देश्य  से  बाजार  विकास

 स्कीमਂ  के  तहत  सहायता  उपलब्ध  करा  रहा  इस  स्कीम  के  तहत

 विक्रय  संवर्धन  विदेशों  में  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  तथा

 मुद्रित  सामग्रियों  के  माध्यम  से  प्रसार  के  लिए  सहायताएं  उपलब्ध  कराई

 जाती

 और  Ce)  बोर्ड  द्वारा  वर्तमान  इकाईयों  के आधुनिकीकरण  और

 उत्पादक  आधार  संरचना  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई
 जाती  नए  इकाईयों  के  गठन  के  बोर्ड  मशीनरी  की  लागत  का

 25%  उपलब्ध  कराता  है  जोकि  अधिकतम  1.5  लाख  रुपए  तक  हो  सकता

 आधुनिकीकरण  के  मौजूदा  उच्चतम  सीमा  50,000  रुपए  इस

 योजना  के  अंतर्गत  शेष  2004-05,  2005-06  और  2006-07  48,

 74  और  61  इकाईयों  के  लिए  सहायता  प्रदान  की

 उक्त  वर्तमान  स्कीम  के  वीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 कयर  उद्योग  के  पुनरुण्जीवन  और  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  के

 लिए  एक  नई  योजना  आरंभ  किया  जाना  प्रस्तावित  प्रस्तावित  योजना

 के  अंतर्गत  पुराने  करघों  को  बदलने  के  लिए  पहले  चरण  में  लगभग

 19000  बुनकरों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  मूल्य
 वर्षित  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सकेगी  और  घरेलू  व  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों

 की  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  कयर  बोर्ड  के  अंतर्गत  दो
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 अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  नामतः  केन्द्रीय  कयर  अनुसंधान

 एल्‍लेपी  और  केन्द्रीय  कयर  प्रौद्योगिकी  बैंगलोर  कार्य

 कर  रहे  इन  संस्थानों  की  उपलब्धियों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  विवरण  में

 दिया  गया  सरकार  कयर  बोर्ड  के  माध्यम  से  इन  उपलब्धियों  को

 लाभार्थियों  के  बीच  जागरूकता  पैदा  करने  तथा  उन्हें  अपनाने  के  लिए

 प्रयास  कर  रही

 विवरण

 कयर  बोर्ड  की  प्रमुख  अनुसंधान  और  विकास  उपलब्धियां

 1.  कयर  का  निस्काशन  और  प्रसंस्करण  का

 2.  भूरे  फाइबर  क्षेत्र  के  लिए  मोटरयुक्त  रट  का

 3.  नारियल  हस्क  की  शीघ्र  रेटिंग  के  लिए

 का

 4.  यांत्रिक  रूप  से  निष्कर्षित  हरे  हस्क  फाइबर  के  गुणवत्ता

 सुधार  के  लिए  कायरिट  के  प्रयोग  की  पद्धति  का

 5.  एक  शून्य  प्रदूषण  प्रक्रिया  का विकास  किया  गया  जिसके  द्वारा  जल

 में  वनस्पति  के  कयर  रेशा  में  प्रयुक्त
 किया  जाता  है  जिससे  बेहतर  बुनाई  में  सहायता  मिलती  है  और

 अधिक  उत्पादन  होता  इस  प्रक्रिया  से  कयर  रेशा  को

 व  झीलों  में  भिगोने  की  प्रक्रिया  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है

 जिससे  वातावरण  में  प्रदूषण  फैलने  से  रोका  जा  सकता

 6.  नामक  धात्यिक  करघधा  विकसित  किया  गया  जिससे

 महिला  कर्मियों  को  कयर  मैटों  की  बुनाई  में  सहूलियत  व  दैनिक

 आय  में  बढ़ोत्ती  हो  सकती

 7.  सभी  प्रकार  के  मैटिंग्स  और  दरियों  के  बुनाई  के  लिए
 करघे  का  यह  करघा  न्यूमैटिक  रूप  से  शक्ति  पैदा  करने

 पर  आधारित  है  जो  कि  महिला  श्रमिकों  के  लिए  उपर्युक्त

 8.  कयर  नॉन  वूबेन  और  कयरपिथਂ

 के  प्रयोग  से एक  सिले-सिलाए  लाउन  का

 नए  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 *72.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :

 श्री  बापू  हरी  चैरे  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  तेजी  से  हो  रहे  आर्थिक

 चरिवर्तनों  के  मद्देनजर  वित्त  तथा  बिजनेस  प्रोसेस  आउटसोसिंग

 से  संबंधित  नए  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और

 नए  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  संबंधी  निर्णय  शैक्षिक

 संख्या/विश्वविद्यालय  के  शासी  निकाय  द्वारा  उनके  उपयुक्त  शैक्षिक  निकाय

 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  जाता

 भारतोय  प्रबंध  संस्थान  और  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद

 द्वारा  अनुमोदित  अधिकांश  प्रबंध  संस्थाएं  प्रबंध  में  दो  वर्षीय  पूर्ण  कालिक

 पोस्ट  ग्रेजुएट  कार्यक्रम  संचालित  करती  जिसकी  पाठ्यचर्या  में  मार्केटिंग

 एवं  वित्त  मुख्य  भाग  भारतीय  प्रबंध  लखनऊ  और  भारतीय

 प्रयंध  इंदौर  भी  मार्केटिंग  एवं  वित्त  में  अल्प-कालीन  पाठ्यक्रम
 आयोजित  कर  रहे  इसके  भारतीय  प्रबंध  इंदौरा

 अपने  दीर्घकालीन  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  आउटर्सोर्सिंग

 एण्ड  शीर्षक  के  नाम  से  एक  वैकल्पिक  पाठ्यक्रम  संचालित

 कर  रहा

 कुटीर  ठद्योगों  हेतु  पैकेज

 *73.  श्री  मदन  लाल  शर्मा  :  क्‍या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  देश  में  कुटीर  उद्योगों  के  बिकास  हेतु

 कोई  कार्य-योजना  अथवा  पैकेज  की  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  गत  तीन  वर्षों

 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  में  इस  उद्देश्य  हेतु  राज्य-वार

 कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य  में  कुटीर  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 सरकार  लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय  के  माध्यम  से  कुटीर
 उद्योगों  सहित  ग्रामोद्योगों  के  संवर्धन  और  विकास  के  लिए  खादी  और

 ग्रामोद्योग  आयोग  के  द्वारा  दिनांक  0।

 1995  से  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  )  कार्यान्वित

 करती  आ  रही  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  उद्यमी  25  लाख  रुपए
 की  अधिकतम  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  लिए  के०वी०आई०सी०
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 से  मार्जिन  मनी  की  सहायता  और  किसी  सरकारी  क्षेत्र  के  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सहकारी  बैंकों  आदि  से  ऋण

 प्राप्त  करते  हुए  ग्राम/कुटीर  उद्योगों  की  स्थापना  कर  सकते

 इसके  अतिरिक्त  ग्राम/कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार

 के०वी०आई०सी०  के  माध्यम  से  निम्नलिखित  सहायता  प्रदान  करती

 (+)  उत्पाद  डिजाइन  मध्यस्थता  और  पैकेजिंग

 स्कीम  के  अंतर्गत  गुणवत्ता  और  उत्पादों  की  बेहतर

 पैकेजिंग  के लिए  वैयक्तिक  उद्यमियों/संस्थाओं  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान

 (॥)  ग्रामीण  उद्योग  सेवा  केन्द्र  )  स्कीम

 के  अंतर्गत  बैकवर्ड  फारवर्ड  लिकेजेज  तथा  कच्ची  सामग्री

 गुणवत्ता  जांच

 विपणन  ग्रामीण  उद्योग  क्लस्टरों  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  डिजाइन  एवं  उत्पाद  विकास  जैसे  आवश्यक  सेवाएं  प्रदान

 करने  हेतु  सामान्य  सुविधा  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  खादी  और  ग्रामोद्योग  बोडाँ  और  अन्य

 पात्र  संस्थाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 Gili)  राष्ट्रीय  राज्य  और  जिला  स्तर  पर  प्रदर्शनियों  में

 भाग  लेने  के  लिए  पंजीकृत  खादी  और  ग्रामोद्योग  संस्थाओं

 तथा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  खादी  और  ग्रामोद्योग  बोर्डों

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 इसके  और  अन्य  कुटीर  उद्योगों  सहित

 ग्रामोद्योग  और  कयर  जैसे  पारंपरिक  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  इन

 उद्योगों  को  और  अधिक  उत्पादक  तथा  प्रतिस्पर्धी  बनाने  और  देश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अधिकाधिक  अवसर  सृजित  करने  हेतु
 उद्योगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  निधि  नामक  स्कीम

 आरंभ  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  खादी  और  ग्रामोद्योग  उद्योगों

 के  संवर्धन  हेतु  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों  को  सीधे  तौर  पर  कोई  भी

 निधि  जारी  नहीं  करती  यह  निधि  के०वी०आई०सी०  को  दी  जाती

 है  जो  अपने  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों  में  स्थित  कार्यालयों  को  उनके

 आवश्यकता  के  अनुसार  जारी  करता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कुटीर  उद्योगों  सहित  पग्रामोद्योगों  क ेविकास  के  लिए  के०वी०आई०सी०

 द्वारा  आवंटित  निधियों  का  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया

 वर्ष  2006-07  में  कुटीर  उद्योगों  सहित  प्रामोद्योगों  की

 राज्य-वार  स्थिति  संलग्न  विवरण-॥|  में  दी  गई
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 1  2  3  4  5

 विगत  तीन  वर्षों  को  दौद़त  मुठीर  उद्योगों  सहित  ग्रामोद्योग  के
 15.  मणिपुर  7755...  286.93..  239.20

 विकास  को  लिए  को०वी०आई०सी०  द्वारा  आवंटित

 निधि  का  राण्य/संप-शासित-वार  विवरण  16.  मेघालय  299.60  420.86  ३70.02

 17.  मिजोरम  454.66  1142.46

 क्र०  राज्य/संघ  शासित  2004-05.  2005-06.  2006-071  नागालैंड  श्मा  22.90

 सं०  प्रदेश  19.  त्रिपुरा  192.38  164.44  151.84

 1  2  3  4  5
 20.  सिक्किम  337.61...  305.03...  272.32

 1...  चंडीगढ़  0.00  2.95  1.38.  21॥/-  आम्भ्र  प्रदेश  3019.60  4174.51  3951.20

 2...  दिल्‍ली  1051.10  307.58.  263.73.  22.  कर्नाटक  1800.69  2402.23  2508.95

 3.  हरियाणा  2192.81  1348.76 =  1579.61  23.  केरल  1424.13  1735.84 =:  1743.36

 4.  हिमाचल  प्रदेश  697.68  833.23  -1146.76  24.  तमिलनाडु  1507.99  1604.00  1822.99

 5.  जम्मू-कश्मीर  712.96  786.43..  933.59.  25.  पोडिचेरी  12.28  5.61  54-67

 6.  पंजाब  2178.85  1868.63.  «1743.19  26.  लक्ष्यट्वीप
 0.0०

 0.0  8.66

 7...  राजस्थान  2794.05  3364.09  «348.1527  27.  गोवा  279.93  179.70  369.37

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  104.09  149.78 =  100.2578  28  गुजरात  767-31  1111-88 =  896.20

 29.  महाराष्ट्र  2452.80  2516.11  2235.26

 9...  बिहार  $84.70  733.84 «=  835.0।).  30.  छत्तीसगढ़  1165.16  1179.46

 10.  झारखंड  182.79  778.86  882-10  31.  मध्य  प्रदेश  1710.57.._  1517.46.._  1336-49

 11.  उड़ीसा  1156.83  975.20.  1054.86 «=  32.  उत्तरांचल  695.12  675.21  738.42

 12.  पश्चिम  बंगाल  2606.58  2395.38  2473-26  33.  उत्तर  प्रदेश  4494.43  4941.94  4484.12

 13.  अरुणाचल  प्रदेश  91.12  182.00  166.2034  34.  विभागीय  3957.68  5057.23...  5764.25

 14.  असम  1364.83  2948.35..  2250.77  योग  4069.59..  46344.83.._  46348.93

 वर्ष  2006-07  में  कुटीर  उद्योगों  सहित  ग्रामोध्योग  की  राज्य-वार  स्थिति

 क्र०  राण्य/संघ  शासित  उत्पादन  बिक्री  रोजगार  उपार्जन

 सं०  प्रदेश

 1  2  3  4  5  6

 1.  चंडीगढ़  *  1757.42  2966.49  0.15  1178.05
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 ।  2  3  4  5  6

 2...  दिल्‍ली  5588.29  5946.26  0.27  2740.49

 3...  हरियाणा  48023.45  61760.24  2.07  26240.89

 4...  हिमाचल  प्रदेश  35648.79  43816.15  1.55  16288.34

 5.  जम्मू-कश्मीर  30131.99  37104.28  1.65  18094.25

 6...  पंजाब  58854.81  63204.11  2.45  25005.23

 7...  राजस्थान  123005.95  157534.11  6.42  75500.21

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  1676.10  2321.29  0.20  1024.70

 9...  बिहार  26243.42  32043.12  1.96  9863.85

 10.  झारखंड  6607.97  9171.82  0.32  4625.63

 उड़ीसा  32300.52  2.58

 पश्चिम  बंगाल  5.75  28683.06

 अरुणाचल  प्रदेश  2900.29  0.07

 असम  2.36  20255.40

 मणिपुर  7273.69  0.65  3325.35

 मेघालय  8997.72  0.35

 मिजोरम  0.७4  8225.24

 नागालैंड  7672-83  0.43

 सिक्किम  2330.58

 20.  त्रिपुरा  6766.64  0.45

 आम्रच  प्रदेश  92568.42  5.92

 22...  क्नाटक  3.33  39603.96

 23.  केरल  66927.29  73756.94

 24...  लक्ष्यट्वीप

 25...  पोडिचेरी  0.08  242.28

 26...  तमिलनाडु  52596.54



 55  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उत्तर  56

 त  2  3  4  5  6

 27.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  92.26  87.61  0.01  40.28

 29...  गोवा  3850.12  6111.99  0.16  2348.90

 30...  गुजरात  56566.12  80201.08  1.24  14470.50

 31...  महाराष्ट्र  155974.72  178597.44  6-45  53003.86

 32.  छत्तीसगढ़  25837.69  33421.27  0.80  14170.33

 33.  भध्यम  प्रदेश  73968.41  100766.50  3.04  31936.28

 34...  उत्तराखंड  15258.89  16465.45  0.58  9000.35

 35.  उत्तर  प्रदेश  166607.51  218940.32  11.63  79966.69

 महायोग  1353719.47  1689920.69  80.08  648404.56

 आई०आई०टी०  खोला  जाना

 *74.  श्री  एन०एन०  कृष्णदास  :

 श्री  रनेन  बर्मन  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ग्यारहवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के

 कतिपय  भागों  में  और  आई०आई०टी०  खोलने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  सहित  किसी  राज्य  सरकार  ने  अपने  राज्य  में

 नई  आई०आई०टी०  खोलने  के  लिए  कोई  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  ऐसे  अनुरोधों  पर  सरकार  द्वारा  उठए  गए  कदमों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  60  वें  स्वतंत्रता  दिवस  पर  राष्ट्र  को  संबोधित  अपने

 भाषण  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ॥7र्बी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 देश  में  8  नए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  की  घोषणा  की

 केन्द्र  सरकार  को  केरल  सरकार  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से

 उनके  राज्यों  में  नए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  के

 अनुरोध  प्राप्त  हुए  प्रो०  सी०एन०आर०  राव  की  अध्यक्षता  में

 प्रधानमंत्री  की  वैज्ञानिक  सलाहकार  परिषद  की  सिफारिश  पर

 ।  वीं  योजना  के  दौरान  3  नए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  पूर्व  में  बिहार

 पश्चिम  में  राजस्थान  में  तथा  दक्षिण  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रत्येक  में

 एक  संस्थान  खोलने  का  निर्णय  पहले  हो  ले  चुकी  शेष  संस्थानों

 के  स्थान  पर  निर्णय  अभी  नहों  लिया  गया

 मिशशकक्‍्त  बालकों  के  समेकित  शिक्षा

 *75.  श्री  मोहन  जेना  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  में

 निःशल्क  बालकों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  ०ई०डी०सी०  )  के  अन्तर्गत

 कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  तथा  कितनी  उपलब्धियां  प्राप्त

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अब  तक  उड़ीसा  सहित  प्रत्येक  राज्य

 और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  संगठनों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गयी

 उक्त  अवधि  के  दौरान  लाभान्वित  बालकों  की  संख्या  कितनी

 गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को सहायता  नहीं  दी  गयी  है  और  इसके  कया  कारण  और

 (2)  इस  योजना  के  सफल  कार्यान्वयन  हेतु  शीघ्र  केन्द्रीय  सहायता

 जारी  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और

 निःशक्‍्त  बालकों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीम  मुख्यतः  मांग  आधारित  इससे  सम्बन्धित  अनुदान  जारी  करना
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 प्राप्त  व्यवह्मर्य  प्रस्तावों  पर  निर्भर  होता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्रतिवर्ष  और  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  की  गई  भौतिक  और  वित्तीय

 उपलब्धियां  नीचे  दी  गई

 वर्ष  2004-05  2005-06  2006-07  2007-08

 अभी  तक

 भौतिक  उपलब्धि

 शामिल  किए  गए  बालक  210399  211522  283608  प्रगति  रिपोर्टे  प्राप्त

 नहीं  हुई
 वित्तीय  उपलब्धि

 जारी  किया  गया  अनुदान  करोड़  ३6.57  41.48  51.29  33.05

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  सहित  प्रत्येक  राज्य  और  2  ३3  4  हि  6
 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  गैर-सरकारी  संगठनों  को  निःशक्‍त  बालकों  के  लिए
 समेकित  शिक्षा  स्कोम  के  तहत  सीधे  जारी  की  गई  वित्तीय  सहायता  4.  छत्तीसगढ़  19.81  7.45  15.62

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
 5.

 अरुणाचल  हिमाचल
 जम्मू  और  6.  हरियाणा  81.75  3493...  39.64

 दादरा  और  नागर

 दमन  और  को  वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  7.

 कोई  वित्तीय  सहायता  जारी  नहीं  की  गई  व्यवहार्य  प्रस्ताव  प्राप्त  न
 8.  केरल  3.83  कि

 होने  के  कारण  वित्तीय  सहायता  जारी  नहीं  की  गई
 9.  मध्य  प्रदेश  31.74  21.78  4.82...  3.69

 वित्त  वर्ष  शुरू  होते  ही  राज्य  सरकारों  से  निर्धारित  समय-सीमा

 पर  पूर्ण  और  विस्तृत  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  10.  महाराष्ट्र  61.73  14.56  38.07  14.89

 व्यवहार्य  प्रस्ताव  प्राप्त  न  होने  की  स्थिति  में  सम्बन्धित  राज्यों  को  11.  मणिपुर  14.35  8.61
 समय  पर  स्मरण-पत्र  भी  भेजे  जाते

 12.  नागालैण्ड  18.54
 विवरण

 13.  उड़ीसा  215.2  79.99  156.03  64.94
 निःशक्‍्त  बालकों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  की  केद्रीय  प्रायोजित

 स्कीम  के  तहत  2004-07  तक  की  अवधि  के  दौरान  गैर  14.  राजस्थान  शा  1.00

 सरकारी  संगठनों  को  सीधे  जारी  की  गई  वित्तीय  15.  तमिलनाडु  320-42  149.87  129.58
 सहायता  लाख

 16.  उत्तर  प्रदेश  50.38  50.2  17.73

 क्र०  राज्य  का  नाम  2004-05  2005-06  2006-07  2007-08  दि
 .  17.  पश्चिम  बंगाल  4.29

 स०

 ।  3  $  4  $  ५  18.  दिल्‍ली  99.55  40.74...  74.78...  12.41

 ह  19.  पांडिचेरी  11.72  4.94  4.42
 1.  आभ्ध्र  प्रदेश  113.33  39.00.  90.44.  13.39

 2.  असम  39.13  3941  14.04.  .  8.15  कुल  1107.04  497.52.  $53.60  117.47

 3...  बिहार  2.22  ०.१2
 *राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  गैर-सरकारी  संगठनों  को  जारी  किया

 गया
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 महानगरों  में  अपराध  दर

 *6.  श्री  एम०  अप्पादरई  :

 प्रो०  महादेवराव  शिवनकर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  द्वारा  राजधानी  में  दर्ज

 अपराध  दर  अन्य  महानगरों  की  तुलना  में  सर्वाधिक  पायी  गयी

 यदि  तो  दिल्‍ली  और  अन्य  प्रमुख  महानगरों  के  संदर्भ

 में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अन्य  महानगरों  की  तुलना  में  राजधानी  में  सर्वाधिक

 अपराध  दर  होने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विस्तृत
 अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  राजधानी  में  अपराधों  को
 रोकने

 के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 और  वर्ष  2006  के  लिए  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो

 द्वारा  संकलित  अनंतिम  आंकर्डों  के  अनुसार
 चार  महानगरों  में  आई०पी०सी०  विशेष  और  स्थानीय  मामलों

 तथा  अपराध  के  कुल  मामलों  की  दर  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 क्र०  महानगर  का  आई०पो०णसी०  विशेष  और  कुल  मामलों

 सं०  नाम  मामलों  की  स्थानीय  कानूनी  की  दर

 दर  मामलों  की  दर

 त  2  3  4  5

 1  चेन्नई  251.6  913.6  1165.3

 2...  दिल्ली  414.4  218.9  633.3

 3.  कोलकाता  71.0  6.8  77.8

 4...  मुम्बई  189.8  30.0  219.8

 और  कोई  विशिष्ट  तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  किया

 गया  नियमित  आधार  पर  स्थिति  पर  निगरानी  रखी  जाती

 है  और  विश्लेषण  किया  जाता
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 (25)  दिल्ली  में  अपराध  रोकने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  द्वारा

 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (1)  अपराध  और  संवेदनशील  क्षेत्रों  की  पहचान  का  नियमित

 विश्लेषण

 (2)  बीट  और  डिविजन  गस्‍्त  के  साथ-साथ  मोटर-साइकिल  की

 गस्त  तेज

 (3)  उस  क्षेत्र  में  संलिप्त  पूर्व-इतिहास  वाले  सक्रिय  और  खतरनाक

 अपराधियों  पर  निगरानी

 (4)  अपराधियों  के  क्रियाकलापों  से  संबंधित  प्राप्त  सूचना  का

 सत्यापन

 (5)  अपराधियों  की  गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  पूरी
 दिल्ली  में  पिकेटों  की  तैनाती

 हु

 (6)  मोटर  साइकिलों  और  अन्य  वाहनों  की  नियमित

 जांच

 (7)  जिन  पुलिस  स्टेशनों  में  अपराध  दर  अधिक  है  उनमें  अतिरिक्त

 मानवशक्ति  और  अतिरिक्त  मोटर  साइकिलों  की  गस्‍्तों  की

 तैनाती

 (8)  अंधेरी  रातों  के  दौरान  विशेष  गस्‍्त

 (9)  नौकरों  और  किरायेदारों  का  नियमित  सत्यापन

 (10)  अतिथि  विश्राम  गृहों  आदि  की  नियमित  आधार

 पर  जांच

 (11)  बड़े  अपराधियों  पर  ठचित  ढंग  से  निगरानी  रखने  और  उनकी

 गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  उनकी  पहचान  करने

 हेतु  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  को  निदेश

 (12)  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  और  अपराध  का  पता  लगाने

 तथा  उसके  निवारण  हेतु  उनको  शामिल  करने  के  लिए

 सामुदायिक  पुलिस  व्यवस्था  को  बढ़ावा

 (13)  जेलों  से  रिह्य  किए  गए  अपराधियों  के  बारे  में  जानकारी

 (14)  वरिष्ठ  नागरिकों  की  रक्षा  और  सुरक्षा  के  लिए  वरिष्ठ  नागरिक

 कक्ष  स्थापित

 (15)  वरिष्ठ  नागरिकों  से  सहायता  की  गुहार  सुनने  के  लिए  विशेष

 हेल्प  लाइन  स्थापित
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 (16)  वरिष्ठ  अधिकारियों  ट्वारा  दैनिक  आधार  पर  कानून  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  पर  नजदीकी  निगरानी

 (17)  मुख्य  महिला  कालेजों  में  गस्त  लगाने  वाले  पी०सी०आर०

 वाहनों  में  महिला  पुलिस  कांस्टेबलों  की  तैनाती

 (18)  मुख्य  महिला  कालेजों  में  समीक्षा  गठित

 (19)  महिला  उत्पीड्न  और  छेड-छाड़  रोकने  के  लिए  शहर  के

 संवेदनशील  क्षेत्रों  में  सादे-कपड़ों  में  पुलिस  कार्मिकों  की

 तैनाती

 (20)  महिला  हेल्प  लाइनें  स्थापित

 (21)  महिलाओं  से  तात्कालिक  और  गंभीर  स्वरूप  की  गुहार/आपात
 कॉलों  को  सुनने  के  लिए  चौबीसों  घंटे  मोबाइल

 टीमਂ  का  गठन

 (22)  महिलाओं  की  दैनिक  जीवन  की  समस्‍या  और  महिलाओं

 के  प्रति  अपराध  के  बारे  में  भी  बल  को  सुग्राही  बनाना

 समीक्षा

 (23)  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  कक्ष  को  सुदृढ़  और

 (24)  रेप  क्राइसिस  इंटरवेंशन  सेंटर  स्थापित

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  ठग्रवादियों  द्वारा  भयादोहन

 “77.  श्री  असादृददीन  ओवेसी  :

 श्री  मो०  ताहिर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृषाਂ  करेंगे

 कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  2007  तक  मणिपुर

 सहित  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  औद्योगिक  इकाइयां  स्थापित  करने  वाली  कंपनियों

 तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  ठप्रवादी.समूह  पैसे  की  मांग  करते

 रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कंपनियों  ने  पूर्वोत्तर  में  अपनी  इकाई  स्थापित  करने  से

 पहले  केन्द्र  सरकार  से  कोई  सुरक्षा  संबंधी  वादे  की  मांग  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  समस्या  से

 निपटने  के  लिए  सरकार  ट्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव
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 गृह  मंऋालथ  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 और  मणिपुर  सहित  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  सक्रिय  विभिन्‍न  उग्रवादी

 संगठनों/गुर्पों  के  बारे  में  इस  आशय  की  रिपोर्टें  हैं  कि  व ेविभिन्‍न  औद्योगिक

 और  व्यापारिक  राजनीतिज्ञों

 आदि  से  जबरन  धन  वसूली  करने  में  संलिप्त  जब  कभी  ऐसे  क्रियाकलापों

 से  संबंधित  विशिष्ट  मामलों  की  सूचना  दी  जाती  है  तो  मामले  दर्ज

 किए  जाते  हैं  और  यथा  आवश्यक  अन्य  प्रतिकारी  उपाय  और  कार्रवाई

 की  जाती

 पूर्वोत्तर  मे ंअपनी  कंपनियां  खोलने  से  पहले  संघ  सरकार  को

 उनसे  इस  आशय  का  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जिसमें

 उन्होंने  अपनी  सुरक्षा  का  आश्वासन  दिए  जाने  की  मांग  की

 क्षेत्र  में  सक्रिय  ग्रुपों  और  दिग्भ्रमित  जो  हिंसा  और

 जबरन  धन  आदि  एंठने  में  संलिप्त  रहे  के  क्रियाकलापों  को  रोकने

 तथा  शांति  और  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  संघ  सरकार

 ट्वारा  पूरे  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  केन्द्र  उग्रवाद  विरोधी  तेज

 अभियान  चलाने  और  खरते  के  आकलनों  पर  आधारित  संवेदनशील  प्रतिष्ठानों

 और  परियोजनाओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  अतिरिक्‍त  केन्द्रीय

 सुरक्षा  बलों  की  तैनाती  सूचना  का  आदान-प्रदान  पुलिस

 आधुमनिकीकरण  योजना  के  तहत  स्थानीय  पुलिस  बलों  और  आसूचना

 एजेंसियों  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  सुरक्षा

 संबंधित  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  करके  सुरक्षा  उपकरणों  के  विभिन्‍न  पहलुओं
 और  ठपग्रवाद-विरोधी  अभियार्नों  के  अन्य  पहलुओं  को  सुदृढ़  बनाने  में

 सहायता  रिजर्व  बटालियनों  आदि  के  रूप  में  अतिरिक्त  बलों  का

 गठन  करने  जैसे  अनेक  उपायों  के  माध्यम  से  उनके  प्रयासों  में  सहायता

 प्रदान  करती  केन्द्र  निरंतर  आधार  पर  स्थिति  की

 आवधिक  समीक्षा  करने  और  यथाआवश्यक  अन्य  कदम  उठने  की  दृष्टि
 से  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारों  क ेसाथ  निकट  और  लगातार  समन्वय  बनाए

 हुए

 ]

 खनियों  का  निर्यात

 *78.  श्री  पुन्नूलाल  मोहले  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  और  चालू वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों

 छत्तीसगढ़  से  निर्यात  हेतु  केन्द्रीय  अभिकरणों  ट्वारा  खरीदे  गए  खनिजों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  इन  खनिजों  की

 राज्यवार  मात्रा  कितनी
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 क्‍या  छत्तीसगढ़  सहित  राज्यों  की  निर्यात  क्षमता  का  कोई

 आकलन  किया  गया  है  तथा  उस  क्षमता  का  दोहन  किया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  कमल  :  और

 पिछले  तोन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  2007  के  दौरान

 एम०एम०टी०सी०  लि०  द्वारा  छत्तीसगढ़  सहित  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  से

 नियांतों  हेतु  खरीदे  गए  खनिजों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 लाख

 खतिज/राज्य  2004-05...  2005-06  2006-07.  2007-08

 07)

 लौह  अयस्क

 छत्तोसगढ़  47.61  47.11  26-56  15.93

 कर्नाटक/गोवा  59.18  45.77  46.13  27.41

 उड़ीसा/झारखंड  12-42  7.92  8.74  3.91

 कुल  119.21..._  100.80  81.43  47.25

 मैंगनीज  अयस्क

 कर्नाटक  1.47 |  1.13  1.06  0.52

 आंध्र  प्रदेश  0.97  0.44  0.34  0.55

 झारखंड  0.61  0.18  0.30  0.10

 उडीसा  0.28  0.60
 न  न

 कल  3.33.  2.35  1.70  1.17

 क्रोम  अयस्क

 उड़ीसा  4.40  4.60  3.95  1.55

 कल  4.40  4.60  ३.95  1.55

 एस०टी०सी०  एस०्टीग्सी०एल०  लि०  और  पी०ई०सी ०
 लि०  द्वारा  खरीदे  गए  लौह  अयस्क  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 20  2007  लिखित  उत्तर  64

 लाख

 2004-05.  2005-06  2006-07  2007-08

 07)

 एस०टी०सी०  उपलब्ध  3.98  2.17  1.97

 नहीं

 0.08  0.35  5.57  2.27

 पी०ई०सी०  8.89  6-57  3.21  0.68

 एस०टी०सी०  ,  एस०टी ०सी  और  पी०ई०सी०  के  लिए

 खरीद  का  स्रोत  गोवा  और  कर्नाटक

 और  किसी  राज्य  की  निर्यात  क्षमता  का  परिकलन

 करना  व्यवहार्य  नहीं  है  क्योंकि  वाणिज्यिक  कारकों  के  आधार  पर  खनिों

 का  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रयोग  किया  जाता  जहां  तक  मैंगनीज

 अयस्क  एवं  क्रोम  अयस्क  का  संबंध  उन  खनिजों  की  घरेलू  मांग

 के  मद्देनजर  उनके  निर्यात  पर  पहले  से  ही  मात्रात्मक  प्रतिबंध  लागू
 जहां  तक  लौह  अयस्क  का  संबंध  सरकार  64%  तक  लौह  तत्व

 वाले  लौह  अयस्क  के  निर्यात  की  अनुमति  सरणीकरण  के  बिना  प्रदान

 करती  यद्यपि  64%  से  अधिक  के  लौह  तत्व  वाले  लौह  अयस्क

 का  निर्यात  एम०एम०टी०सी०  लि०  के  जरिए  सरणीकृत  किया  जाता

 तथापि  सरकार  64%  से  अधिक  के  लौह  तत्व  वाले  लौह  अयस्क

 फाईन्स  के  निर्यात  की  अनुमति  निजी  खान  मालिकों/पट्टाधारकों  द्वारा

 लाइसेंस  पर  प्रदान  करती  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  संबंधी  उच्चस्तरीय

 समिति  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  निर्यातों  पर  किसी  मात्रात्पक

 प्रतिबंध  लगाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  लेकिन  इस  स्थिति  की  10

 वर्ष  बाद  समीक्षा  की  जानी

 ]

 आयुर्वेदिक  दवाओं  का  पेटेंट

 *79.  श्री  आनन्दराव  विठोबा  अड्सूल  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  पारंपरिक  आयुर्वेदिक  चिकित्सा

 प्रणाली  का  हिस्सा  रहे  आयुर्वेदिक  दवाओं  के  तैयार  संपा्कों  का  पेटेंट  प्राप्त

 करने  हेतु  विदेशी  कंपनियों  से  बड़ी  संख्या  में  निवेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 उन  आयुर्वेदिक/यूनानी  दवाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  पेटेंट

 अन्य  देशों  द्वारा  प्राप्त  कर  लिए  गए

 क्‍या  इस  कारण  भारतीय  आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  को

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 वाणिज्य  और  ठद्योग  मंत्री  कमल  :  से  (2)

 भारतीय  पेटेंट  कार्यालय  को  भारतीय  व  विदेशी  आविष्कारकों  एवं  कंपनियों

 से  उनके  आवेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  संभावित  आयुर्वेदिक  दवाओं  सहित

 सभी  प्रौद्योगिकों  क्षेत्रों  में  पेटेंट  मांगे  गए  जो  कि  पेटेंट  कार्यालय

 की  वेबसाइट  wwwiipindianicin  पर  प्राकशित  किए  गए

 विभिन्‍न  देशों  द्वारा  अपने  प्रभुतासंपन  विशेषाधिकारों  के  तहत

 अपने-अपने  संबंधित  कानूनों  के  अनुसार  व्यक्तियों  एवं  कंपनियों  को  ऐसे

 उत्पादी  तथा  प्रक्रियाओं  के  लिए  पेटेंट  प्रदान  किए  जाते  जो
 आविष्कार  के  चरण  और  औद्योगिक  अनुप्रयोग  के  मानदंडों  को  पूरा  करते

 हों  और  ये  केवल  एक  भौगोलिक  सीमा  में  ही  प्रभावी  होते  अर्थात्‌
 ये  केवल  उसी  देश  में  प्रभावी  होते  हैं  जहां  वे  प्रदान  किए  जाते  दूसरे
 देश  में  प्रदाग  किए  जाने  वाले  पेटेंटों  का  भारत  के  आयुर्वेदिक  चिकित्सकों

 पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  और  ये  भारत  में  लागू  नहीं

 पारंपरिक  ज्ञान  को  पेटेंट  होने  से  बचाने  के  पेटैंट

 1970  में  प्रावधान  किए  गए  अधिनियम  की  धारा  के

 कोई  भी  आविष्कार  जो  वास्तव  में  पारंपरिक  ज्ञान  हो  या  पारंपरिक  तौर

 पर  ज्ञात  घटक  या  घटकों  के  ज्ञात  गणों  का  संयोजनत  अथवा  नकल

 पेटेंटनीय  नहीं  उक्त  अधिनियम  की  धारा  25  और  &4  में

 पेटैंट  का  विरोध  करने  एवं  उसे  रद  करने  के  एक  आधार  के  रूप

 उपलब्ध  स्थानीय  ज्ञान  के  द्वारा  जिसमें  मौखिक  ज्ञान  भी  शामिल

 आविष्कार  की  प्रत्याशा  भी  शामिल

 सरकार  ने  एक  पारंपरिक  ज्ञान  डिजिटल  लाइब्रेरी  )

 आंकड़ा  आधार  को  तैयार  करने  का  कार्य  हाथ  में  लिया

 जिसमें  ऐसे  आविष्कारों  को  पेटेंट  होने  से  रोकने  के  जो  मात्र

 पांरपरिक  ज्ञान  को  पांच  अंतर्राष्ट्रीय  भाषाओं  अर्थात

 स्पेनिश  और  जापानी  में  है  तथा  इसमें  आयुर्वेद  व  यूनानी  सहित
 पारंपरिक  दवाओं  का  कूटबद्ध  ज्ञान  भी  शामिल

 क्लस्टर्स  की  स्थापना

 *80.  श्री  सुग्रीथ  सिंह  :  क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  केंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गत  दो  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  ठंडीसा
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 राज्य  सरकार  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  से  अपने  राज्यों  में  लघु  और

 मध्यम  उद्यमों  के  क्‍्लस्टर्स  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 केंद्र  सरकार  द्वारा  उनमें  से  अब  तक  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत

 किए  गए  और  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  लंबित

 ऐसे  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  हेतु  क्या  मानदंड  निर्धारित

 किए  गए  और

 (2)  इन  लंबित  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की

 संभावना

 लघु  और  मध्यम  ठद्यम  मंत्री  महाबौर  :

 जत  दो  वर्षों  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  लघु  एवं  मध्यम  उच्चयम

 मंत्रालय  द्वारा  प्रचालित  सूक्ष्म  एवं  लघु  उद्यम  क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम

 व  पारम्परिक  उद्योगों  के  पुनरूद्धार  हेतु
 निधि  की  योजना  के  अंतर्गत  उड़ौसा  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित

 क्लस्टरों  के  विकास  के  लिए  268  व  202  प्रस्ताव  प्राप्त

 तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-|  में  दिया  गया

 दोनों  योजनाओं  के  अंतर्गत  प्राप्त  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने

 के  लिए  गठित  स्टीयरिंग  समितियों  ट्वारा  203  व  122  क्लस्टरों  में  विकास

 करने  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई  कोई  भी  स्वीकृति  ग्रोग्य  प्रस्ताव

 लम्बित  नहीं

 दोनों  योजनाओं  में  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  हैतु
 निर्धारित  मानदंड  इन  योजनाओं  के  दिशा-निर्देशों  में  उल्लिखित  है  जो

 संलग्न  और  ॥॥  में  दिए  गए

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं

 एम०एस०ई०-सी०डी०पी०  के  तहीं  विभिन्न  राज्यो/संब  राज्य

 क्षेत्रों  से  क्लस्टर  विकास  के  लिए  प्राप्त  प्रस्ताचों  की

 राज्यवार  सूची
 फर

 क्र०  राजण्य/संघ  राज्य  दो  वर्षों  और  वर्तमान  वर्ष  के

 सं०  क्षेत्र  दौरान  प्राप्त  प्रस्ताव

 एम०एस०ई०  स्फू्ति
 सी०डी०पी०

 ।  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  14  20
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 2  3
 ह

 4  4! 2... 3...
 4

 2.  असम  5.  6  27.  पंजाब  6  6

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  -  त  28.  पांडिचेरी  न  2

 4.  अंडमान  व  निकोबार  -  1  29.  राजस्थान  13  n

 दीप
 समूह  30.  सिक्किम  -  ।

 बिल
 रे

 3
 31.  तमिलनाडु  शत  29

 ..  छत्तीसगढ़ 6  ह  2
 हें  32.  त्रिपुरा  2  2

 7.  चंडीगढ़  -  न
 रे  प  33.  उत्तर  प्रदेश  84  23

 8.  दमन  व  दीव  न  -
 a  34.  उत्तरांचल  न  3

 9...  दिल्‍ली  3  त  रा
 35.  पश्चिम  बंगाल  29  8

 10.  दादरा  व  नागर  हवेली  न  न

 ॥  कुल  268  202
 11.  गोवा  2  2

 12.  गुजरात  4  6  विवरण

 13.  हरियापा  4  5  लघु  ॒ठलयोग  मंत्रालय

 भारत  सरकार
 14.  हिमाचल  प्रदेश  1  2  विकास  आयुक्त  कार्यालय

 15.
 जम्मू-कश्मीर  ्ा  5

 एन०ओ०टी०एम  ०/पू०एन  ०डी  ०/2005

 16.  झारखंड  ,  2  3  निर्माण  भवन

 नई  -  110011
 17.  कर्नाटक  8  13  दिनांक  14  मार्च  2006

 18.  केरल  ३७  12
 कार्यालय  ज्ञापन

 19.  लक्षद्वीप  -  त  लघु  उद्योग  क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम

 20.  मध्य  प्रदेश  3  6
 के  दिशा-निर्देश  ;

 महाराष्ट्र  7  7
 प्रस्तावना

 22.  मेघालय  नि  लघु  उद्योग  भारत  सरकार  ने  लकु  उद्यमों

 उद्योगों  और  लघु  उद्योग“सेका  और  व्यवसाय  ठद्यमों  और
 23.  मिजोरम  -  त  उनके  संगठनों  की  उत्पादकता  और  प्रतिस्पर्धात्पकता  बढ़ने  और  साथ  ही

 24.  मणिपुर  2  ५
 उनके  क्षमता  निर्माण  के  लिए  एक  मुख्य  रण॑नीति  के  रूप  में  क्लस्टर

 अपनाया  चीजों  के  दृष्टिकोण  प्रभावी
 25.  नागालैंड

 त  त  कार्यान्वयन के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  के-परिनिम्नोजन  के  संबंध  में  महत्वपूर्ण
 इकोनॉमीज  ऑफ  स्केल  और  मध्यम  से  दीर्घ  अवधि  में  अधिक  टिकाऊ

 26.  उड़ीसा  18  11  |  ध  है
 परिणामों  में  भी  मदद  देता



 69  प्रश्नों  को

 2.  लघु  उद्यम  क्लस्टरों  की  बड़ी  संखया  और  अलग-अलग  अवस्थितियों

 तथा  देश  भर  में  इन  कलस्अर  आधारित  उद्यमों  की  सहयोगी  स्व-सहायता

 क्षमताओं  के  विविधतापूर्ण  दरजे  को  देखते  इस  कार्यक्रम  की  सफलता

 न  केवल  क्लस्टर  आधारित  ठट्दामों  के  प्रयासों  बल्कि  राज्य  सरकारों

 और  लघु  उद्यमों  के  संवर्धन  में  संलग्न  अन्य  संस्थानों  की  सक्रिया  भागीदारी

 पर  भी  निर्भर  करती  निम्नलिखित  दिशा-निर्देश  लघु  उद्योग

 क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  क्लस्टर

 विकास  पहलों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  लघु  उद्योग  मंत्रालय  के  आर्थिक

 सहयोग  के  लिए  प्रस्ताव  बनाने  में  सभी  स्टेकहोल्डरों  की  सहायता

 के  लिए  विद्यमान  दिशा-निर्देशों  के  अधिक्रमण  में  जारी  किए  जाते

 कार्यान्‍वयक  अभिकरण

 3.1  प्रस्तावित  क्लस्टर  विकास  पहल  के  आवेदक  के  रूप  में  औपचारिक

 या  दूसरी  प्रकार  से  अपने  सदस्यों  में  सकारात्मक  सहयोग  के  पूर्व

 अनुभव  के  प्रमाण  के  साथ  एक  स्पष्ट  वैधामिक  संस्थान  बेहतर

 प्रबंधन  सुनिश्चित  करता  एस०आई०सौ०डौ०पी०  के  तहत

 सहायता  की  भांग  करने  वाले  क्लस्टर  विकास  के  सभी  प्रस्तावों  को

 स्पेशल  पर्पज  बेइकल्स  से  आना  जिसमें  किसी

 भी  वैधानिक  रूप  जैसे  सहकारी  पंजीकृत

 आदि  में  संगठित  वास्तविक/संभावित  क्लस्टर  लाभार्थी/ठद्यम  शामिल

 3.2.1.  देश  में  लघु  अति  लघु  या  ठद्यमों  के

 बीच  ऐसे  सहयोगी  पहलों  के  विकास  की  असमान  स्थिति  को  देखते

 एक  प्रमुख  सरकारी  संस्थान  के  लिए  क्लस्टर  लाभार्थियों  के  परामर्श

 से  क्लस्टर  विकास  की  तकनीकी  मानदंडों  के

 परियोजना  की  तैयार  और  आदि  के  आरंभिक

 चरणों  में  क्लस्टर  विकास  के  प्रस्ताव  का  मुख्य  प्रस्तावक  होना  स्वीकार्य

 सरकारी  सहयोग  के  लिए  प्रस्ताव  को  जमा  करते  समय

 इस  अनिकर्य  आवश्यकता  कौ  समाप्ति  कौ  समय-सौमा  के  स्पष्ट  संकेत

 के  साथ  यथाशीघ्र  एस०पी०वी०  को  गठित  करना  आवश्यक

 3.2.2.  संक्षेप  इस  प्रकार  क्‍्लस्टर  लाभार्थियों  के एस०पी०वी०  के

 निम्नलिखित  श्रेणियों  के  संस्थान/अभिकरण  लघु  उद्योग  मंत्रालय

 के  आर्थिक  सहयोग  के  साथ  एस०आई०सी०डी  ०पी०  के  अंतर्गत  क्लस्टर

 विकास  परियोजनाओं  का  प्रस्ताव  करने  और  कार्कन्वित  करने  के  लिए

 पत्र

 -
 .  लघु  उद्योग  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 और  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों  के  क्षेत्र

 कार्यालय  और  स्वायत्त/सार्वजनिक  क्षेत्र  संस्थान/ठउद्यम।
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 -  राज्य  सरकार  और  उनके  स्वायत्त/सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 —
 .  लघु  उद्योग  क्षेत्र  सहित  लघु  उद्यमों  के  संवर्धन  और  विकास

 में  लगे  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय

 -  किसी  राज्य  या  संघ  राज्य  क्षेत्र  पर  लागू  विशेष  परिस्थितियों

 को  देखते  हुए  श्स  उद्देश्य  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित

 कोई  अन्य  संस्थान/अभिकरण।.

 का  चयन

 4.  अत्यंत  सावधानी  से  क्लस्टरों  की  विशेषताओं  का  विस्तृत  अध्ययन

 और  अनुप्रयोग  सही  प्रकार  के  क्लस्टर  के  चयन  के  लिए  अनिवार्य

 पूथपिक्षाएं  क्लस्टरों  के  प्रकार  तथा  क्लस्टर  विकास  पहलों  के

 माध्यम  से  प्राप्त  किए  जाने  वाले  लक्ष्यों  पर  कुछ  हद  तक  निर्भर  करते

 हुए  मानदण्ड  अलग-अलग  हो  सकते  तथापि  व्यापक  रूप  से  निम्नोक्त

 उदाहरण  संबंधी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाना

 -  .  इहइकाहयों  की  उत्पादन  आदि  के

 संबंध  में  की

 -  उत्पाद  सामान्य  कौशल

 कच्चे  माल  की  विपणन  आदि

 में  नाजुक  अंतरालों  की

 -  .  कक्‍्लस्‍स्टर  की

 —  क्लस्टर  के  विकास  में  वित्तीय  विकास  तथा  लघु  उद्योग

 के  संवर्धन  में  संलग्न  स्थानीय  उद्योग  संघ  एवं/अथवा  अन्य

 संस्थानों  द्वारा  दर्शाई  गई  रूचि/सक्रियता।

 -  .  सामाजिक  एवं  पर्यावरणीय  मुद्दे  जेसे  कि  लिंग

 गरीबी  की  रोजगार  सृजन  की  प्रदूषण

 5.  संबंधित  मंत्रालय  कौ  सहमति  से  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों
 के  प्रशासनिक  कार्यक्षेत्र  के  तहत  आने  वाले  उत्पादों  का  विनिर्माण  करने

 वाली  लघु  उद्योग  इकाहयों  के  क्लस्टरों  पर  भी  विचार  किया  जा  सकती

 6...  यदि  कार्यानवयक  अभिकरण  उस  राज्य  की  सरकार  नहीं  जिसमें

 वह  क्लस्टर  स्थित  है  या  उस  राज्य  सरकार  का  संगठन  नहीं  अभिकरण

 को  क्लस्टर  चुनते  समय  और  उसके  विकास  के  लिए  रणनीति  और/या

 कार्ययोजना  बनाते  समय  संबंधित  राज्य  सरकार  से  अनिवार्य  रूप  से

 परामर्श  करने  और  उसकी  राय  लेना  भी  आवश्यक



 प्रश्नों  के

 क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम  में  निदर्शो  कदम

 रत
 7.  कदम

 -  .  का  चयन

 विकास  का  चयन

 -
 भरोसा  बनाना

 ह

 -  नैदानिक  अध्ययन

 »  .  कार्य  योजना  की  तैयारी

 -  बजट  का  अनुमोदन  और  विभिन्न  संस्थानों  से  निधियां  जुटाना

 -  -  कार्य  योजना  का  कार्यान्वयन

 -
 .  निगरानी  और

 -  दूसरे  को  सौंपना  और  निकलना

 -  स्व  प्रबंधन  चरण

 कलस्टर  विकास  कार्यकारी

 8...  कक्‍लस्टर  आधारित  एस०पी०वी०  या  कार्यान्वयन  अभिकरण

 के  के  किसी  अधिकारी/कार्यकारी  को  चुनकर

 क्लस्टर  विकास  कार्यकारी  के  रूप  में  प्रशिक्षित  करना

 सी०डी०ई०  को  नैदानिक  अध्ययन  करना  उसके  आधार

 चर  कार्य  योजना  तैयार  करनी  होगी  और  क्लस्टर  भागीदारों  की  पूर्ण

 भागीदारिता  के  साथ  योजना  को  कार्यान्वित  करवाना  होगा  ताकि  परियोजना

 की  समाप्ति  के  बाद  भी  दीर्घ  अवधि  में  संवर्धनात्मक  और  वाणिज्यिक

 गतिविधियां  चलाए  रखने  की  क्लस्टर  की  इकाइयों  की  सामूहिक  क्षमता

 का  निर्माण  किया  जा
 '

 9.  चयनित  क्लस्टर  के  कार्यान्ययक  अभिकरण  के  कार्यालय  से  दूर

 होने  की  स्थिति  में  सी०डी०ई०  को  क्लस्टर  के  अंदर  या  उसके  पास

 मूलभूत  उपकरण  और  फर्नीचर  आदि  के  साथ  किराये  पर  कार्यालय

 का  स्थान  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  कार्यालय  भवन  के

 बाहन  को  महंगे  फर्नीचर  और  फर्नीशिंग  आदि  के  लिए

 निधियां  लघु  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  प्रदान  की  उपयुक्त  स्तर

 पर  कार्यालय  व्यय  और  यात्रा  व्यय  के  प्रावधान  पर  भी  आवश्यकता

 प्रडने  पर  विचार  किया  जा  सकता  जो  कुल  परियोजना

 लागत  के  10  से  15  प्रतिशत  के  बीच  होता

 10.  क्लस्टर  विकास  के  लिए  प्रशिक्षण  और  संबंधित  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  विस्तार  और  प्रशिक्षण  संस्थान
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 में  निर्मित  लघु  उद्योग  क्लस्टर  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  संसाधन  केन्द्र

 और  भारतीय  उद्यमिता  विकास

 संस्थान  में  अंतर्राष्ट्रीय  क्लस्टर  प्रतिस्पर्धात्पकता  और  विकास  केन्द्र

 डाकधर  गुजरात

 की  स्थापना  की  गईं  ये  नैदानिक  अध्ययन  करवाने  और  क्लस्टर  विकास

 चहलों  को  कार्यान्वत  करने  के  माध्यमों  और  कार्यविधियों  पर सी०डी०ई०

 के  प्रशिक्षण  के  लिए  3  से  4  सप्ताह  तक  के  पाठ्यक्रम  संचालित  करती

 कार्याव्यक  अभिकरण  परियोजना  प्रस्तावों  के  लघु  उद्योग  मंत्रालय

 द्वारा  अनुमोदन  के  बाद  सी०डी०ई०  का  प्रशिक्षण  आयोजित  करने  के

 लिए  एन०आर०सी०  या  आई०सी3०जो०  से  संपर्क  कर  सकती

 परियोजना  कौ  लागत  और  भारत  सरकार  का  योगदान

 11.  परियोजना  लागत  हर  क्लस्टर  में  भिन्न-भिन्न  हो  सकती  है  और

 परियोजना  की  अ्षवधि  3  प्रस्तावित  हस्तक्षेपों  की

 प्रकृति  और  आदि  जैसे  मानदंडों  पर  निर्भर  करेगी  जैसा  कि

 जैदानिक  अध्ययन  से  उभरा  लघु  उद्योग  मंत्रालय  का  योगदान

 10  करोड़  रुपये  प्रति  परियोजना  की  ठल्कयतम  सीमा  के  अधीन  कुल
 परियोजना  लागत  के  80  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा  जिसमें  10

 लाख  रुपये  अर्थात  क्लस्टर  में  क्षमता  निर्माण

 गतिविधियों  के  लिए  होंगे  जहां  कोई  नियत  परिसंपत्ति  प्राप्त  या  गठित

 नहीं  कौ

 12.  ऐसे  सॉफ्ट  हस्तक्षेपों  के  लिए  प्रस्तावों  के  प्रारूप  का  ब्यौरा  इन

 दिशा-निर्देशों  के  संलग्नकों  के  |  से  iv)  में  दिया

 गया

 जब  भी  आवश्यक  क्लस्टर  में  सामान्य  सुविधा  केन्द्र

 की  स्थापना  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  तहत  सहायता

 पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  ऐसे  मामलों  में  किसी  मैंक

 बैंक  वित्तपोषण  इसमें  शामिल  या  किसी  स्वायत्त  तकनीकी  सलाहकार

 संगठन/प्रतिष्ठित  सलाहकार  द्वारा  तैयार  किए  गए  मूल्यांकन  रिपोर्ट  के

 साथ  सी०एफ  ०सी०  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  )

 को  जमा  करना

 सरकार  से  प्राप्त  सहायता  अनुदान  के  प्रस्तावित

 सी०एफ०सी०  को  किसी  भी  वाणिज्यिक  परियोजमा  की  तरह  वित्तीय

 और  प्रकार्वात्मक  रूप  से  जीवनक्षम  होना  सभी

 सी०एफ  ०सी०  प्रस्तावों  को  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  के  लिए  मूलभूत
 सांचों  जैसे  प्रक्षेपत  लाभ  और  हानि  खातों  और  प्रक्षेपित  बैलेंस  शीट

 का  प्रयोग  करते  हुए  एक  वाणिज्यिक  बैंक  द्वारा  मांगे  जाने  वाले  मूल्यांकन
 के  वित्तीय  जैसे  रिटर्न  की  आंतरिक  गब्रेक-इवन  प्वाइंट

 ऋण  सेवा  कवरेज  सेंसिटिविटी  आदि

 का  पालन  करना
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 उपरोक्त  अनुच्छेद  के  आरंभ  में  उल्लिखित  उद्देश्य  के

 सी०एफ०सी०  परियोजनाओं  को  वर्गीकृत  किया  जाएगा  और

 इस  प्रकार  केंद्र  सरकार  अंतर  सहायता  मोटे

 तौर  पर  निम्नलिखित  मानदंडों  पर  आधारित

 (1)  विकासात्मक  सी०एफ०सी०  केन्द्र  सरकार  का

 समर्थन  परियोजना  लागत  का  70  प्रतिशत  तथा  शेष  अंशदान

 संबंधित  राज्य  सरकार  तथा  परियोजना  लाभार्थियों  द्वारा  प्रदान

 किया

 (॥)  अर्ध  विकासात्मक  सी ०एफ०सी०  केन्द्र  सरकार

 का  समर्थन  परियोजना  लागत  का  50  प्रतिशत  तथा  शेष

 अंशदान  संबंधित  राण्य  सरकार  का  परियोजना  लाभार्थियों

 द्वारा  प्रदान  किया

 (ii)  अर्ध  वाणिज्यिक  सी०एफ०सी०  केन्द्र  सरकार

 का  समर्थन  परियोजना  लागत  के  30  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं  तथा  शेष  अंशदान  संबंधित  राज्य  सरकार  तथा  परियोजना

 लाभार्थियों  द्वारा  प्रदान  किया

 (४)  तथापि  सूक्ष्म  एवं/अथवा  ग्राम  उद्यमों  अर्थात  जिनमें  संयंत्र

 और  मशीनरी  में  और  भवन  को

 25  लाख  रु०  से  अधिक  न  केन्द्र  सरकार  की  सहायता

 को  उपरोक्त  तीन  प्रकार  के  सी०एफ०सी०  में  परियोजना

 लागत  के  क्रमशः  80,  60  तथा  40  प्रतिशत  तक  बढ़ाया

 उपरोक्त  उल्लिखित  सभी  मामलों  में  भूमि  और  भवन  संबंधी  समस्त

 लागत  एस०पी०वबी०/संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  की

 13.2  सी०एफ०सी०  की  स्थापना  और  आरंभ  के  लिए  कार्यान्वयक

 अभिकरण  टर्न-की  आधार  पर  जिम्मेदार  इस  प्रकार  स्थापित

 सी०एफ०सी०  को  जब  और  जिस  प्रकार  आवश्यक  परिसंपत्तियाँ

 के  रिप्लेसमेंट/विस्तार.  की  लागत  के  साथ  उसके  सभी  वर्तमान  खर्चों

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  वर्तमान  राजस्व  सरप्लस  के  साथ

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  स्पेशल  पर्षज  वेईकल  द्वारा  चलाना

 लघु  उद्योग  मंत्रालय  किसी  सी०एफ०सी०  के  संचालन  से

 होने  वाला  कोई  वित्तीय  उत्तरदायित्व  स्वीकार  नहीं

 13.3  इस  संबंध  में  प्रस्तावों  के  लिए  प्रारूप  संलग्नकों  भाग  ॥

 ४  और  vi)  में  दिया  गया  भाग  ॥  में  वर्णित  मार्गदर्शक

 सिद्धांतों  को  ध्यान  से  पढ़ने  की  आवश्यकता

 14.  परियोजना  की  कुल  लागत  में  लघु  ठद्योग  मंत्रालय  का  योगदान
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 अन्य  स्टेकहोल्डों  और  भागीदारों  जैसे  राज्य  उद्योग  क्लस्टर

 के  ओदे कौ  उपलब्धता  और  इच्छा  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 निर्धारित  किया  वित्तीयन  स्तरों  के  और  अधिक  विथरण  के

 इन  दिशा-निर्देशों  के  संलग्गकों  के  भाग  ॥  और  में  संदर्भ

 आमंत्रित  किए  गए  कार्याजयक  अभिकरणों  क्लस्टर

 लाभार्थियों  और/या  उनके  से  शेष  लागत  को  वित्तपोषित

 करने  के  लिए  संसाधन  जुटाने  कौ  अपेक्षा  की  जाती  जैसा  कि

 संलग्नकों  के  भाग  wi  में  ब्यौरा  दिया  गया

 व्यवसाय  विकास  सेवाएं  के  साथ  लिंकेज

 15.  लघु  उद्यमों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  और  उनके  तथा

 लघु  उद्यम  क्लस्टरों  के  बीच  संपर्क  स्थाषित  करने  के लिए  बी०डी०एस०

 प्रदाताओं  की  क्षमताओं  का  विकास  क्लस्टर  विकास  रणनीति  के  प्राथमिक

 क्षेत्र  मे ंशामिल  प्रस्तावित  क्लस्टर  थिकास  गतिविधियों  में

 लघु  ठद्दय्मों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सक्षम  निजी  और

 सार्वजनिक  क्षेत्रों  में  क्लस्टर  इकाइयों  और  बी०डी०एस०  प्रदाताओं  के

 बीच  लिंकेजों  की  स्थापना  शामिल  होनी

 लघु  उद्योग  मंत्रालय/कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  अन्य

 योजनाओं  और  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों  की  योजनाओं  के

 साथ  सामंजस्य

 16.  कार्यावयक  अभिकरणों  को  लघु  उद्योग/कृषि  ग्रामीण  विकास
 मंत्रालओों  की  अन्य  योजनाओं  के  साथ  क्लस्टर  विकास  पहलों  के  समन्वय

 के  लिए  प्रोत्साहित  किया  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों

 की  ऐसी  योजनाओं  का  भी  लाभ  उठाया

 17.  कार्यान्वययक  जहां  भी  आवश्यक  तकनीकी  अभिकरणों

 जैसे  लघु  उद्योग  मंत्रालय  के  उत्पाद  और  प्रक्रिया  विफास  केंद्रों  और

 केंद्रीय  टूल  साथ  ही  सेंट्रल  ग्लास  एंड  सिरेमिक्स  रिसर्च

 केंद्रीय  चमड़ा  अनुसंधान  प्रौद्योगिकी  सूचना  पूर्वानुमान  और  मूल्यांकन

 परिषद्‌  तथा  लघु  उद्योगों  सहित  ग्राहक  उद्यमों  के  प्रौद्योगिकी  उन्नयन

 में  लगे  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों  और  विभागों  के  ऐसे  ही

 अन्य  संस्थानों  से  सहायता  प्राप्त  कर  सकते

 प्रारूप  और  परियोजना  प्रस्तावों  का  अनुमोदन

 16.1.  लघु  दद्योग  मंत्रालय  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  के  लिए

 इन  दिशा-निर्देशों  के  संलग्नकों  के  धाग  |  और  ॥  में  दिए  गए  प्रारूपों

 में  प्रस्ताव  किया  जाना  ये  काफी  विस्तृत  होते  भी

 व्याख्यात्मक  हैं  कार्यान्‍वयक  अभिकरणों  द्वारा  क्लस्टर  की  प्रकृति  और

 प्रस्तावित  गतिविधियों  के  आधार  पर  में  आवश्यक

 संशोधन  किए  जा  सकते
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 18.2.  ।  करोड़  रुपये  और  उससे  अधिक  लागत  वाली  परिवोजनाओं

 के  लिए  लघु॒उद्योग  मंश्रलव  की  अध्यक्षता  के  तहत  लघु

 उद्योग  बलस्टर  घिकास  कार्चक्रम  की  स्टीयरिंग  सभिति  तथा  1  करोड़

 रुपये  तक  की  के  लिए  विकास  आयुक्त

 ट्वारा  प्रस्तायों पर  और  अनुमोदन  किया

 19.1.  निधियों  को  राज्य  सरकार  को  सूचना  के  अंतर्गत  सीधे

 एस०पी०वी०/आई०ए०  को  विकास  आयुक्त  द्वारा  जारी

 किया  भारत  सरकार  के  अनुदान  का  संवितरण  कार्यक्रम

 परियोजना  के  प्रस्ताव  में  मांगी  गई  वार्षिक  किस्तों  के  अनुरूप

 उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  स्पष्टीकरण  पर  स्टीवरिंग  समिति  ट्वारा  विचार

 किया  जाएगा  और  अनुमौदन  प्रदान  किया  सामान्य

 रूप  भारत  सरकार  सहायता  कौ  पहली  किस्त  के  जारी  होने  से

 पहले  एस०पौ०वी०  द्वारा  मुख्य  योगदान  था  लाभार्थी  अंश  एक  पृथषपिश्ित
 शर्ते  जहां  पर  बैंक  का  जित्त  शामिल  भारत  सरकार  सहायता

 के  जारी  होने  से  पहले  संबंधित  बैंक  को  अनुपातिक  निधियों  को

 जारी  करने  के  लिए  लिखित  बचन  देना  भी  आवश्यक  यह

 राज्य  सरकार  के  योगदान  पर  जहां  लागू  योग्य  लागू

 19.2.  भारत  सरकार  का  और  आगे  जारी  होने  वाला  अनुदान  विनिर्दिष्ट

 उपयोगिता  के  प्रस्तुतीकरण  और  बैंक  तथा  राज्य  सरकार

 के  योगदान  जारी  होने  के  प्रमाणन  पर  आधारित  भारत

 सरकार  की  दूसरी  और  उसके  बाद  की  किस्तों  के  जारी  होने  से

 पहले  विकास  आयुक्त  काम  की  प्रगति  के  भौतिक

 सत्यापन  की  मांग  कर  सकते

 निगरानी  और  मूल्यांकन

 20.1.  राज्य  उनके  स्वायत्त  निकायों  तथा  एस०पी०वी०  जिसमें

 राज्य  सरकार  एक  स्टैकहोल्डर  गतिविधियों  का  संतोषजनक  और

 समयबद्ध  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  परियोजनाओं  की

 निगरानी  संबंधित  राज्य  सरंकार्रों  की  जिम्मेदारी  हर  राण्य  सरकार

 को  इस  उद्देश्य  के  लिए  सभी  स्टेकहोल्डरों  के  प्रतिनिधियों  वाली  एक

 परियोजना  स्टीयरिंग  समिति  गठित  करनी  राज्य  सरकारें  विकास

 आयुक्त  कार्यालय  को  भौतिक  और  वित्तीय  मानदंडों

 पर  प्रगति  के  संबंध  में  तिमाही  प्रगति  और  केंद्र  सरकार  के

 सामान्य  वित्तीय  नियमों  के  अंतर्गत  विनिर्दिष्ट  उपयोगिता  प्रमाणपत्र

 20.2.  पूर्ण  अनुच्छेदों  में  मौजूद  ऋवधामों  में  क्लस्टर  विकास  परियोजनाओं

 के  न  शामिल  होने  की  स्थिति  लघु  उद्योग  मंत्रालय  मंत्रालय  के

 20  200  लिछित  ऊर  26

 स्‍तर  पर  या  अपने  राज्य  स्तर  के  कार्यालयों  के  द्वारा  गठित  निगरानी

 समितियों  के  माध्यम  से  सीधे  प्रगति  की  समीक्षा

 20.3.  क्यू०पी०आर०  और  उपयोगिता  प्रमाणपत्रों  के  प्रारूप  संलग्नकों

 के  भाग  |  में  संलग्न

 21.  दिनांक  07.03.2006  के  डायरी  सं  5089  के  माध्यम  से  एकौकृत

 वित्त  शाखा  की  सहमति  से  जारी  किया  जाता

 संयुक्त  विकास  आयुक्त

 अपुलग्कक  -  भाग  ।  8-22)

 भाग  i  23-33)

 1.  मुख्य  सचिव  राज्य/संघ  राज्य

 2.  उद्योग  विभागों  के  प्रभारी  राज्य  सरकारों  के  सचिव

 3.  उद्योग  निदेशक  राज्य/संघ  राज्य

 4...  एस०आई०एस०आई०

 5.  महाप्रबंधक  टूल

 6...  मुख्य  निदेशक/निदेशक  कार्यालय  के  तहत

 सभी  स्वायत्त

 7.  मुख्य  निसिएट

 8.  कार्यकारी  निसबड

 9.  आई०एफ०  धिंग  1),  आई०पी०पी०  वाणिज्य  व

 उद्योग  नई  दिल्ली

 10.  भारत  सरकार  के  संयुक्त  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय

 11.  भारत  सरकार  के  संयुक्त  कणिज्य  व

 उद्योग  मंत्रालय

 12.  एस०आई०सी०डी०पी०  की  स्टीयरिंग  समिति  के  सभी  सदस्य

 13.  निदेशक  ई०डी०आई०आई०

 14.  कॉयर  बोर्ड

 15.  के०वी०आई०सी०
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 16.  एन०एस०आई०सी०

 17.  सिडबी

 18.  राष्ट्रीय  उद्योग  संघ

 19.  राज्य  स्तरीय  उद्योग  संघ

 20.  क्लस्टर  स्तर  के  उद्योग  संघ

 21.  मंत्री  का  निजी  सचिव  उद्योग  एवं  कृषि  व  ग्रामीण

 22.  सचिव  का  प्रधान  निजी  सचिव  उद्योग  एवं  कृषि  व  ग्रामीण

 23.  अपर  सचिव  एवं  दिकास  आयुक्त  के  निजी

 24.  अपर  विकास  विकास

 25.  संयुक्त  विकास  आयुक्त

 26.  औद्योगिक  विकास  आयुक्त  कार्यालय

 27.  सभी  विकास  आयुक्त  कार्यालय

 28.  सलाहकार  और  लघु  योजना  आयोग

 क्लस्टर  विकास  परियोजना  सुविधा  केन्र  अथया  इसी  प्रकार

 की  हार्ड  आधारभूत  संरचना  कौ  स्थापना  से  के  लिए  प्रस्तायों

 हेतु  प्रारूप

 के  लिए  चुने  गए  प्रस्तावित  क्लस्टर  का  सार  विवरण

 ।  पर

 2...  किसी  अन्य  प्रतियोगी  क्लस्टर  से  वरीयता  देते  हुए  उपरोक्त  ठल्लिखित

 के  चयन  के  लिए  प्रयोग  किया  जाने  वाला  चयन  हेतु  मानदण्ड

 4॥॥  पर  संभावित

 3.  प्रस्तावित  इण्टरवेंशन  के  प्राथमिक  एवं  दूसरे  निरन्तर  रोजगार

 निर्धनता  विद्यमान  उद्यमों  की  उत्पादन  की  तीज  मूल्य
 उत्पादकता  में  सुधरी  हुआ  वातावरण  सभी/कुछ

 प्रकार  के  पूर्ववर्ती  और/अथवा  कोई  अन्य-घिस्तार  से  विभिर्दिष्ट

 29  लिखित  उत्तर  78

 4.  समस्या  के  प्रमुख  क्षेत्र  और  सुझाए  गए  कार्यनीतिक  इण्टरवेंशनः

 उल्लिखित  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  बाधा  डालने  वाली  प्रमुख

 समस्याएं  तथा  इण्टरवेंशन  के  कार्यनीतिक  क्षेत्र  जैसे  कि

 प्रौद्योगिकीय  एवं  प्रक्रिया/उत्पाद  गुणवत्ता  सुधरा  हुआ

 क्रेडिट  प्रवाह  तथा  अन्य  प्रकार  के  वित्तीय  निर्कत

 सहित  सुधरा  साथ  ही  संस्थानिक  क्षमता  निर्माण

 परन्तु  जो  नए  सक्रिय  संघों/नेटवर्क  के  सृजन  तक  सीमित

 न  वैयक्तिक  क्लस्टर  इकाइयों  का  बेहतर  पर्यावरण
 आदि  परियोजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  जिससे

 क्लस्टर  को  अपने  प्राथमिक  और  दूसरे  उद्देश्यों  को  प्राप्त

 करने  में  मदद

 5.  जांछित  प्रमुख  उपरोक्त  वर्णित  स्थिति  के  संबंध  में  (i)

 वैयक्तिक  (ii)  (॥)  इण्टर-क्लस्टर  नेटवर्क  और  (iv)

 क्लस्टर  विकास  पर  के  स्तर  पर  1॥  पर  व्याख्यात्मक

 6.  संस्थानिक  सक्षमत्ताएं  :  उपरोक्त  क्रम  संख्या  वर्णित  इण्टरवेंशन

 के  कार्यनीतिक  क्षेत्रों  में  क्या  आपके  संस्थान  ने  सक्षमता  दर्शायी

 कृपया  विगत  में  डील  किए  गए  किसी  अन्य  क्लस्टर  में  प्राप्त  किए

 गए  परिणामों  की  समरी  शीट  संलग्न  करें  IS  के

 यदि  क्लस्टर  में  कोई  विकास  पहल  पहले  से  ही  की  जा  रही  है  अथवा

 आरंभ  की  जानी  तो  आपकी  संस्थान  द्वारा  मूल्यवर्धन/कॉम्प्लीमेंटेशन
 के  लिए  संभावना

 7.  प्रस्तावित  कक्‍्लस्टर  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रबंध
 परियोजना  के  दौरान  उसके/उसकी  सीवी  सहित  व्यक्ति  दिवक्षों  में

 उसकी  भूमिका  और  अवधि  में  नियोजित  किए  जाने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति

 का  नाम  देते  हुए  प्रस्तावित  परियोजना  के  लिए  संगठनात्मक  संरचना

 8.  प्रस्तावित  परियोजना  10  प्रतिशत  कौ  दर  पर  उद्योग  संझो

 के  न्यूनतम  अंशदान  सहित  निधियों  के  संभावी  ख्ोखों  और  परियोजना
 की  अवधि  के  लिए  लागत  का  वार्षिक  अनुमान  प्रदान

 पर

 9.  अनुवीक्षण  और  मूल्यांकन  अर्धवार्षिक  अथवा

 बाहरी  संस्थानों  को  विनिर्दिष्ट  किया  जाना  है  तथा

 साथ  ही  साथ  स्थानीय  लाभार्थियों  को  शामिल  करने  के  लिए  उपायों

 पर  बल  देते  हुए  प्रस्तावित  तंत्र  का  स्पष्ट  उल्लेख

 प्रस्ताक्ति  तंत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मूल्यांकन  के  लिए

 रिफोर्टेंग  प्रारूप  परिणोजना  प्रस्ताथ  को  संस्थीकृति  पर  अलग

 से  प्रदान  किया
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 लए  उद्योग  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  सॉफ्ट  संवर्धगातभक

 कार्यकलापों  को  लिए  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट

 भाग-क

 उत्पाद  का  नाम  और  क्लसस्‍्टर  की  अवस्थिति  ___  .._  वर्ष  में  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  ____  के

 लिए  रिपोर्ट  कार्यान्वयन  अभिकरण  का  नाम

 कार्यान्वयन  कार्यकलापों  की  स्थिति

 क्र०  कार्यकलाप/इण्टरवेंशन  का  तिमाही  के  दौरान  तिमाही  के  दौरान  उस  प्राप्त  किए  गए  इृष्ट  टिप्पणी

 सं०  क्षेत्र  निष्पादित  किए  जाने  तिथि  सहित  जब  वे  तक  संभव  हो

 वाले  कार्यकलाप  निष्पादित  किए  गए  सके  क्वांटिफिएबल

 वार्षिक  कार्यकलाप

 1  2  3.  4  $  6

 1.  निदानात्मक  अध्ययन

 2...  विपणन  घिकास

 3...  प्रौधोगिकी  उन्नयन

 4.  कौशल  विकास

 5.  क्लस्टर  ऐक्टरों  का  क्षमता  निर्माण

 अन्य

 लघु  उद्योग  क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  सामान्य  सुविधा  केन्र  की

 स्थापना  संबंधी  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट

 भाग-ख

 उत्पाद  का  नाम  और  क्लस्टर  की  अवस्थिति  वर्ष  में  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  लिए  रिपोर्ट

 कार्योन्‍्वयन  अभिकरण  का  नाम
 है

 स्थापित  किए  जा  रहे  सी०एफ०सी०  प्रकार

 प्रगति  की  स्थिति

 क्र०  कार्यकलाप  परियोजना  प्रस्ताव
 के  समीक्षा  के  अधीन  रिपोर्ट  की  तिमाही  के  टिप्पणी

 सं०  अनुसार  समाप्ति  की  तिमाही  के  अंत  के  अंत  तक  के  अनुसार
 संभावित  तिथि  लिए  नियत  लक्ष्य

 1;  हु  2
 िम्  क  4  $  6

 पटक  wht nh  जप
 1.  भवन  निर्माण  ा

 ः
 हि  झा

 ५ ४० रा मर बे ५
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 ।  2  3
 ह

 4  5  6

 मशीनरी  का  चयन  उसका  विनिर्टिष्टीकरण

 और  फ्लोटिंग  टेंडर

 १

 3.  खरीदें  आर्डर  रखा  जामा

 4...  मशीगरी  और  उपकरणों  की  आपूर्ति

 मशीनरी  की  स्थापना ९१

 मशीनरी  की  कंमीशरनिंग 9

 लघु॒उद्योग  क्लस्टर  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कलस्‍्टर  की  तिमाही  वितीय  रिपोर्ट-सॉफ्ट  संवर्धन  विकास  क्रियाकलाप  तथा

 सामान्य  सुविधाओं  कँदड्रों  की  स्थापना

 भाग-ग

 उत्पाद  का  नाम  एवं  क्‍्लस्टर  की  स्थिति  __  _  |  ||  वर्ष  में  समाप्त  तिमाही  की  रिपोर्ट

 कार्यान्वयन  अभिकरण  का  नाम

 स्थापित  किए  जा  रहे  सी०एफ०सी०  के  प्रकार

 निथि  उपयोग  का  ब्यौरा
 ह

 कार्थकलाप  का  नाम  वित्त  वर्ष  के  दौरान  वर्तमान  तिथि  के  अनुसार  उपलब्ध  निधि  तिमाही  के  दौरान  वर्ष  के  दौरान
 ध्क्

 स०  प्रयुक्त  निधि  तिथि  को  प्रयुक्त

 3।  मार्च  की  वर्तमान  तिथि  के  योग  की  गयी  संचयी

 स्थिति  के  अनुसा  अनुसार  भारत  निधि

 अर्थशैष  सरकार  की

 संस्वीकृति

 2  3  4  5  6  7

 1.  सॉप्ट  संवर्धनात्पक  विकास

 क्रियाकलाप

 पा  सामान्य  सुविधाओं  केंद्रों  की

 स्थापना  यह  परियोजना

 का  हिस्सा

 कुल

 सभी  प्रविष्टियां  परियोजना  के  लिए  लघु  उद्यौग  मंत्रालय  द्वारा  जारी  निषियाँ  से  ही  संबंधित  हॉ(परियोजना  में  अन्य  हिस्सैदारों  का  योगदान

 शामिल  न  किया
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 क़म  पत्रांक

 मं०  दिनांक

 कल ऊ

 20

 फार्म
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 फार्म  जी०एफ०आर०

 भारत  सरकार  का  निर्णय  (1),  नियम  150  के  नीचे

 राशि  प्रमाणित  किया  जाता  है  कि  इस  मंत्रालय/विभाग  के  हासिये  पर  दिये

 गये  पत्र  सं०  के  अंतर्गग  वर्ष  के  दौरान  संस्वीकृत

 रु०  _ .  की  अनुदान  सहायता  में

 और  गत  वर्ष  में  व्यय  न  की  गई  राशि  में  स  रु०  _ |

 कौ  राशि  _  _  _/  _  के  प्रयोजनार्थ  खर्च  की  गई  तथा  वर्ष

 के  दौशन  _  0  की  शेष  अनुप्रयुक्त  राशि  सरकार

 को  सौंप  दी  गई  दिनांक

 के  अमुसार)/अगले  वर्ष  _ के  दौरान  प्राप्त  होनी  वाली

 अनुदान  सहायता  में  समायोजित  की

 2.  प्रमाणित  किया  जाता  है  कि  मैं  जिन  शर्तों  पर  मुझे  अनुदान  सहायता  मंजूर  हुई  थी  वे  मेरे  द्वारा  विधिवत  पूर्ण  की  गई  है/की  जा  रही

 और  कि  मैंने  निम्नलिखित  निरोधों  का  निष्पादन  यह  समझने  के  लिए  किया  है  कि  राशि  उसी  ध्येय  के  लिए  खर्च  की  गई  है  जिस  के  लिए

 यह  मंजूर  की  गई

 निष्पादित  निरोधों  के  प्रकार/वर्ग

 1.
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 10.

 प्रश्नों  के

 प्रस्तावित  क्लस्टर  का  संक्षिण  विवरण

 स्थिति  :  राज्य/शहर/कस्बा/गांव:

 क्लस्टर  उत्पाद  :  पारम्परिक  दस्तकारी  या  पारम्परिक  औद्योगिक

 या  आधुनिक/उच्च  तकनीक  युक्त

 क्लस्टर  की  अनुमानित  और  क्या  क्लस्टर  प्राकृतिक  रूप  से

 आरम्भ  हुआ  या  हाल  ही  में  वाह्म  नीति  के  समर्थन  से  बना

 क्लस्टर  की  प्रकृति  :  ऊर्घ्वाधर  या  दो  बडी  फर्मों  से
 |

 जहां  अनेक  लघु  उद्यम  मुख्य  क्लस्टर  फर्म्स्‌/मिश्रित

 क्लस्टर  की  मुख्य  समस्याएं  :  आपके  विचार

 प्रस्तावित  क्लस्टर  विकास  के  लिए  मुख्य  इंटरवेंशनकारय॑नीति  :

 उत्पाद/विपणन/निर्यात/गुणवत्ता,

 प्रतिस्पर्धा  की  सीमा  :  भारत  में  किन्हीं  बड़े  घरेलू  फर्मों  के  साथ

 या  सदृश  क्लस्‍्टर्स  के  साथ  या  विदेशों  मैं

 परियोजना  अवधि  :;

 समग्र  परियोजना  निधि  की  आवश्यकता  और  निधि  के  संभावित

 वित्त  स्रोत  ;  संस्थागत  समन्वयन  और  अलग-अलग  विकास

 परियोजना  के  परिणाम  परिलक्षित  करने  के  लिए  मुख्य  संकेतक  :

 फर्म  के  स्‍तर  पर  और  क्लस्टर  के  स्तर  पर  परियोजना

 पर  के

 क्लस्टर  चुनाव  के  लिए  वर्तमान  सूचना  की  आवश्यकता

 पैरामीटर  उत्तर

 2  3

 क्या  क्लस्टर  में  न्यूनतम  क्रीटिकल  मास

 -  फर्मों  की  फर्मों  की  संरचना

 मध्यम/लघु/सुक्ष्म  वैन्यू  चेन

 -  .  सहयोगी  फर्मों  और  सेवा  प्रदानकर्ताओं

 उपस्थिति

 29  1929

 1

 )  लिखित  उतर

 2

 क्लस्टर  में  बड़े  समूहों  का  अनुमानित  टर्न  ओवर

 रोजगार  के  स्तर  और  महिलाओं  की

 और  सम्भावित  आय  स्तर

 निर्यात  के  लिए  क्लस्टरों  का  योगदान

 अन्य  उत्पादों/क्षेत्रों  क ेसाथ  उत्पाद  की  लिंकेज

 के  संबंध  में  उसका  महत्व

 हाल  के  समय  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति

 मौसमी/मेनस्टे  गतिविधियां/निर्भरता  के  संबंध  में

 क्लस्टर  मुख्य  यदि  कोई

 क्लस्टर  का  स्थान  और  इसकी  भौगोलिक  रूपरेखा

 शहर/गांव  के  बोच  आसपास  के  शहरों/गांवों  के  साथ

 इसका

 विशेष

 लिंकेल  कार्यकारी  अभिकरण  के  पास

 ग्रामीण/शहरी  अधिदेश  है)-भौगोलिक  नक्शा

 संलग्न  यदि  उपलब्ध

 दोहराव  की  संभावनाएं

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुल  उद्योग  का  कुछ
 नामों  सहित  समान  क्लस्टरों  संख्या

 अन्य  क्लस्‍स्टरों  के  साथ  प्रस्तावित  क्लस्टर  का

 यदि  कोई  हो

 सामाजिक  और  पर्यावरणीय  स्थितियां

 विशेष  स्वामित्व/प्रबंधव  और  कामगारों  की

 संक्षिप्त  प्रोफाइल  और  उनका  आर्थिक  स्तर

 कामगारों/इकाई  स्वामियों  की  औसत  वार्षिक
 आय  (पुरूष/महिला)

 गतिधिधियों  में  नीरसता  यदि  कोई  हो

 क्लस्टर  में  प्रदूषण  से  मामले

 उत्पाद  गुणवत्ता  से  संबंधित  आदेशाश्मक/विधि

 यदि  कोई  हों



 5.  जीवन  क्षमता

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी/निवेश/वित्तीय.

 गुणवत्ता  के  उन्‍यन  की

 क्या  उत्पाद  का  वर्तमान  राष्ट्रीय/वैश्विक
 परिस्थितियों  में  कोई  भविष्य

 क्लस्टर  उत्पादों  के  मुख्य  बाजार

 उपभोक्ता

 मुख्य  आशंकाए/चुनौतियां

 उत्पाद  के  जीवन  में  उत्पाद  का  यदि

 मालूम  हो

 वर्तमान  में  वैश्विक  वैल्यू  चेन  में  क्लस्टर  उत्पाद

 कहां  फिट  होते

 संवर्धन  योग्यता

 कया  कुछ  फर्मों  ने  हाल  में  उत्पाद  उन्नयन

 अथवा  विविधिकरण  कार्य  हाथ  में  लिया

 मए  बाजारों  का  पता  लगाया  प्रौद्योगिकी

 अद्यतन  उपकरणों  में  महत्वपूर्ण  रूप

 से  निवेश  किया

 क्या  नई  फर्मों  के  आरंभ  होने  से  वर्तमान  फर्मों

 के  बंद  होने  की  दर  में  महत्वपूर्ण  रूप  से

 वृद्धि  हुई

 फर्में  सामने  आने  वाले  मुख्य  मामलों  के  बारे

 में  कितने  संवेदनशील

 प्राबेट  और  पब्लिक  सेक्टर  में  सामूहिक  विकास

 कार्य  के  लिए  स्थानीय  संस्थागत

 काम्पलीमेंटैरिटी

 अन्य  विकास  कार्य  जो  पहले  ही  शुरू  हो  चुके
 हैं  अथवा  निकट  भविष्य  में  शुरू  होने  वाले  हैं

 उपरोक्त  के  अनुसार  अन्य  विकास  कार्य  के

 लिए  मूल्यवर्धन  हेतु  प्रस्तावित  परियोजना  का _
 .
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 व्याख्यात्पक  संधावी  आउटपुट

 'फर्म/उद्यम  स्तर

 प्रत्यक्ष  लाभात्ी  फर्मों  की  कलस्टर  में  फर्मों  में

 टिप्पणी  लगभग  8)  फर्मों  को  परियोजता

 ट्वार  प्रत्येक  रूप  से  लक्ष्य  किया  जाएगा  जिसके  निम्नोक्त  सूचित  सत्यापनों

 के  अनुसार  उनकी  कार्यशैली  में  निरन्तर  सुधार  परिलक्षित

 आउटपुट  की  संभाषी  सहायता  प्राप्त  कलस्टर  एक्टर  वृद्धि

 के  संबंध  में  अधिक  वृद्धि  करे  सकेंगे  सामान्य  रूप  से

 बढ़ोतरी  दिखाई  देती  अथवा  अन्य  के  मुकाबले  नकारात्मक

 रूझान  पूरी  तरह  से  गिरावट  को  झेल  कल्लस्टर

 की  वार्षिक  कार्य  योजना  की  रूपरेखा  में  पहचान  किए  जाने

 सत्यापन  के  लिए  संभावी  सूचक  होंगे  बढ़ी  हुई  कुल  बिक्री

 कम  से  कम  30  निर्यात  कम  से  कम

 10  निवेश  लगभग  30  लाभदेयता

 से  कम  40  रोजगार  सृजन  लगभग  200

 आई०एस०ओ०  एवं  अन्य  प्रमाणन  लगभग  25),  भुगतान
 योग्य  व्यवसाय  विकास  सेवा  का  प्रयोग  लगभग  30

 अप्रत्यक्ष  लाभार्थी  अधिक  व्यापक  रूप  से  फार्वर्ड  लिंकों

 तथा  स्थानीय  संस्थानों  को  सुदृढ़  सार्वजनिक  एवं  निजी

 सहयोग  संस्थानों  के  साथ  संपर्क  के  सार्वजनिक-निजी

 भागीदारी  के  माध्यम  से  स्थानीय  आधारभूत  संरचना  को  सुदृढ़
 बनाकर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  क्‍लस्टर  फर्मों  150  के

 कम  से  कम  आधे  को  लाभ  मिलना  यानि  3  से  पांच

 वर्षों

 क्लस्टर  स्तर

 संस्थानिक  क्षमता  स्थानीय  उद्योगों

 तकनीकी  वित्तीय  संस्थानों  और/अथवा  गैर  सरकारी  संगठनों

 में  स ेकम  से  कम  प्रत्येक  से  फंड  एकश्र  सहित

 क्लस्टर  विकास  के  लिए  सहयोगी  विकास  पहलों  का  कार्य

 स्थानीय  उद्योग  संघों  और/अथवा  गैर  सरकारी  संगठनों  और/अथवा

 सहकारी  समितियों  में  से कम  से  कम  एक्र  का  अपना

 स्वयं  का  सुदृढ़  विशेषज्ञापूर्ण  सचिवालय  होगा  जिसमें  स्थानीय  फंडिंग

 एकत्र  करने  के  लिए  प्रदर्शन  क्षमता  होगी  और  वह  3  वर्ष  तक

 क्लस्टर  कार्यकलापों  का  कार्यान्वयन
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 सार्वजनिक-निजी  भागीदारी  की  सार्वजनिक  एवं  निजी

 क्षेत्र  के  यीच  अधिक  प्रक्रियात्मकः  संवाद  जिससे  कम  से

 3  लगातार  सार्वजनिक-निजी  भागीदारी  का  नवीनीकरण  होता

 प्रतिभागिता  कार्रवाई  सहायता  किए  जाने  क्लस्टर  में  वार्षिक

 कार्रवाई  योजनाएं  तैयार  की  जाएंगी  और  क्लस्टर  स्टेक

 होल्डरों  द्वारा  उन्हें  वैधानिक  किया

 कार्यनीतिक  रूप  से  दीर्घावधि  परियोजना  के  अंत  तक

 उपरोक्त  स्थानीय  संगठनों  में  स ेकम  से  कम  एक  प्रत्यक्ष

 रूप  से  अथवा  सार्वजनिक  संस्थानों  के  सहयोग  से  कार्यनीतिक

 विकास  पहलों  सुविधा  सेवाओं  का  स्थानीय  सामान्य

 आधारभूत  संरचना  की  की  शुरूआत

 29  1929

 5.
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 प्रभावोत्पादकता  एवं  भधारणीयता  के  सूचक  के  रूप  में  स्थानीय

 फंडिंग  परियोजना  के  अंत  तक  स्थानीय  स्टेकहोल्डरों  को

 स्थानीय  कार्यकलापों  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  व्यय  किए  गए  वित्तीय

 संसाधनों  का  कम  से  कम  40  प्रतिशत  अंशदान  करना

 नीति/इण्टर  क्‍्लस्टर  लेबल

 क्लस्टर  अन्य  कलस्टर  के  साथ  कच्चे  माल  और  मशीनरी  की  आपूर्ति
 के  लिए  संपर्क  स्थापित

 उपरोय्त  उल्लिखिल  संख्या/न्यूपतम  सीमा  प्राककलित  हैं  और

 क्लस्तर  की  अपेक्षाओं  के  अशुछार  डतरमें  गिस्ंदेह  परियर्तन  किए

 जाने  की  आवश्यकता

 परियोजना  के  लिए  प्रस्तावित  बजट

 1.  अनुमानित  व्यय

 लाईन

 विकासात्मक  व्यय

 1.

 2.

 3.

 क्लस्टर  विकास  प्रस्ताव  में  निहित  डायर्नोस्टिक  अध्ययन

 हजार

 वर्ष  1  वर्ष  2  वर्ष  3

 3  4  5

 अंतर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  की  यदि  कोई  हों  (------व्यक्ति-दिवस/सप्ताह/
 '  --.  -)

 अन्य  क्लस्‍्टरों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/भाषण/अध्ययन

 दौरों  का  आयोजन/प्रौद्योगिकी/उपकरण  का  प्रदर्शन/विशेषज्ञ  शुल्क

 खानपान  और  आवास/आवास  इत्थादि  (

 संघ/एस  ०एच०जी०/एन०जी ०  ओ०/नेटवर्क  क्षमता  निर्माण  बैच

 बोशर  तैयार  वेबसाईट  आरंभ  आरम्भिक  भर्ती

 कार्यकारियों  का  घटते  आधार  पर  हैंड  होल्डिग  इत्यादि  संख्या

 और  दर  यहां

 ग्राहरी  परामर्शदाताओं  की  यदि  कोई  हों  --  व्यक्ति-दिवस/७

 रुपये  )
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 व  2  3  4  5

 6...  विदेशी  मेलों  में  भागीदारी  रूप  से  सहायता  प्राप्त  क्लस्टरो  में  उद्यमियों

 के  ----  संख्या  और  दर  यहां

 7.  विविध  विकास

 8.  तकनीकी  उपकरण  के  प्रदर्श  और  परीक्षण  क॑  लिए  औजार  के

 संबंध

 कुल  जोड़  क

 कार्यानवययम  अभिकरणों  का  समन्वथन  ज्यय

 9.  इन  हाऊस  संस्थागत

 क्लस्टर  विकास  कार्यकारी(--..महीने)/तकनीकी  सलाहकार  )/
 सहयोगी  स्टाफ  प्रत्येक  &  --.....

 10.  इन  हाऊस  स्टाफ  का  क्लस्टर  में  स्थानीय  यात्रा  (

 11.  दूरसंचार

 12.  स्थानीय  खरीद  फैक्स-एकमुश्त

 13.  कक्‍्लस्टर  में  स्थान  किराए  पर  देना

 14.  विविध/संस्थागत,  ऊपरी  लागत

 कुल  जोड़  ख

 वर्ष  वार  कुल

 2.  वित्त  के  प्रस्तावित  साधन

 हजार

 यजट  मद  लघु  उद्योग  राज्य  सरकार  क्‍्लस्टर  स्टेक

 लाईन  मंत्रालय/विकास  और/अथवा  होल्डर

 आयुक्त  लघु  अन्य  सार्वजनिक

 उद्योग  का  क्षेत्र  के  और  अन्य

 कार्यालय  सहयोगी  संस्थान  प्राइवेट  पार्टनर

 1  2  3  4  $s

 विकासात्मिक  व्यय

 1.  क्लस्टर  विकास  प्रस्ताव  में  निहित  डायर्नोस्टिक  अध्ययन



 प्रश्नों  के  29  1929

 2

 अंतर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  की  यदि  कोई  हों  (--.......प्यक्ति-दिवस/सप्ताह/

 --)

 अन्य  क्लस्टरॉं  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/भाषण/

 अध्ययन  दौरों  का  आयोजन/प्रौद्योगोकौ/उपपकरण  का  प्रदर्शन/विशेषज्ञ  शुल्क
 खानपान  और  आवास/आवास  इत्यादि  (  कार्यक्रम

 @

 संघ/एस  ०एच  ०जी  ०  /  एन  ०जी ०ओ०/नेटवर्क  क्षमता  निर्माण  ( प्रदर्शन  बैंच

 बोशर  तैयार  वेबसाईट  आरंभ  आरम्भिक  भर्ती

 कार्यकारियों  का  घटते  आधार  पर  हैंड  होल्डिग  इत्यादि  संख्या

 और  दर  यहां

 बाहरी  परामर्शदाताओं  की  यदि  कोई  हों  ७
 .  ---  )

 विदेशी  मेलों  में  भागीदारी  रूप  से  सहायता  प्राप्त  क्लस्टरों  में  उद्यमियों

 के  लिए  ------  संख्या  और  दर  यहां

 विविध  विकास

 तकनीकी  उपकरण  के  प्रदर्शन  और  पंरीक्षण  के  लिए  औजार  के
 संबंध  में

 कुल  जोड़  क

 कार्यान्वयन  अभिकरणों  का  समन्क्यन  उ्यय

 इन  हाऊस  संस्थागत  ॥
 क्लस्टर  विकास  कार्यकारी(------महीने)/तकनीकी  सलाहकार
 सहयोगी  स्टाफ  प्रत्येक  6  ——

 इन  हाऊस  स्टाफ  का  क्लस्टर  में  स्थानीय  यात्रा  (  fea/@———

 दूरसंचार

 स्थानीय  खरीद  फैक्स-एकमुश्त

 क्लस्टर  में  स्थान  किराए  पर  देना

 विविध/संस्थागत,  ऊपरी  लागत

 कुल  जोड  ख

 वार  कुल

 लिखित  उत्तर
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 सी०आई०सी०डी०पी०  के  तहत  क्लस्‍्टरों  में  सामान्य  सुविधा
 केद्रों  की  फंडिंग  हेतु  मार्गदर्शी

 सिद्धांत  प्रस्तावों  का  प्रारूप

 1.  मूल  सिद्धांत

 प्रस्तावित  सामान्य  सुविधा  केन्द्र  को  अनिवार्यतः

 क्लस्टर  की  स्पष्ट  उल्लिखित  दीर्धावधि  दृष्टि  जिसके  लिए

 उसकी  स्थापना  प्रस्तावित  की  गई  के  उपयुक्त  होना  अकेले

 सी०एफ  ०सी०  प्रस्ताव  जो  क्लस्टर/नेटवर्क  के  विकास  के  लिए  बोर्ड

 के  साथ  बगैर  पर्याप्त  सामान्य  दृष्टि  तथा  कार्यनीतिक  कार्रवाई

 योजना  का  सुनिश्चिय  करके  किया  जाता  है  वह  सामान्य  सुविधा  केन्द्र

 की  प्रभावोत्पादकता  में  कमी  की  ओर  ले  इसकी

 प्रभावोत्पादकता  की  स्थिति  क्लस्टर  की  आर्थिक  मूल्य  श्रृंखला  जिसे

 प्रस्तावित  सी०एफ  ०सी०  द्वारा  पूरा  किया  जाना  के  संदर्भ  में  स्पष्ट

 रूप  से  बताया  जाना

 2.  सुविधाओं  की  दौहरैपन  से  बचना

 क्लस्टर  में  समान  प्रकार  की  सेवा  के  दोहराव  से  बचना

 यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  सी०एफ०सी०3३  में  प्रस्तावित

 सुविधाएं  कलस्टर  के  भावी  क्लइंटो  के  लिए  क्लस्टर  में  मौजूद  न

 अतः  विद्यमान  सुविधाओं  का  सार  तथा  क्ल्स्टर  सदस्यों  द्वारा  उनके  प्रयोग

 की  सीमाएं  प्रदान  की  जानी  भी  आवश्यक

 3.  सी०एफ०सी०  कौ  व्यापक  श्रेणियां

 3.1  विभिन्‍न  प्रकार  के  सी०एफ०सी०  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  का

 जनसमर्थन  अपेक्षित  होता  सी०एफ  ०सी०  को  उनके  सार्वजनिक  सामान

 अथथा  निजी  सामाम  होते  हुए  उनकी  मुख्य  विशेषताओं  पर  निर्भर  करते

 हुए  निम्तोक्‍्त  तीन  व्यापक  वर्गों  में  विभक्‍त  किया  जा  सकता

 (i)  विकासात्मक  :  सी०एफ०सी०  जो  एडवांस्ड

 प्रौद्योगिकी  को  अनुसंधान  एवं  विकास  कार्य

 प्रशिक्षण  के  नए  रूपों  की  व्यवस्था  सामान्य

 विशेषीकृत  आदि  का  प्रचार  एवं  संवर्धन  करते  हैं

 वे  वह  है  जिसके  लिए  अधिकतम  वित्तीय  जोखिमों  और/अथवा

 लाभ  प्राप्त  करने  में  लगने  वाले  लंबे  समय  के  कारण  निजी

 क्षेत्र  स्वयं  निवेश  करने  में  कम  रूचि  दशाते  इस  प्रकार

 के  सी०एफ०सी०  बगैर  लंबे  समय  के  जनसमर्थन  के  लक्ष्य

 क्ल्स्टर  सदस्यों  के  लिए  वाणिज्यिक  जौव॑नक्षमता  नहीं  दर्शाते

 हैं  )  के  प्रचालन  के  3  वर्षो ंके  बाद
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 (i)  अर्ध  विकासात्मक  :  सामान्य  सुविधाएं  जो

 आवश्यक  रूप  से  लघु  से  मध्यम  अवधि  तक  (3  वर्ष
 $  से  में  वाणिज्यिक  जीवनक्षमंता  नहीं  दंशाते  हैं  और

 जिनका  वैयक्तिक  फर्मों  को  लाभ  वितरण  स्पष्ट  रूप  से

 पता  नहीं  चलता  है  जैसे  कि  सामान्य  एफ्ल्यूएंट  ट्रीटमेंट

 जो  डी०वी०  और  सी०एल०  प्रकारों  के  बीच  आता

 (॥)  वाणिज्यिक  सामान्य  सुविधाएं  जो

 सी०एफ०सा०  जो  प्रचालन  के  साथ  ही  दो  वर्षों  के  भीतर

 लक्ष्य  कलस्टर  उद्यमों  के  लिए  स्पष्ट  वाणिज्यिक

 लाभ  दर्शाने  लगती  हैं  जैसे  कि  सामान्य  उत्पादन  सामान्य

 विपणन  सामान्य  कच्चा  माल  डिपो  जो  नया  कच्चा

 माल  प्राप्त  करते  हैं  और/अथवा  सामान्य  तैयार  उत्पाद  की

 बिक्री  करते  इस  श्रेणी  में  आते

 सी०एफ०सी०  के  व्याख्यात्मक  प्रकार

 3.2  प्रत्येक  तीन  श्रेणियों  मे ंसी०एफ०सी०  के  कुछ  व्याख्यात्मक  प्रकार

 निम्तोक्त  सौ०एफ०सी०  द्वारा  वैयक्तिक  प्रतिभागी  क्लाइंट  इकाई

 को  प्रदान  की  जाने  वाली  लाभ  की  मात्रा  सामान्य  रूप  से  प्रस्तावित

 सौ०एफ०सी०  कौ  सामप्रीਂ  तत्व  को  तव॑  करने  मेँ

 एक  महत्वपूर्ण  निश्वयकारी  कारक  होगा  और  इसलिए  उसके  द्वारा

 सरकार  के  वित्तीय  समर्थन  की  मात्रा  तय  की  हालांकि  परियोजना

 प्राधिकारियों  द्वारा  यह  पहचान  की  जानी  जरूरी  है  कि  विशिष्ट  परिस्थितियों

 और/अथवा  विशिष्ट  कारणों  में  सौ०एफ०सी०  की  ऐसी  विशेषत्ताएं
 हो  सकती  हैं  जो  उपरोक्त  ठल्लिखित  एक  या  दो  स्पष्ट  प्रकारों  का

 संयोजन  हो  सकता  इसलिए  विंतीय  मानदंडों  का  स्पष्ट  रूप  से

 उल्लेख  करके  निम्नौक्त  व्याख्वात्मक  कि  श्रेणियों
 में  से"ज्नौ०एफ०सी०  के  प्रत्येक  घटक  को  तय  करना  आवश्यक

 हो  जाता

 परीक्षण  सुविधा  --  गुणवत्ता  उन्नयन  के  क्लस्टर  बाइड

 डिजाइन  केन्द्र  -  नए  डिजाइनों  जो  क्लस्टर  में  वर्तमान

 में  प्रयोग  नहीं  किए  जाते  के
 लिए  और/अथवा  विद्यमान

 डिजाइनों  के  उनयन  के  लिए  ।

 7.  सामान्य  उत्पादन/प्रसंस्करण  केनद्र  -  उत्पादन  लाईन  को

 संतुलित/सही/सुधारने  के  लिए  जो  वैयक्तिक  इकाइयों  द्वारा

 नहीं  किया  जा  सकता

 एफ्ल्यूएंट  ट्रीटमेंट  प्लांट  -  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए
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 विपणन  प्रदर्शन/बिक्री  केन्द्र  -  क्रेता-विक्रेता

 नियमित  प्रदर्शन  आयोजित  विपणन  के  लिए  वैकल्पिक

 निर्मम  प्रदान  करना

 सूचना  केन्द्र/उप-संविदा  केन्द्र  -  क्लस्टर  के  भीतर  एवं

 बाहर  सुधरा  हुआ  आपूर्ति-श्रृंखला  संपर्क  प्रदान  करने  के

 छ  सामान्य  लॉजिस्टिक  केन्द्र  -  लागतों  को  कम  क्रेताओं

 को  सामग्री  की  जल्द  ब्रेकेज  को  कम  करने  आदि

 साधन  के  रूप  में  लॉजिस्टिक  प्रचालनों  की  दक्षता  में

 सुधार  करने  के  यह  भौतिक  सुविधा  भी  हो  सकती

 है  जैसे  कि  इन्लैंड  कन्टेनर  डिपो  अथवा  इन्फार्मेशन  हब

 अनुसंधान  एवं  विकास  केन्द्र  -  घरेलू  अनुसंधाऋ#एवं  विकास

 कार्य  करने  अथवा  केवल  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  अनुरूप
 प्रौद्योगिकी/प्रसंस्करण  तकभीकों  को  अनुकूल

 परीक्षण  केन्द्र  -  पर्यवेक्षकों  के  विभिन्न  स्तरों

 के  कौशल  एवं  ज्ञान  अथवा  प्रबंध  संरचना  में  भी  सुधार
 करने  के  लिए

 सामान्य  कच्या  माल/बिक्री  डिपो  --  कम  लॉट  की  खरीद/बिक्री

 में  शामिल  अक्षमताओं  जिससे  अधिक  लागत  लगती  है  तथा  वांछित

 सामग्री  विशिष्टताओं  का  अनुपालन  नहीं  किया  जाता  को  दूर  करने

 के  लिए

 4.  प्रकारों  के  संयोजन  के  रूप  में  सी०एफ०सी०

 विभिन्न  क्लाइंट  समूहों  के  लिए  एक  ही  सौ०एफ०सौ०  को

 विभिन्‍न  रूप  से  देखा  जाना  अपेक्षित  क्लस्टर  में  इकाइयों  के  विद्यमान

 आर्थिक  एवं  तकनकी  स्थिति  पर  निर्भर  करते  हुए  सरकारी  सहायता

 के  रूप  में  आवश्यक  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यवहार  संबंधी

 विभिन्‍न  मानकों  का  प्रयोग  किया  जाना  उदाहरण  के  लिए  आर्थिक

 रूप  से  उन्‍नत  उद्यमों  द्वारा  स्वयं  के  लिए  स्थापित  सामान्य  उत्पादन  केन्द्र

 को  वाणिज्यिक  प्रस्थापना  माना  जाएगा  जबकि  हसी  प्रकार  के  केन्द्र
 की  स्थापना  सूक्ष्म  उद्यामों  ट्वारा  किए  जाने  पर  उसे  विकासात्मक  इण्टरवेंशन
 के  रूप  में  माना  दूसरा  यह  कि  चाहे  सी०एफ०सी०  का

 क्लाइंट  समूह  बंद  हो  जिसमें  केवल  मुख्य  लाभार्थी/संवर्धक

 शामिल  हो  जो  गैर  संवर्धकों  द्वारा  सी०एफ०सी०  के  प्रयोग  को  हतोत्साहित

 करते  अथवा  किसी  भी  क्लस्टर  फर्म  के  प्रयोग  के  लिए  खुला
 हो  बगैर  पक्षपात  के  प्रस्ताव  को  दिए  जाने  वाले  जन  समर्थन  की  मात्रा

 निश्चित  करने  में  भी  सहायता
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 5.  स्पेशल  परपज  व्हीकल

 5.  अपने  संदस्यों  के बीच  औपचारिक  अथवा  किसी  भी  प्रकार  के

 सकारात्मक  सहयोग  के  पूर्वानुभथ  संबंधी  साध्य  वाली  एक  स्पष्ट

 वैधानिक  इकाई  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  के  आवेदक  के  रूप  में

 सुदृढ़  प्रबंध  का  आश्वासन  प्रदान  करती  अतः  सौ०एफ०सी०

 हेतु  सभी  प्रस्ताव  आदर्श  रूप  से  स्पेशल  परपज  व्हैकल

 जिसमें  किसी  भी  विधायी  मान्यता  प्राप्त  रूप  में  थास्तविक/संभावी  क्लस्टर

 लाभार्थी  जैसे  कि  सहकारी  पंजीकृत

 आदि  शामिल  से  प्राप्त  होगे  निजी  क्षेत्र  के  लाभार्थी  जैसे

 कि  क्लस्टर  इकाइयां  की  इस  प्रकार  की  इकाई  में  एक  साथ  बहुमत
 होना  चाहिए  जिसमें  किसी  भी  एकल  इकाई  का  वित्तीय  भाग  एस०पी०वी०
 की  शक्विटी  पूंजी  बराबर  पूंजी  में  10  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होना  विगत  तीन  वर्षों  में  वित्तीय  रिकार्ड  ओर

 विकासात्मक  गतिविधियों  के  स्पष्ट  ट्रैक  रिकार्ड  वाले  पंजीकृत  औद्योगिक

 संघ  भी  सी०एफ०सी०  के  लिए  निधी  समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए

 पात्र  हो  सकते

 5.2  इस  प्रकार  जथकि  देश  में  लघु  एवं  सूक्ष्म  उद्यमों  के  बीच  इस
 प्रकार  की  सहयोगी  पहलों  के  विकास  की  असमान  स्थिति  पर  विचार

 करते  हुए  स्पैशल  परपज  व्हौकल  का  आरंभ में  ही  गठन  करना  आवश्यक

 शौर्ष  सरकारी  संस्थान  के  लिए  यह  स्थीकार्यथ  होगा  कि  वह

 सौ०एफ०सौ०  के  लिए  इसके  तकनीकी  मानदण्डों

 को  निश्चित  परियोजना  तैयार  करमे  तथा  आदि  के

 आरंभिक  चरणों  में  क्लस्टर  लाभार्थियों  के  परामर्श  सहित  प्राइम  मूबर

 सी०एफ०सौ०  को

 सरकारी  सहायता  के  लिए  प्रस्ताव  जमा  करते  समय  इसकी  अत्यावश्यक

 अपेक्षाओं  की  समाप्ति  क ेलिए  समयसीमा  को  स्पष्ट  करते  हुए  यथाशीघ्र

 एस०पी०वौ०  का  गठत  करना  आवश्यक

 5.3  एस०पी०वी०  के  सदस्यों  के  रूप  में  न्यूनतम  20  लघु  उद्योग

 अथवा  लघुतर  (अतिलघु/सूक्ष्म)  क्लस्टर  इकाहयं

 होनी  सदस्यों  की  अधिकतम  संख्या  की  कोई  सीमा  नहीं

 विशेष  मामलों  में  जहां  प्रौद्योगोकी  अथवा  बलस्टर  का  छोटा

 आकार  पर  विचार  इकाइयों  की  कम  न्यूनतम  10  लघु  उद्योग

 इकाइयों  जैसे  उचित  कारणों  से  किया  जाता  है  उन  पर  कारण  आातते

 हुए  एस०पी०वी०  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  सभी  भागीदार

 लघु  उद्यम  इकाइयां  वित्तीय  भाग  एवं  प्रबंध  के  संबंध  में  स्वतंत्र  होनी

 6.  सरकारी  वित्तीव  सहायता

 6-  सरकारी  अनुदान  सहायता  सहित  प्रस्तावित  सौ०एफ०सौ०  को

 किसी  भी  वाणिज्यिक  प्रस्ताव  कौ  ही  भांति  वित्तीय  एवं  प्रचालगात्मक
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 रूप  से  जीवनक्षम  होना  परिणामस्वरूप  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०

 के  लिए  बुनियादी  टेम्पलेट  जैसे  कि  प्रक्षेपित  लाभ  एवं  हानि  खाता  और

 प्रक्षेपत  बैलेंस  आदि  का  प्रयोग  करते  हुए  सभी  सी०एफ०सी०

 प्रस्तावों  को  मूल्यांकन  संबंधी  वित्तीय  मानकों  का  अनुपालन  करना  चाहिए

 जैसा  कि  वाणिज्यिक  बैंक  करते  हैं  जैसे  कि  रिटर्न  की  आन्तरिक

 ब्रेक-ईवन  प्वाइंट  ऋण  कवरेज  संवेदनशीलता

 विश्लेषण  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  को  उस  समूह  जिसे  लाभ

 प्रदान  करना  अभिप्रेत  है  के  बैयक्तिक  प्रतिनिधि  उद्यम  के  स्तर  तक  उसके

 संभावित  प्रभाव  के  संबंध  में  अपनी  आवश्यकताओं  के  औचित्य  को

 भी  सिद्ध  करना

 6.2  उपरोक्त  पैराग्राफ  6.1  की  शुरूआत  में  उल्लिखित  उद्देश्य  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सी०एफ०सी०  परियोजनाओं  को  वर्गीकृत  किया

 गया  और  इसलिए  सरकारी  गैप  सहायता  निम्नोक्त

 व्यापक  मानकों  पर  आधारित  होगीः

 (1)  विकासात्मक  सी०एफ०सी०  केन्द्र  सरकार

 का  सहयोग  परियोजना  लागत  का  70  प्रतिशत  और  शेष

 संबंधित  राज्य  सरकार  और  परियोजना  लाभार्थियाँ  द्वारा  प्रदान

 किया  जाना

 (॥)  अर्ध-विकासात्मक  सी०एफ०सी०  केन्द्र

 सरकार  का  सहयोग  परियोजना  लागत  का  50  प्रतिशत

 और  शेष  संबंधित  राज्य  सरकार  और  परियोजना  लाभार्थियों

 ट्वारा  प्रदान  किया  जाना

 (॥)  अर्ध-वाणिण्यिक  सी०एफ०सी०  केद्ध  सरकार

 का  सहयोग  परियोजना  लागत  का  30  प्रतिशत  और  शेष

 संबंधित  राज्य  सरकार  और  परियोजना  लाभार्थियों  द्वारा  प्रदान

 किया  जाना

 (iv)  सुक्ष्म  और/अथवा  ग्राम  उलद्यमों  अर्थात  ऐसे  उद्यम

 जहां  प्रत्येक  मामले में  संयंत्र  और  मशीनरी  और

 भवन  को  में  निवेश  25  लाख  २०  से

 अधिक  न  केन्द्र  सरकार  कौ  सहायता  तीन  प्रकार  के

 सी०एफ०सी०  में  परियोजना  लागत  के  80,  60,
 और  40  प्रतिशत  तक  बड़ा  दी

 उपरोक्त  उल्लिखित  सभी  मामलों  में  भूमि  और  भवन  की  समस्त

 लागत  एस०पी०वी०/संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  पूरी  की

 6.3  उपरोक्त  उल्लिखित  सभी  तीन  मामलों  में  क्‍्लस्टर  लाभार्षियों  का

 भाग  जितना  संभव  हो  उतना  अधिक  होगा  और  यह  भूमि  और  भवन

 की  लागत  सहित  सौ०एफ०सी०  की  लागत  के  10  प्रतिशत

 से  कम  नहीं  होना  राज्य  सरकार  का  अंशदान  जीवनक्षम  गैप
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 फॉर्डैग  के  रूप  में  माना  बडी  मुख्य  मैन्यूपैक्चर्रिंग  फर्में

 वह  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  हो  अथवा  निजी  क्षेत्र  क्लस्टर  लघु  उद्योग

 उत्पादों  के  अन्य  प्रमुख  वाणिण्यिक  मशीनरी  कज्या

 माल  आपूर्तिकर्ता  और  व्यवसाय  विकास  सेवा  प्रदाता

 लाभार्थी  के  भाग  के  50  प्रतिशत  तक  अंशदान  करने  के  लिए  पात्र

 होंगे  बशरतें  कि  प्रबंधन  लाभार्थी  एस०पी०वी०  जिसमें  क्लस्टर  के

 लघु/सूक्ष्म  उद्यम  लाभार्थी  शामिल  हों  के  साथ  स्पष्ट  रहता

 एस०पी०वी०  किसी  भी  आदि  के  लिए  बैंकों  से

 ऋण  भी  ले  सकता  है  बशर्ते  कि  सी०एफ०सी०  में  सरकारी  सहायता

 से  खरीदी  गई  संयंत्र  और  मशीनरी  को  बैंक  को  गिरवी  नहीं  रखा  जाएगा

 और  उन  पर  प्रथम  अधिकार  परियोजना  को  अनुदान  सहायता  के  रूप

 में  वित्त  पोशण  प्रदान  करने  वाली  सरकार  का

 6.4  सी०एफ०सी०  का  प्रयोग  क्लस्टर  में  अन्य  की  ही  भांति

 एस०पी०वी०  सदस्यों  द्वारा  किया  जा  सकता  तथापि  इस  बात  का

 साक्ष्य  दिया  जाना  चाहिए  कि  एस०पी०वी०  सदस्य  इन्सटाल्ड  कैपिसिटी

 का  कम  से  कम  60  प्रतिशत  का  उपयोग

 7.  प्रस्तावों  को  जमा  कराना

 7.1  सी०एफ०सी०  के  लिए  प्रस्ताव  के  सकारात्मक  परिणाम  के

 सुनिश्चय  करने  के  लिए  इन-प्रिंसीपल  इन्टरेस्ट  और  टिप्पणियों

 सी०एफ०सी०  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  हेतु  विस्तृत  प्रस्ताव

 जमा  कराने  से  पहले  संलग्न  प्रारूप  ४)  में  एक  आरॉभिक
 आवेदन  विकास  आयुक्त  का  भारत  सरकार

 को  भेजा  जाना  तथापि  सी०एफ०सी०  से  अन्य  सुक्थिओं
 के  पिकास  के  लिए  केनद्र  सरकार  द्वारा  यदि  क्लस्टर  को  पहले  से

 ही  सहायता  प्रदान  किए  जाने  की  स्थिति  में  आरंभिक  आवेदन  जमा

 कराना  आवश्यक  नहीं

 7.2  आरंभिक  आवेदन  के  परिणाम  के  देखते  हुए  क्लस्टर  निदानात्मक

 अध्ययन  द्वारा  समर्थित  विस्तृत  परियोजना  प्रस्ताव  ४॥)  और

 किसी  भी  वित्तीय  जो  बैंक  अथवा  वित्तीय  संस्थान  द्वारा  किया

 गया  की  एक  प्रति  विकास  आयुक्त  को  भेजी  जानी

 सभी  प्रस्ताव  स्थानीय  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान

 ठ्योगों  अथवा  कंयर  ठद्योगों  के

 क्लस्टरों  के  मामले  में  खादी  एवं  ग्राम  व्योग  आयोग

 के  राज्य  निदेशालय  अथवा  कॉयर  बोर्ड  के

 क्षेत्रीय  जैसा  भी  मामला  से  और  राज्य  सरकार  के

 संबंधित  विभाग  के  वित्तीय  अंशदान  के  संबंध  में  स्पष्ट  प्रतिबद्धता

 दोनों  कौ  सिफारिशों  सहित  एस०पी०वी०  शौर्ष  सरकारी

 संस्थान/कार्यान्‍वयम  अभिकरण  अनुच्छेद  5.2  द्वारा

 अग्रेषित  किए  जाने  आवश्यक
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 8.  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  एवं  अनुमोदन

 8.  प्रस्तावों  के  मूल्यांकन  एवं  अनुमोदन  के  लिए  संचालन  समिति  के

 दो  स्तर  पहली  की  अध्यक्षता  विकास  आयुक्त  ट्वारा
 की  जाएगी  जो  ।  करोड़  रु०  से  कम  के  वित्तीय  परिव्यय  सहित

 सी०एफ०सी०  के  लिए  वित्तीय  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  एवं  अनुमोदन
 ।  करोड़  रु०  तथा  अधिक  के  वित्तीय  परिव्यय  वाले  सभी

 प्रस्तावों  के  लिए  लघु  उद्योग  द्वारा  संचालन  समिति  की

 अध्यक्षता  की  5  करोड़  रु०  तथा  इसके  ज्यादा  के

 लाभ  वाली  परियोजनाओं  को  अनुमोदन  हेतु  संचालन  समिति  के  समक्ष

 रखने  से  पूर्व  वित्तीय  सलाहकार  के  परामर्श  से  विकास  आयुक्त

 द्वारा  फाईल  पर  जांच  की

 8.2  प्रत्येक  समिति  के  उपयुक्त  स्तरों  पर  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  जिसमें

 लघु  उद्योग  मंत्रालय  का  वित्त  मंत्रालय  वित्त  एवं

 योजता  आयोग  शामिल  हैं  इन्हीं  तक  सीमित  से  लिए

 गए  प्रतिनिधि  होंगे  और  समिति  अपनी  बैठकों  में  संबंधित  राज्य  सरकारों

 के  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित

 8.3  समितियां  जब  आवश्यक  हो  तीन  महीनों  में  एक  बार  मिला

 8.4  समिति  ट्वारा  औपचारिक  विचारविमर्श  से  पूर्ण  प्रस्तावों  के आरंभिक

 मूल्यांकन  की  प्रक्रिया  में  समितियां  क्लस्टर  विकास  के  सामान्य  क्षेत्र

 तथा  साथ  ही  साथ  क्लस्टर  से  संगति  रखने  वाले  तकनीको  क्षेत्र  में
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 कुछ  विशेषज्ञों  की  सहायता  ले  सकती  इस  प्रकार  की  आरंभिक

 जांच  से  पता  चलने  वाले  सुझावों  को  संबंधित  राज्य  सरकार  तथा  साथ

 ही  साथ  एस०पी०वी०/कार्यान्‍वयन  अभिकरण  को  लिखित  में  प्रेषित

 कर

 क्लस्टरों  में  सामान्य  सुविधा  केद्र  के  लिए  आरंभिक  आवेदन

 1...  कक्‍्लस्टर  का  विवरण-क्लस्टर  का  इसका  भौगोलिक

 .  इकाई/फर्मों  कौ  सूक्ष्म/अतिलघु  इकाइयों  का  विनिर्मित
 गत  पांच  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  क्लस्टर

 की  वार्षिक  क्लस्टर  के  प्रमुख  वार्षिक

 यदि  कोई

 2.1  क्‍या  विगत  में  क्लस्टर  का  कोई  निदानात्मक  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  अध्ययन  के  सुझावों  का  विस्तृत  विवरण  की

 एक  प्रति  संलग्न  की

 2.2  क्‍या  निदानात्मक  अध्ययन  में  सी०एफ०सी०  की  स्थापना  की

 सिफारिश  की  गई  यदि  तो  संक्षिप्त

 3.  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  का  संक्षिप्त  विवरण  एवं  प्रस्तावित

 सुविधाओं  का  नाम  एवं  व्यापक

 4...  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  का  वित्तीय

 क्र»  सी०एफ०सी०  के  अपेक्षित  आदि  से  भारत  सरकार  राण्य  सरकार

 सं०  तत्थ  निवेश  एस०पी०वबी  ०  ऋण  से  संभावित  से  संभाषित

 अंशदान  का  नाम  दिया  अनुदान  अनुदान  सहायता

 जाना

 (1)  (2)
 हु

 (३3)

 1.  भूमि  और  भवन

 वर्ष  1

 वर्ष  2

 वर्ष  3

 वर्ष  4

 2.  संयंत्र  और  मशीनरी

 वर्ष  1

 (5)  (6)  (7)



 के
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 (1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (7)

 वर्ष  2

 वर्ष  3

 कुल

 वर्ष  ।  के  लिए  कार्यशील  पूंजी

 वर्ष  ।  के  लिए  पूर्व  प्रचालन  व्यय

 5.  जीवनक्षमता  से  पूर्व  प्रक्षेपित  हानियां

 था

 पआ

 9  कुल

 5.  सी०एफ०सी०  की  वित्तीय  जीवनक्षमता  के  व्यापक  मानदंड  और

 इसके  जीवनक्षम  बनने  का  संभावित

 '
 कार्यकारी

 1.  बेतन  1...  राजस्व  स्ट्रीम  ।

 2...  उपभोज्य  2.  राजस्व  स्ट्रीम  2

 3...  बिघटन  3.

 4.  अन्य  .  4.

 5...  कुल  5.  कुल

 कृपया  जीवनक्षमता  प्राप्ति  तक  बर्ष-बार  प्रक्षेपण  प्रस्तुत

 6...  क्लस्टर/सदस्य  फर्मों  को  संभावित

 7.  क्या  क्लस्टर  में  कोई  समान  प्रकार  की  सुविधा  मौजूद  यदि

 तो  उसका  संक्षिप्त  विवरण  प्रदान  करें  तथा  प्रस्तावित  सी०एफ०सी

 की  आवश्यकता  का  औचित्य

 8.  कक्‍लस्टर  की  वृद्धि  के  सामान्य  दीर्घावधि  दृष्टि  क ेलिए  सी०एफ०सी०
 किस  प्रकार  उपयुक्त

 9.  क्‍या  सी०एफ०सी०  के  लिए  कोई  एस०पी०वी०  पहले  से  ही

 गठित  किया  गया  है/गठित  किया  यदि  ऐसा  प्रस्ताव  किया  गया

 है  तो  संभावित  तिथि

 10.  कार्य  की  प्रगति  की  रिपोर्ट  करने  के लिए  किस  प्रकार  का  अनुवीक्षण
 तंत्र

 सामान्य  सुविधा  केद्र  के  लिए  विस्तृत  प्रस्ताव  संबंधी  प्रारूप

 ।.  प्रस्तावित  सी०एफ०सी०  के  लिए  प्रस्तुत  किए  जाने  वाला  मूल
 विवरण  निम्नोक्त

 (1)  कक्‍्लसस्‍्टर  का  नाम  और

 (॥)  कार्यकलापों  एवं  उत्पादों  की  इकाइयों  संख्या  एवं
 आकार  क्षमताओं  के  संबंध  में  और  इकाहयों
 की

 (॥)  निषेश  का  पैमाना  अचल  एवं  महत्वपूर्ण  वर्तमान

 परिसंपत्तियों  के  संबंध  में

 (५  खा  विगत  पांच  वर्षों  में  निर्यात  आउटपुट  सहित  निष्पादन  के  मूल्य
 संबंधी  सूचना  उद्यम  खंड-वार)७

 (५)  प्रक्षेपित  उन्नत  अर्थव्यवस्था  एवं  वृद्धि  प्रस्तावित

 इण्टरवेंशन  के  पश्चात  क्लस्टर  का  संभावित  कार्यनिष्यादन

 एवं  विदेशी  बाजारों  के  लिए  अनुमापी  एवं  न्यूनतम

 वित्तीय-निर्यात/घरेलू  स्केल  और  अप्रत्यक्ष

 आदि  के  संबंध

 (५)  निदानात्मक  अध्ययन/तुलनात्मक  एडवांटेज  बेंचमार्क  सर्वेक्षण

 पहचाने  गए  संकटपूर्ण  अंतरालों  की  प्रकृति
 संबंधी  सूचना  कि  कमजोर  भंडारण  कमजोर

 परीक्षण  और  गुणवत्ता  नियंत्रण  सुविधाएं-मद-वार  लागत

 गैप  यदि  कोई  की  व्याख्या  और  उसे  अन्य  मंत्रालयों

 की  योजनाओं  टी०यू०एफ०एस०  के  तहत
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 प्रौद्योगिकी  एफ०पी०आई०  मंत्रालय  की  सकल  एवं  कुल  ब्रेक  ईवन  गणना

 से  सहायता  के  माध्यम  से  भरा  की  आन्तरिक दर  आर० ),  पैबेक

 (vii).  कार्यान्वयन  एस०पी०वी०  की  संरचना  जैसे  कि  ()0॥)  बैंक  से  संस्वीकृति  का  सैद्धांतिक  पत्र  जहां
 समावेशन  के  संघ  के  स्टेकहोल्डरों  से  लागू  प्रस्तुत  करना  अपेक्षित

 समझौते  के  पत्र  की  एक
 (dv)  एस०पी०वी०  सदस्यों  द्वारा  अवलोकन  की  गई  सहकारी

 (ix)  परिसंपत्तियों  की  धारणीयता  के  लिए  राजस्व  सृजन  तंत्र  पहलों  के  पिछले  ट्रैक  रिकार्ड  समर्थन  प्रलेखनों  के  साथ

 (सेवा/प्रयोक्ता  प्रभार  को  लेवी  किया  किसी  भी  अन्य  उल्लिखित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 को  विनिर्दिष्ट  किया
 अंतर्ररीय

 हा
 (१५)  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  के  संबंध  में  सी०एफ०सी०  का

 (x)  परियोजना  कार्यान्वयन  समय  तथा  समाप्ति  बेंचमार्किंग  प्रभाव  का  एक  खंड  निर्यातों/वैश्विक

 प्रतिस्पर्धा  विशेष  रूप  से  व्यापारयोग्य  के  संबंध  में  कि
 Gd)  लाभार्थी  इकाइयों  की  वर्ष-वार  संख्या

 के  संबंध  में
 कोई  भी  उत्पाद  जो  पारंपरिक  रूप  से  निर्यात  अथवा  आयात

 अनुवीक्षणीय  रोजगार  में  उत्पादन  में  घरेलू  किया  जाता  की  तुलना  में  लाभार्थी  उद्य्मों  पर  परियोजना
 अन्य

 के  प्रभाव  को  दर्शाने  के  लिए  समर्पित  किया  जाना

 (xii)  एस०पी०बी०
 की  धारणीयता  और  परियोजना  की  मुख्य  (vi)  सी०एफ०सौ०  का  उपयोग  एस०पी०वी०  सदस्यों  द्वारा

 विशेषताएं-परियोजना  की  कुल  क्लस्टर  किया  जाना  चाहिए  जैसा  कि  क्लस्टर  में  अन्य  करते
 स्टेकहोल्डरों  से  वैयक्तिक  उद्यमों  द्वारा  औसत  अंशदान,.*  तथापि  स्थापित  क्षमता  के  कम  से  कम  60  प्रतिशत  का
 सी०आई०सी०डी०पी०  के  तहत  अनुदान  सावधि  उपयोग  करने  की  एस०पी०वी०  सदस्यों  की  योग्यता

 इस  संदर्भ  में  ऋण-इक्विटी का  पुनर्भुगतान  समय
 े  संबंधी  साक्ष्य  प्रस्तुत  किए  जाने तथा  अनुमानित  ऋण  सेवा  कवरेज  अनुपात

 ऋण  वित्त  प्राप्त  किया  जाता  2.  संक्षिप्त  विशेषताओं  तथा  वित्तीय  स्थिरता  को  निम्नोक्त  प्रारूप  में

 अनुमानित  प्रचालनों  के  इष्टतम  स्तरों  पर  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आवश्यकता

 क्र०  परियोजना  के  तत्व  कुल  उद्योग  एस०आई०  बैंक  ऋण  प्रचालन  रोजगार

 सं०  लागत  स्टेकहोल्डरों  सी०डी०पी०  के  लिए  क्षता  का  आर०  एवं
 के  तहत  सावधि  स्‍तर  पर  ठपयोग  एवं  पेबैक

 द्वारा  अनुदान  ऋण/ऋण  वार्षिक  बी०ई०  अवधि

 अंशदान  सहायता  इक्विटी  संभावित

 अनुपात  एवं  आय/व्यय

 पुनर्भुततान  कुल  लाभ

 समय

 (1)  (2)  (३)  (4)  (5)  (6)  (7)  -  (8)  (9)  (10)

 भूमि  और  भवन लक

 मशीनरी  और  उपस्कर

 कार्यशील  पूंजी

 छ्

 प्र

 पूर्व  प्रचालन  लायतें आ
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

 5.  परियोजना  की

 क्षमता  प्राप्त  करने

 पूर्व  प्रश्षेपित

 यथदि  कोई  हों

 9  कुल

 3.  नियोजित  एवं  विक्रणीय  वित्तीय  मूल्यांकव  साथन  निम्ताकत  रूप

 से

 (i)  नियोजित  पूंजी  पर  रिर्टन  अपनी  पूरी
 परियोजना  जबीन  के  तहत  परियोजना  द्वारा  सृजित  कुल  रिर्टन
 को  औसत  वार्षिक  रिर्टन  निकालने  के  लिए  औसत  किया

 निवेश  का  साधारण  स्वीकार्य  नियम  यह  हे  कि

 रिर्टन  सह्वत्ा  सहयोग  के  लाभ  को  समाविष्ट

 करते  पर्वाप्त  रूप  से  नियोजित  पूंजी  से अधिक

 25  प्रतिशत  से  अधिक  रिटन  वांछित

 (॥)  डैल्ट  सर्चिस  कथरेज  रेश्के  सूत्र
 है  लाभ+व्याज  ऋण  +  विघटन]/ब्याज

 ऋण  +  मूल  पुनर्भुततान  अवधि  के

 दौरान  संचयी  डी०एस०सी०आर०  का  3:  स्वीकार्य  नियम

 (॥)  ब्रेक-ईथन  ब्रेक-ईवन

 प्रचालन  को  नियत  लागत/बिक़ी  प्रभार)-प्रचालन
 की  वेरियेकल  स्थापित  क्षमता  का  60  प्रतिशत  से

 कम  होना

 (५५)  शंबदेदगशीलता  संवेदनशीलता  विश्लेषण  प्रयोक्‍त

 प्रभारों  में  5  से  10  प्रतिशत  कौ  मिरावट  अथवा  क्षमता

 उपयोगीकरण  में  10  से  20  प्रतिशत की  गिराबट  की  स्थिति

 में  किया

 (५)  गेट  ज्रेलेंट  परियोजना  की  नेट  प्रेजेंट  वैल्यू  का  सकारात्मक
 होगा  तथा  रिटर्न  की  आंतरिक  दर  10

 प्रतिशत  से  अधिक  होनी  एन०पी०थी०  के  अनुमान

 के  लिए  अपनाए  जामी  वाली  छूट  की  दर  10  प्रतिशत
 परियोजना  का  जीवन  अधिकतम  10  बर्षों  तक  के  लिए
 माना  जाना  इस  उद्देश्य  के  लिए  जिचार  की  जने
 चाली  परियोजना  के  जीवन  को  तकनौकी  जिशेषज्ञ/संस्थान
 की  सिफारिशों  द्वारा  समर्थित  किया  जाना  आवश्यक

 क्रमांक  जौ-20014/8/2004-के ०  वी  ०  भाई०
 भारत  सरकार

 कृषि  और  श्रामोझोग  मंकलथ

 उद्योग  गई  दिल्ली

 दिनांक  3  2005

 कार्यालय  ज्ञापन

 परंपरागत  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  कोष  कौ

 भारत  वर्ष  में  परंपरागत  उद्योग  पुरातन  काल  से  अनवरत  चले  आ

 रहे  परंपरागत  उद्योगों  के  पर्यावरण  अनुकूल  उत्पादों  में  न  केवल  उत्पादन
 तथा  निर्यात  क्षेत्र  में  असीम  क्षमता  है  अपितु  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 वृहद  स्तर  पर  रोजगार  के  अवसर  सृजित  किए  जा  सकते  परंपरागत

 उच्चोगों  को  अधिक  प्रतिस्पर्द्धी  बनाने  और  उनको  अविरल

 विकास  की  सुविधा  प्रदांन  करने  की  दृष्टि  से  केंद्र  सरकार  ने  100  करोड
 रु०  की  राशि  आबंटित  करके  परंपरागत  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  कोष

 की  स्थापता  करने  की  घोषणा  इस  घोषणा  के  मदेनजर
 उच्चोगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  कोष  की  योजना  के  शीर्षक  से  केन्द्रीय

 क्षेत्र  योजना  का  खाका  तैयार  97.25  करोड़  रु०  की  कुल  लागत

 राशि  सहित  अनुमोदन  ले  लिया  योजना  का  कार्यान्वयन  कृषि  और

 ग्रामोद्योग  भारत  इसकी  संस्थाओं  एवं  संस्थानों  द्वारा  राज्य

 उनके  संबद्ध  गैर  सरकारी  संगठनों  आदि  के  सहयोग
 से  किया  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  हेतु  कोष  की  योजना

 के  प्रचालन  दिशानिर्देशों  का  विवरण  निम्नानुसार

 2...  परंपरागत  उद्योग  तथा  परंपरागत  उद्योग  क्लस्टरों  की

 (1)  मुख्य  रूप  से  परंपरागत  उद्योग  का  अर्थ  ऐसी
 गतिविधि  जिसमें  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  कच्चे  कौशल

 तथा  देशी  तकभगीक  का  प्रयोग  कर  विपणन  योग्य  उत्पादों

 का  उत्पादन  किया  जाता
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 (2)  परंपरागत  उद्योग  योजना  के  संदर्भ  इसका  आशय

 है  कि  राज्य  के  एक  या  अधिक  लगते  हुए  जिलों  में/दो

 या  दो  से  अधिक  राजस्व  उपमंडलों  में  स्थित  कारीगारों/लघु
 उद्यमियों  के  लगभग  500  लाभार्थी  कछ्ये  माल

 के  सेषा  देने  वाले  आदि  का  एक
 निश्चित  भौगोलिक  क्षेत्र  में

 3.  योजना  के  लक्ष्य  योजना  के  लक्ष्य

 (1)  वर्ष  2005-06  से  आरम्भ  कर  5  वर्ष  की  अवधि  में  देश

 के  विभिन्‍न  भागों  में  पारंपरिक  उद्योगों  के समूह  का

 (2)  परंपरागत  उद्योगों  अधिक  ग्रामीण

 उद्यमियों  और  परंपरागत  उद्योग  कारीगरों  को  लाभप्रद  तथा

 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  अधिक

 प्रतिस्पर्द्धी

 (3)  उच्योग  क्लस्टरों  की  स्थानीय  शासकीय  प्रणाली  को  स्थानीय

 हितधारियों  की  सक्रिय  भागीदारी  से
 मजबू  करना

 ताकी  वे

 स्वयं  घिकास  हेतु  पहल  करने  योग्य  हो

 (4)  नवीन  तथा  परंपरागत  उनत  उनत

 विपणन  आसूचना  तथा  सार्वजनिक  और  निजी

 भागीदारी  के  नए  मानक  तैयार  करना  ताकि  समूह  आधारित

 परंपरागत  उद्योगों  के  पुनर्सुजन  के  लिए  ऐसे  मानकों  को

 धीरे-धीरे  से  परिवर्तित  किया  जा
 |

 4...  लक्ष्य  क्षेत्र  तथा  संभावित  लाभार्थियों  में  निम्नलिखित  शामिल
 ५

 (i)  परंपरागत  उद्योगों  में  लगे  तथा  कॉयर  एवं  ग्रामोद्योग

 और  कुम्हारी  के  चयनित  कलस्टरों  में  कार्य

 कर  रहे  मशीन  क्या  माल

 उपलब्ध  कराने  संस्थागत  और  निजी  व्यापार

 विकास  सेवा  उपलब्ध  कराने

 (॥)  कारीगर  सहकारी  उच्चमी

 स्वसहायता  समूह  उद्यमी  संघ

 (॥)  परंपरागत  उद्योगों  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  लगे  कार्याज््यी  अभिकरण

 सरकारी  संस्थानों/संगठनों  तथा  नीति  निर्माक्तओं  के  क्षेत्रीय

 कार्यकर्ता  |

 5...  कक्‍्लस्टर  के  चयन  हेतु  क्लस्टरों  का  चयन  राज्य  के

 एक  या  अधिक  लगते  हुए  जिलों  में  या  दो  से  अधिक  राजस्व

 उप  मंडलों  अथवा  समीपवर्ती  जिलों  में  स्थित  कारीगरों/लथु  उद्यमियों
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 के  लगभग  500  लाभार्थी  कछ्ये  माल  के

 सेवा  प्रदान  करने  काले  आदि  का  श्यन  उनके  भौमोलिक  क्षेत्र  मे ंएकज्ीकरण

 के  आधार  पर  चमड़ा  तथा  कुम्हरी  सहित  कॉयर

 तथा  ग्रामोझोग  से  संबद्ध  स्फूर्ति  के  अंतर्गत  क्‍लस्टरों  का  चबन

 करते  समय  उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु  क्षमत्त  तथा  रोजगार  सृजन  के  अकसरों

 पर  भी  विचार  किया  क्लस्टरों  का  चयन  करते  समय  देश

 में  क्‍लस्टरों  के  भौगोलिक  वितरण  सहित  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  क्लस्टरों कौ
 कुल  संख्या  के कम  से  कम  10%  भाग  को  भी  ध्यान  में  रखना

 6...  मध्यस्थता/सहायता  इनमें  निम्नलिखित  शामिल

 1.  खादी  क्षेत्र  में  चरखा  और  लूम  को

 2...  साभान्‍्य  सुविधा  केन्द्रों  को

 3...  विभिन्न  खादी  और  ग्रामोच्ोग  उत्पादों  के  लिए  नई

 गए  उत्पादों  का  नई/सुथरी  पैकेजिंग

 4...  विफणन  संबर्थन  गतिविधियां

 5...  अन्य  कलस्टरों  तथा  संस्थाओं  में  प्रदर्श  अभिनुख
 आवश्यकता  आधारित  कलस्टर  स्तरीय  नेटअर्क  की

 स्थापना  हेतु  समर्थन  तथा  अन्य  आवश्यकता

 आधारित  समर्थन  जैसी  क्षमता  निर्माण

 6 «=  निदान  अध्ययन  के  भाग  स्वरूप  क्लस्टर  के  विकास  के  लिए
 आवश्यक  समझौ  जाने  जाली  तथा  कलस्टर  हेतु  बार्चिक  कोजना

 कार्यान्‍्यमी  अभिकरण  ट्रारा  पहचानी  गई  अन्य

 7.  योजना  संचालन  समिति  स्टौरिंग

 :--  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  योजना  की  सम्पूर्ण  समन्‍्यय

 तथा  प्रथंधकोय  समर्भन  उपलब्ध  कसने  हेतु  समनन्‍्यय  मंत्रालय

 में  दिए  जिथरणागुसार  सचिव  उद्योग  तका  कृषि  ग्रा०

 की  अध्यक्षता  में  एक  कोजना  संचालन  समिति  का  गठन  किया

 एस०एस०सौ०  कार्य  की  आवश्यकतागुसार  उद्योग

 अनुसंधान  एवं  विकास  संस्थाओं  तथा  अन्य  निजी  क्षेत्र  के विशेषल  संगठनों

 के  प्रतिनिधियों  के  सदस्वों/विशेष  अतिथियों के  रूप  में  आमंत्रित  कर  सकती

 एस०एस०>ली०  योजना  के  उद्देश्य  तथा  लक्ष्यों  को  प्रभावित  किए  बगैर

 गति-जिचियों  तथा  निथियों  का  अन्तक्षेत्रीय  समाकोजन  कर  सकती

 8...  गोडल  एजेंसियाँ  :-  योजना  हेतु  निष्नलिखित  अभिकरणों

 को  नकोेडल  एजेंसी  के  रूप  में  ऋमोदिष्ट  किया

 1  सदी  और  प्रामोशोग  आपवोग

 2...  कॉयर  बोर्ड



 “411  प्रश्नों  के

 प्रत्येक  नोडल  एजेंसी  पारदर्शी  मानदंडों  के  आधार  पर  कार्यान्वगी

 एजेंसियों  की  पहचान  नोडल  एजेंसी  ट्वारा  सुझाई

 गई  एजेंसियों  का एस०एस०सी०  ट्वारा  अनुमोदन  किया  नोडल

 एस०एस०सी०  के  सम्पूर्ण  पर्यवेक्षण  के  अन्तर्गत  पहचान  की

 गई  एजेंसियों  को  दी  जाने  वाली  राशि को  सरक्षित  करने  तथा  वितरण

 हेतु  जिम्मेदार

 9.  तकनीकी  एजेंसियाँ  ये  क्लस्टर  विकास  प्रक्रिया

 में  विशेषज्ञता  प्राप्त  राष्ट्रस्तरीय  संस्थाएं  होगी  जो  नोडल  एजेंसियों  तथा

 पहचानी  गई  एजेंसियों  को  तकनीकी  समर्थन  उपलब्ध  तकनीकी

 एजेंसियों  की  जिम्मेदारियों  में  नोडल  एजेंसियों  को  समूहों  की  पहचान

 में  सहायता  प्रदान  समूह  विकास  एजेंटों  तथा  आई०ए०  और

 अन्य  अधिकारियों  हेतु  प्रशिक्षण  संचालित  समूह  कार्ययोजना  की

 मॉनीटरिंग  तथा  मूल्यांकन  आदि  कार्य  शामिल

 10.  कार्यान्वयी  अभिकरण  कार्यान्वयी  अभिकरण  समूह
 विकास  हेतु  उपयुक्त  अनुभव  वाली  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  की  गैर

 सरकारी  संस्थाएं  एक  कार्यान्‍्वयी  अभिकरण  को  केवल

 एक  समूह  दिया  जाएगा  तक  की  यह  अभिकरण  राज्य  भर  में  कार्यरत

 न  आई०ए०  का  चयन  नोडल  एजेंसी  द्वारा  क्षेत्रीय  प्रसिद्धी  तथा

 बुनियादी  स्तर  पर  कार्य  अनुभव  एवं  पारदर्शी  मानदण्डों  के  आधार  पर

 होगा  जिसका  अनुमोदन  एस०एस०सी०  ट्वारा  किया  जाएगा  जो  कि  अंत

 में  चयन  कर  पुनरीक्षण  भी

 खादी  क्षेत्र  श्रेणी  की  एक  या  अधिक  संस्थाएं  जिनमें

 की  500  कत्तीम  और  बुनकर  का  प्रत्येक  खादी  समूह  हेतु  चयन

 क्र०  अंग

 ।  खादी  क्षेत्र

 “4.
 खांदी  कत्तीनों  और  बुगकरों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु  खरखों  और  लूम  को

 लागत  -  50  लाख  २०/प्रति

 2.  सामान्य  सुविधा  केन्द्र  हेतु

 Gi)  बुनाई  हेतु  रेडीमेड  ताने  की  आपूर्ति  के  लिए  रेडीमेड  ताने  की

 (॥)  पश्च  लूम  सुविधाएं  अर्थात्‌  रंगाई  और
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 किया  देश  भर  में  इन  संस्थाओं  का  उचित  भौगोलिक  वितरण

 भी

 ग्रामोद्योग  एवं  कयर  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  कार्यान्‍वयी  अभिकरण  का

 अयन  ऐसे  गैर  सरकारी  संगठनों  में  से  किया  जाएगा  जिन्हें  उक्त  क्षेत्र  के

 निम्नतम  स्तर  के  कार्यों  विशेषकर  ग्रामीण  औद्योगिकीकरणका  अनुभव

 11.  कक्‍्लस्टर  विकास  एजेंट  प्रत्येक  कार्यान्वयी

 अभिकरण  प्रत्येक  क्लस्टर  हेतु  अनन्य  रूप  से  एक  सी०डी०ए०  की

 पहचान  कर  नियुक्ति  करेगा  जोकि  क्लस्टर  में  पूर्णालिक  रूप  से  अवस्थित

 होगा  और  सौंपे  गए  क्लस्टर  में  योजना  के  कार्यान्वयन  का  कार्य

 सी०डी०ए०  को  तकनीकी  एजेंसी  के  माध्यम  से  नोडल  एजेंसी  द्वारा

 समूह  विकास  प्रक्रिया  हेतु  आयोजित  किए  जाने  वाले  निर्धारित  प्रशिक्षण

 ग्रहण  सी०डी०ए०  की  जिम्मेदारियों  में  नैदानिक  अध्ययन  का

 समूंह  की  वार्षिक  कार्ययोजना  की  तैयारी  और

 संस्थाओं  के  साथ  सम्पर्क  स्थानीय  शासकीय  तंत्र  का  निर्माण

 आदि  कार्य  शामिल

 12.  क्लस्टर  विकास  समन्वयन  प्रत्येक  क्लस्टर  में  सी  ०डी०ए०
 की  गतिलिधियों  को  समर्थन  देने  और  क्लस्टर  विकास  प्रक्रिया  में  क्लस्टर

 स्तरीय  हित  धारकों  को  शामिल  करने  के  उद्देश्य  स ेएक  क्लस्टर  विकास

 समन्वयन  समूह  बनाया  लक्षित  परंपरागत  उद्योग  सेवा

 समर्थन  राज्य  सरकार  के  अभिकरणों  तथा  अन्य

 प्रतिनिधि  सी०डी०सी०जी०  के  सदस्य

 13.  वित्तीय  योजना  के  अंतर्गत  विल्लीय  सहायता  का  प्रारूप

 निम्नानुसार

 निधि  का  प्रारूप

 अनुदान  -  75%

 लाभार्थी  योगदान  25%

 अनुदान  -  75%

 लाभार्थी  वोगदान  .25%

 (॥)  मिश्रित  रेडीमेड  वस्त्र  निर्माण  इकाहयाँ  स्थापित  करना  ताकि  रेशों  में  रेडीमेड  खादी

 उत्पाद  तैयार  हो
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 (Ww)  गुणवत्ता  मानक  लागू  करने  हेतु  उत्पाद  परीक्षण
 :

 (५)  सेवा  और  रखरखाव

 लागत  -  15  लाख  ₹ु०  प्रति

 3.  उत्पाद  विकास  और  डिजाइन  मध्यस्थता  हेतु

 (i)  साज-सण्जा  हेतु  रेशा  डिजाइनिंग

 (॥)  उच्च  फैशन  वल्धों  हेतु  नए  डिजाइन

 (॥)  रेशा  सिल्क  ठत्पादों  में  कढ़ाई  और

 (iv)  प्राकृतिक  रंगों  का  प्रयोग  आदि

 लागत  -  4  लाख  to  प्रति

 ॥  पग्रामोद्योग  और  कॉयर  उदच्चोग

 1.  प्रसंस्करण  खाद्य  समपग्री  में  गुणवत्ता  मानक  लागू  करने  तथा  मरम्मत  और

 अन्य  सामान्य  आधारभूत  वांचा  के  लिए  परीक्षण  यंत्र/प्रयोगशाला  जैसे  ग्रामोद्योग  उत्पादों

 के  निर्माण  और  प्रक्रिया  के  लिए  सामान्य  सुविधा

 लागत  -  30  लाख  रु०  प्रति

 2.  उत्पाद  बिकास  और  मध्यस्थता  अर्थात्‌

 (i)  नए  उत्पादों  का  विकास  विशेषतः  हैंड  जूते  आदि  जैसी  सामग्री

 (॥)  कुम्हारी  सामग्री  हेतु  नए  डिजाइन  और

 (॥)  पैकेजिंग  हेतु  सुधरे  हुए/नए  विशेषतः  आवुर्शदिक  एवं
 कनफैक्शनरी  सामप्री  हेतु

 लागत  -  4  लाख  to  प्रति

 3...  विपणन  प्रौन्‍नति  सहायता  निम्नलिखित  सामग्रियों  हैतु

 (1)  घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भागदारी  और  आयोजन

 (॥)  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  में  भागीदारी

 (॥)  विपणन  केंद्रों  का  नवीकरण  और  उन्‍यन  तथा

 (wv)  बिक्री  केन्द्रों  का  बार  कौडिंग  आदि

 लागत  -  15  लाख  २०  प्रति

 4...  क्षमता  किर्काण  उफय
 -  निम्नलिखित  मतिकिधियों  हेतु

 (i)  स्व-सहायता  नए  प्रौ्लेगकिकों  आदि  को  समझने  के  लिए  अन्य

 कल्मस्टरों  संस्याओं  का  .

 अनुदान  -  75%

 लाभार्थी  भ्रोगदान  25%

 अनुदान
 -  75%

 लाभार्थी  योगदान  25%

 अनुद्रात  -  75%

 लाभार्थी  योगदान  25%

 अनुदाम  100%

 अनुदान  100%
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 (॥)  क्लस्टरों  में  आवश्यकता  आधारित  प्रशिक्षण  व्यापार  कौशल

 सुधार  तथा  अन्य  आवश्यकता  आधारित  मुद्दों  से

 (॥)  मूलभूत  कार्यालय  संरचना  के  रूप  में  क्लस्टर  स्तरीय  नेटवर्क

 की  स्थापना  हेतु  समर्थन  और

 (४)  नैदानिक  अध्ययन  से  उत्पन्न  होने  वाली  अन्य  आवश्यकता  आधारित  समर्थन

 लागत  -  15  लाख  रु०  प्रति

 कार्यान्वययी  एजेंसियों  की  लागत

 लागत  -  10  लाख  रु०  प्रति

 फ्

 क्लस्टर  विकास  एजेंट  की  लागत

 लागत  -  9  लाख  रु०  प्रति

 9.

 तकनीकी  एजेंसियों  की  लागत

 मुश्त  4  करोड़

 न

 सर्वेक्षण  एवं  अध्ययन

 मुश्त  1.5  करोड़

 9०

 अनुदान  100%

 अनुदान  100%

 अनुदान  100%

 अनुदान  100%

 उपरोक्त  दर्शाई  गई  लागत  सांकेतिक  गतिविधियों/तदनुरूप  निधियों

 का  अन्तर  क्षेत्रीय  समायोजन  एस०एस०सी०  द्वारा  योजना  के  मूलभूत

 उद्देश्यों  और  संकेन्द्रण  एवं  मंजूरी  हेतु  प्रस्तावित  सम्पूर्ण  लागतों  को  प्रभावित

 किए  बगैर

 14.  क्लस्टर  विकास  प्रस्ताव  तैयार  एन०ए०  से  प्राप्त  हुए
 क्लस्टर  विकास  प्रस्तावों  पर एस०एस०सी०  द्वारा  विचार  किया

 एस०एस  ०सी०  यह  देखने  का  प्रयास  भी  करेगी  कि  चयनित  क्लस्टर  ,
 ठीक  प्रकार  से  देश  भर  में  फैले  हो  तथा  जिनमें  से  कम  से  कम

 10%  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  एस०एस०सो०  क्लस्टरों  के  चयन  उनके

 आकार  और  भौगोलिक  फैलाव  में  आवश्यक  समायोजन/बदलाव  कर

 परंपरागत  उद्योगों  के  चयनित  खण्डों  में  वैयक्तिक  क्लस्टरों  के

 बिकास  हेतु  आवश्यक  प्रति  गतिविधि/हस्तक्षेप  के  उपाय  हेतु  वित्तीय  सहायता

 की  वास्तविक  निदान  अध्ययन  और  वार्षिक  कार्ययोजनाओं  के

 सावधानीपूर्वक  विश्लेषण  पर  आधारित  होगी  जिसको  एस०एस०सी०

 द्वारा  टी०ए०  और  आई०ए०  की  मदद  से  तय  किया

 15.  वर्तमान  योजनाओं  के  साथ  जैसा  कि  स्फूर्ति  का  क्लस्टर

 विकास  हेतु  उपयुक्त  दृष्टिकोण  संबद्ध  नोडल/कार्यान्‍्वयी  एजेंसियों
 को  यह  दैखने  हेतु  प्रोत्साहित  करना  होगा  कि  इस  प्रकार  के  प्रयास

 स्फूर्ति  के  साथ  जारी  पूरक  तथा  सहयोग  हेतु  यह  देखना  होगा
 कि  जहां  तक  सम्भव  हो  स्फूर्ति  के  अन्तर्गत  क्लस्टरों  में  शामिल  इकाइयों
 को  प्रधानमंत्री  रोजगार  महिला  कॉयर  योजना  का

 लाभ  मिले  बशर्तें  कि  वे  उन  कार्यक्रमों  के  दिशानिर्देशों  का  संतोषजनक

 ढुंग  से  पालन  इससे  वर्तमान  में  जारी  कार्यक्रमों  का  अभिमुखीकरण
 और  अधिकतम  लाभ  सुनिश्चित

 पूर्व  में  प्रतिबद्ध  कार्यक्रमों  के  अलावा  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  हेतु
 वर्तमान  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को  स्फूर्ति  में  मिला  दिया  इसके  बाद

 स्फूर्ति  के  अंतर्गत  चयनित  क्लस्टरों  में  खाग्राआ  अपने  प्रोडिप  और

 आर०आई०सी०एस०  कार्यक्रम  का  प्रचालन  नहीं  कर

 +6.  कार्यान्ययी  एस०एस०सी०  क्लस्टर  विकास

 विधियों  में  संलग्न  कार्यान्‍्वयी  और  नोडल  एजेंसियों  को  तकनीकी  समर्थन

 उपलब्ध  कराने  हेतु  क्लस्टर  विकास  प्रक्रिया  में  महारत  हासिल  की  हुई
 तकनीकी  एजेंसियों  की  पहचान  डी०ए०  की  मदद  से  नोडल

 एजेंसी  क्लस्टरों  की  एवं  प्रत्येक  क्लस्टर  हेतु  एक  कार्यान्वयी  एजेंसी
 की  पहचान  प्रत्येक  आई०ए०  क्लस्टर  विकास  एजेंट  की  पहचान

 कर  उसकी  नियुक्ति  करेगी  क्लस्टर  हेतु  जो  कि

 पूर्णकालिक  रूप  से  क्लस्टर  में  अवस्थित  होगा  और  नामोदिष्ट  क्‍्लस्टर

 में  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  जिम्मेदार  क्लस्टर  विकास  एजेंट
 क्लस्टरों  में  नैदानिक  अध्ययन  कर  वार्षिक  कार्ययोजना  तैयार  करेंगे  जोकि

 वैधता  के  पश्चात  क्लस्टर  के  विकास  का  आधार

 17.  कोष  प्रदान  विशिष्ट  क्‍्लस्टर  के  अनुसार  कोष  प्रदान

 किया  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  होने  और  वास्तविक  भौतिक



 117  प्रश्नों  के

 प्राप्ति  के  आधार  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  नोडल  एजेंसियों  को  कोष  प्रदान

 किया  एन०ए०  नोडल  एजेंसी  द्वारा  क्लस्टर  विकास  हेतु  कोष

 को  एक  अलग  लेखे  में  रखा  जाएगा  जिसकी  लेखापरीक्षा  की

 18.  परियोजना  मॉनीटरिंग  और  समय-समय  पर  सही  उपायों

 हेतु  समवर्ती  और  कार्योत्तर  मूल्यांकन  अध्ययनों  का  संचालन  किया

 इस  बात  पर  भी  बल  दिया  गया  है  कि  स्फूर्ति  के  अंतर्गत  भी  कुछ
 क्लस्टरों  का  मूल्यांकन  अध्ययन  किया  जाए  ताकि  योजना  के  कार्यान्वयन

 में  हुई  कमियों  और  त्रुटियों  का  पता  लगाया  जा

 19.  इसको  वित्त  व्यय  विभाग  यू०ओ०
 नोट  सं०  ०एफ  ०-॥॥/04  दिनांक  8.9.2005  तथा  एकीकृत  वित्त

 औद्योगिक  नीति  और  सवंर्धन  विभाग  के  क्र  ०

 दिनांक  3.10.2005  के  तहत  दी  गई  उनकी  सहमति  से  जारी  किया

 निदेशक

 मुख्य  सचिव  राज्य/के०शा०प्र०  )

 1.  सभी  राज्य/के  ०शा०प्र०  के  प्रिसिपल  सचिव/सचिव,  उद्योग  विभाग

 2.  सलाहकार  योजना  आयोग

 3.  संयुक्त  सचिव  व्यय  वित्त  मंत्रालय

 4.  महालेखाकार  राज्य/के०शा०प्र०)

 5.  अतिरिक्त  सचिव  और  वित्तीय  कृषि  और  ग्रामोद्योग  मंत्रालय

 6.  मुख्य  लेखा  कृषि  और  ग्रामोधोग  मंत्रालय

 7.  मुख्य  कार्यपालक  खादी  और  ग्रमोद्योग  मुंबई

 8.  कॉयर  केरल

 9.  आन्तरिक  विभागों  मे  संप्रेषण  हेतु

 योजना  विषय  निर्वाचन  समिति  का  गठन

 एस०एस०आई०  और  ए०आर०आई०  मंत्रालय  अध्यक्ष

 अपर  सचिव  और  विकास  आयुक्त  लघु  सदस्य

 उद्योग  मंत्रालय
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 अपर  सचिव  और  वित्तीय  सलाहकार  सदस्य

 एस०एस०आई०  एवं  ए०आर०आई०

 मंत्रालय  एक

 सलाहकार  योजना  आयोग  सदस्य

 मुख्य  सलाहकार  सलाहकार  सदस्य

 योजना  आयोग  एक

 मुख्य  कार्यपालक  खाग्राआ  सदस्य

 खादी  और  ग्रामोद्योग  प्रोन्नति  संघ  सदस्य

 कॉयर  बोर्ड  सदस्य

 अध्यक्षीय  भारतीय  स्टेट  बैंक  सदस्य

 भारतीय  बैंक  संघ  सदस्य

 अध्यक्षीय  नाबार्ड  सदस्य

 क्लस्टर  ए०आर०आई०  मंत्रालय  द्वारा  सदस्य

 संयुक्त  मंत्रालय

 कृषि  तंथा
 ग्रामीण

 उद्योग  में  रोजगार

 407.  श्री  एम०  अंजन  कुमार  यादव  :  क्या  लघु  और

 मध्यम  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  सहित  देश  में  राज्यवार  तथा  संघ  रांष्थ  क्षेश्रवार

 कितने  लोगों  को  कृषि  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  में  रोजगार  प्राप्त  हुआ  और

 विशेषरूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  कृषि  तथा  ग्रामीण  उद्योग  के

 संवर्धन  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठया

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 सरकार  द्वारा  दो  क्रेडिट  लिक्ड  सब्सिडी  योजनाओं  अर्थात  खादी  एवं

 ग्रामोद्योग  आयोग  )  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  ग्रामीण

 रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  तथा  राज्य  एवं  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना

 के  माध्यम  से  संवर्धित  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योगों  में  जिन

 व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  हुआ  है  उनका  अनुमानित  राण्य/संघ  राज्य

 क्षेत्र-वार  संख्या  और  ॥  में  दी  गई

 सरकार  लघु  एवं  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय

 आधारभूत  संरचना  प्रौद्योगिकी  उद्यमिता
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 आदि  संबंधी  विभिन्न  योजनाओं/कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  देश  में  कृषि

 एवं  ग्रामीण  उद्योगों  के  संवर्धन  में  राण्य  सरकारों/संथ  राज्थ  क्षेत्र  प्रशासनों  ;
 के  प्रयासों  को  सहयोग  एवं  समर्थन  भी  करती  इस  दिशा  में  उठाए

 ।  1995  को  आर०ई०जी०पी०  के  आरंभ  से  31

 गए  कदमों  में  आंध्र  प्रदेश  सहित  देशभर  में  निम्नोक्त  योजनाओं  का  2007  तक  इसके
 वात

 सृजित  अनुमानित  रोजगार

 कार्यान्वयन  शामिल
 ret  अक्सरों  का  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  बार  विवरण

 (1)  खादी  एवं  ग्रामोद्योगों  के  तहत  उत्पादों  के विविधीकरण  क़र०  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अनुमानित  सृजित  रोजगार  अवसर
 विकास  के  उद्देश्य  तथा  के०वी०आई०  उत्पादों  की  सं०  का  नाम  की
 में  सुधार  के  लिए  भी  उत्पाद  डिजाइन  इण्टरवेंशन

 तथा  पैकेजिंग  योजना
 ठ  2  3

 आरंभ  की  गई  1...  चंडीगढ़

 (॥)

 वे  गत

 तथा  कंयर  क्षेत्रों  मे ंपहचाने  गए  122  क्लस्टरों
 2.  दिल्‍ली  5060

 में  पारंपरिक  उद्योगों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  2005

 में  पारंपरिक  उद्योगों  के  पुनरूद्धार  हेतु  निधि  की  योजना  3.  हरियाणा  193911
 आरंभ  की  गई

 4...  हिमाचल  प्रदेश  86634
 (॥)  के०वी०आई०सी०  के  ग्रामीण  उद्योग  सेवा  केन्द्र  ऐसे  उद्योगों

 को  आधारभूत  संरचनात्मक  सहयोग  और  सेवाएं  प्रदान  5  जम्मू-कश्मीर  101120

 के  लिए  सामान्य  सुविधा  केन्द्रों  की
 6...  पंजाब  त

 स्थापना  में  सहायता  करते
 19991

 (५)  राष्ट्रीय  एवं  अंतर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  प्रतिभागिता  के  लिए
 7...  राजस्थान  417260

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  8.  अंडमान  और  निकोबार  7536

 (५)  बैंकों  को  समपार्श्विकता  प्रतिभूति  प्रदान  करने  में  ग्रामीण  ट्वौपसमूह
 उद्यमियों  के  सामने  आने  वाली  समस्याओं  को  दूर  9.  बिहार  39543
 के  लिए  लघु  उद्योगों  हेतु  क्रेडिटठ  गारंटी  फंड  ट्रस्ट

 के  तहत  कवरेज  को  विस्तारित  10.  झारखण्ड  32611

 किया !  जाता
 11.  उड़ीसा  71780

 (५४)  के०वी०आई०सी०  द्वारा  आर्मी  वाइव्स  बेलफेयर  एसोसियेशन  |
 12.  पश्चिम  बंगाल  250165 नेहरू  युवक्त  केन्द्र  संगठन

 महिला  एवं  वाल  विकास  ._,3.  अरूणाचल  प्रदेश  10299
 आदि  के  साथ  कनवर्जेंस  स्थापित  किए  जाते

 अंलोकिक
 14.  असम  136894

 (vil)  पी०एम०आर०जाई०  के  दिशानिर्देशों  को  संशोधित  किया

 गया  है  जिसके  अनुसार  पात्रता  हेतु  पारिवारिक  आय  15.  मणिपुर  18052

 परियोजना  लागत  कौ  उच्चतम  सब्सिडी  की  तदनुरूप
 मेघालव उच्चतम  चयन  के  पूर्व  और  पश्चात  लाभार्थियों

 7.  32942

 प्रशिक्षण  संबंधी  राज्यों  को  सहायता  की  आदि  के  17.  भिजोरम  53410
 संबंध  में  पी०एम०आर०वाई०  के  डिजाइन  मानदंडों  में

 सुधार  किया  गया  है  जो  2007-08  से  लागू  18.  नागालैंड  102621

 आंध्रप्रदेश  सहित  देश  भर  में  पी०एम०आर०वबाई०  की  प्रगति .  19.  त्रिपुरा  26634
 में  सुधार  होने  की  आशा
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 20.  सिक्किम  9470  4...  पंजाब  160071

 21.  आंध्र  प्रदेश  394621  5...  राजस्थान  215664

 22.  कनारटिंक  245579  6...  चंडीगढ़  2102

 23.  केरल  211664  7.  दिल्‍ली  17270

 24...  लक्षट्टीप  465  8.  अंडमान  और  निकोबार  2166

 जंडियेरी
 ट्वीपसमूह

 25.  पॉंडिचेरी  13162
 9...  घिहार  206666

 26.  तमिलनाडु  131710
 10.  ज्ञारखण्ड  41319

 27.  गोवा  24374
 1.  उड़ीसा  146978

 28.  गुजरात  48115  ;
 12.  पश्चिम  अंगाल  80958

 29...  महराष्ट्  269147
 13.  _  अरूणांचल  प्रदेश  6294

 30.  छत्तीसगढ़  85403
 14.  असम  117362

 31.  मध्य  प्रदेश  255888
 15.  मणिपुर  12966

 32.  उत्तराखंड  61684
 16.  मेघालय  7755

 33.  उत्तर  प्रदेश  429316
 17.  भिजोरम  4901

 कुल  3968362  18.  नागालैंड  7748

 19.  चत़िपुरा  21141

 2  1993  को  पी०एम०आर०वाई०  के  आरंभ  से  20.  सिक्किम  1106

 31  2007  तक  इसके  तहत  सृणित  अनुमानित  रोजगार  ;
 अवसरों  का  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  विवरण  21.  आंध्र  प्रदेश  349317

 हु  22...  कर्नाटक  268883
 क्र०  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अनुमानित  सृजित  रोजयार  अवसर

 सं०  का  नाम  की  23.  केरल  270635

 1  2  3  24.  लक्षद्वीप  368

 1.  हरियाणा  136829  25.  पांडिचेरी  5850

 2...  हिमाचल  प्रदेश  48192  26...  तपिलकडु  271893

 गोवा  4557 w  श  हा  q  7  डे  £
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 28.  दादर  और  नगर  हवेली  929

 29.  गुजरात  152630

 30.  महाराष्ट्र  486935

 31.  दमन  और  द्वीव  291

 32.  छत्तीसगढ़  30320

 33.  मध्य  प्रदेश  404265

 34.  उत्तराखंड  53366

 35.  उत्तर  प्रदेश  695837

 36.  अन्य  8973

 कुल  4262391

 उच्चतर  शिक्षा  के  लिए  सामग्री

 408.  श्री  सुब्रत  बोस  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उच्चतर  शिक्षा  के  लिए  अध्ययन

 सामग्री  को  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  योजना  के  वित्तीय

 परिणाम  क्‍या

 के  लिए  प्रासंगिक  सामग्री  के  चयन  हेतु
 नोडल  एजेंसियां  कौन-कौन  सी

 क्‍या  इस  योजना  में  पत्रिकाएं  भी  शामिल  होंगी  क्योंकि  इसमें

 सावरती  व्यय  शामिल  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  से  ठच्यतर  शिक्षा  संबंधी  अध्ययन  सामग्री

 का  डिजलीकरण  पूरे  देश  में  विभिन्न  विश्वविद्यालयों/अनुसंधान  संस्थाओं

 किया  जाता  तथा  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  एक  नोडल  एजेंसी  अथवा
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 कोई  समेकित  स्कीम  नहीं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 के  पास  सूचना  एवं  पुस्तकालय  नेटवर्क  अहमदाबाद  के  साथ

 शोध  प्रबंधों  तथा  शोध-निबन्धों  क ेडिजटलीकरण  और  प्रस्तुतीकरण  का

 एक  प्रस्ताव  भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  भारतीय  विज्ञान

 मेडइंड  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  एक  जैसे  कई

 सोसाईटियां  तथा  अकादमियां  हैं  जिन्होंने  जर्नलों  को  डिजटलीकृत  किया

 है  तथा  इनको  इंटरनेट  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराया

 उम्र  कैद  की  सजा  प्राप्त  व्यक्तियों  की  रिहाई

 409.  श्री  कुलदीप  बिश्नोई  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  14  वर्ष  की  सजा  पूरी  कर  लेने  पर  उप्र

 कैद  की  सजा  प्राप्त  व्यक्तियों  को  रिहा  करने  के  संबंध  में  कोई  दिशानिर्देश

 जारी  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  की  जेलों  में  पड़े  उम्र  कैद  की  सजा  प्राप्त  व्यक्तियों

 को  रिहा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  जी  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची
 की  सूची  ॥  में  राज्य  का  विषय  इसके  अलावा  दंड

 प्रक्रिया  1973  की  धारा  कैदियों  को  14  वर्ष  की  सजा

 भोगने  के  पश्चात्‌  उन्हें  रिहा  करना  अनुमत  करती

 भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  एक  माडल  प्रिजन

 मेनुअल  परिचालित  किया  है  जिसमें  यह  विनिर्दिष्ट  है  कि  उपयुक्त  मामलों

 में  कैदियों  को  रिहा  किए  जाने  की  संस्तुति  किए  जाने  के  लिए

 रिव्यू  बोर्डਂ  गठित  किए  कैदियों  की  श्रेणीवार  सूची  में  आजीवन

 कारावास  के  दोषियों  की  रिहाई  को  भी  शामिल  किया  गया

 पुलिस  बल  के  आधुनिकौकरण  हेतु  सहायता  में  वृद्धि

 410.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  जी०एम०  सिद्दीश्वर  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  पुलिस  बलों  के  आधुनिकीकरण  हेतु
 वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकार  को  प्रदान  की  जाने  वाली  ऐसी  सहायता  कब

 तक  दी  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  2007-08  के  लिए  राज्य  पुलिस  बलों

 के  आधुनिकीकरण  की  योजना  हेतु  1013.83  करोड़  रुपए  की  राशि

 का  आबंटन  किया  गया  राज्य  सरकारों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  पहले  से  जारी  की  गई  राशि  के  संबंध  में  राज्यों  द्वारा

 अनुमोदित  कार्रवाई  योजना  और  राशि  के  उपयोग  के  आधार  पर  जारी

 की  जाती  पृथक  वर्ष  2007-08  के  दौरान  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और

 दिल्ली  पुलिस  के  लिए  176.08  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया

 है  ।  ना

 कृषि  उत्पादों  का  आयात

 411.  प्रो०  प्रेम  कुमार  धूमल  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कृषि  उत्पादों

 का  आयात  बढ़  रहा

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  उत्पादों  के  आयात  में  कमी

 लाने  का  पि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (2)  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/प्रस्तावित

 जाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 आयात  के  ब्यौरे  निम्नानुसार
 |

 मूल्य  करोड़  रुपए  में

 2004-05  2005-06  2006-07

 27612.71  20879.87  28062.94

 तथापि  राज्य-वार  आंकड़े  तैयार  नहीं  किए  जाते

 ..  से  किसी  भी  वस्तु  का  आयात  घरेलू  मांग  -  आपूर्ति
 की  स्थिति  पर  निर्भर  होता  तथापि  सरकार  ने  संवदेनशील  मर्दों  के
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 आयात  की  निगरानी  करने  के  लिए  एक  समुचित  तंत्र  स्थापित  किया

 है  और  उसका  प्रयास  यह  रहता  है  कि  विभिन्‍न  डब्श्यू०टी ०ओ०  सुसंगत
 उपायों  का  सहारा  लेकर  घरेलू  उत्पादकों  के  हित  की  रक्षा  की

 जिनमें  कुछेक  विशिष्ट  परिस्थितियाँ  में  वचनबद्ध  टैरिफों  के  भीतर  लागू
 टैरिफों  का  पाटनरोधी  तथा  रक्षोपाय  कार्रवाई  करना  तथा

 प्रतिसंतुलनकारी  शुल्क  लागू  करना  शामिल

 ]

 उत्तरपूर्व  क्षेत्र  में  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन

 412.  श्री  मणी  कुमार  सुब्या  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  के  दुर्गग  तथा

 दराज  के  क्षेत्रों  में  रह  रहे  व्यक्तियों  क ेलिए  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन
 पर  नए  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणामस्वरूप  किन-किन  क्षेत्रों  को शामिल  जाने

 की  संभावना  और

 इन  कार्यक्रमों  को  आरम्भ  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/प्रस्तावित

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  से  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया

 है  कि  दूरदर्शन  के  पास  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के सभी  निवासियों  की  कार्यक्रम

 संबंधी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  नए  कार्यक्रम  शुरू  करने  की

 स्कीम  सिक्किम  को  छोड़कर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सभी  दूरदर्शन  केन्द्रों

 अर्थात्‌

 तुरा  और  गुवाह्यटी  को  नए  कार्यक्रम

 शुरू  करने  के  लिए  चुना  गया  भावी  निर्माताओं  के  लिए  दिशा-निर्देश

 पहले  ही  अधिसूचित  कर  दिए  गए  इन  कमीशंड  कार्यक्रमों  के  लिए

 निर्माताओं  का  पैनल  बनाने  के  लिए  आवेदन  आमंत्रित  किए  गए

 आकाशवाणी  केंद्रों  को  क्षेत्र  विशेष  की  अनुभूत  जरूरतों  के

 आधार  पर  उनके  अपने  केन्दों  में  घरेलू  कार्यक्रमाँ  का  निर्माण  करने

 के  लिए  बजटीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  वर्ष  2003  में  सॉफ्टवेयर

 योजनागत  स्कीम  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विशेष  पैकेज  के  अंतर्गत  आकाशवाणी

 ने  रेडियो  कार्यक्रमों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कमीशंड  श्रेणी  के  तहत

 प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  वर्ष  2003  के  पश्चात्‌  इस  श्रेणी

 के  अंतर्गत  कोई  नए  प्रस्ताव  आमंत्रित  नहीं  किए  गए  सिक्किम  सहित

 पूर्वातर  राज्यों  में  आकाशवाणी  स्टेशनों  के  लिए  पूर्वोत्तर  विशेष  पैकेज
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 की  अंतर्गत  भी  निधिथां  उपलब्ध  कराई  जाती  केन्द्रों  की  सूची  संलग्म  20.  आर०एस०टी०आई०  शिलांग

 घिवरण  में  दी  गई
 2.  हुगश

 22.  विलियमनगर

 पूर्वोत्त  क्षेत्र  के  अंतर्ग  आकाशवाणी  केन्द्रों  के  नाम

 अरूणाचल
 23...  एजवाल

 1  ईटानगर  24...  लुंगहेई

 2...  फासीषाट
 25...  लाइहा

 3  फिप

 4...  त्थांग  26...  कोहिमा

 5...  तैजू  27.  मोकोकचुंग

 28...  मोम

 6  डिप्रूगढ़  29.  त्वेनसंग

 7...  दीफू

 8...  गुवाहाटी  30...  अगरतला

 9...  हाफ्लांग  31...  बेलोनिया

 10...  जौरहॉंट  32.  कैलाशहर

 1.  कोकराझ्षार

 12.  नाधगंगा  33.  गंगटीक

 .  सिलचर  छा |
 तर  मसालों  का  किर्भात

 14...  तेजपुर
 413.  ज्री  ची०एम०  सिददौश्वर  :  क्‍या  जाजिज्य  और  उद्लोग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15.  इम्फाल  क्या  मसाला  बोर्ड  ने  घिभिन्‍न  मसालों  के  निर्यात  की  संभाजना

 .  पर  कोई  अध्ययन  कराया
 16...  चूडाचांदपुर

 यदि  तो  वस्तुवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 17...  जोवाई
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  मसाला  कोर्ड  द्वारा

 इसके
 नियति  के

 दे  ु  लिए  किए  जा  रहे  सर्वर्धनात्मक  गतिविधियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 18...  शिलांग
 क्या  मसतललों  बोर्ड  मे  चालू  जित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कोई  निर्यात

 19.  जैस  शिलांग  आदेश  प्राप्त  किया
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 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  इस  प्रकार  के  किसी  मसाले  का  उत्पादन  कर्नाटक

 में  होता  और

 यदि  तो  इनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इनका  कितना  उत्पादन

 होता  है  तथा  इसके  निर्यात  की  क्‍या  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  मसाला  बोर्ड  ने

 चुनिन्दा  मसालों  के  निर्यातों  की  संभावना  के  बारे  में  बाजार  अध्ययन

 किए  जिनका  ब्यौरा  निम्नानुसार

 (1)  ब्राण्डेड  मसालों  हेतु  यू०एस०ए०  में  बाजार  बोर्ड

 ने  यू०एस०ए०  के  खुदरा  बाजारों  में  भारतीय  मसालों  के  ब्राण्डेड  रूप

 में  विपणन  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  मैसर्स  एक्सेंशर  इण्डिया  प्रा०लि०

 को  अनुबंधित  किया  उन्होंने  मसाला  व्यापार  में  अग्रणी  कम्पनियों

 के  साथ  विचार-विमर्श  के  आधार  पर  विभिन्न  बाजार  प्रखण्ड  अभिज्ञात

 किए  हैं  जो  अमेरिका  के  मसाला  बाजार  में  मौजूद  भारतीय  मसालों

 को  ब्राण्ड  के  रूप  में  लोकप्रिय  बनाने  के  उद्देश्य  से  बोर्ड  ने

 ब्राण्ड  मसालों  का  पंजीकरण  कराकर  इन्हें  कैलिफोर्निया  यू०एस०  में

 उतारा

 (॥)  खाड़ी  देशों  में  बाजार  अध्ययन  -  मैसर्स  टाय  कंसल्टेंसी

 सर्विसेज  ने अरब  जनसंख्या  तथा  मध्यपूर्व  बाजारों  में  भारतीयों  को  लक्ष्य

 बनाते  हुए  जी०सी०सी०  .  देशों  में  भारतीय  पर  एक  बाजार

 अध्ययन  किया  उन्होंने  खाद्य  सुरक्षा  संबंधी  जरूरतों

 तथा  अन्य  कानूनी  जिनका  अनुपालन  संबंधित  देश  में  किया

 जाता  को  अभिज्ञात  किया

 मसाला  मसालों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  विभिन्न

 संवर्धनात्मक  कार्यकलाप  करता

 -  हाई  टैक  प्रसंस्करण  अपनाना

 -  प्रसंस्करण  इकाइयों  में  प्रौद्योगिकी  तथा  प्रक्रिया  उन्नयन

 -  गुणवत्ता  नियंत्रण  सुविधाओं/प्रक्रियाओं  का  उन्‍नयन/की  स्थापना

 -  पैकेजिंग  विकास  तथा  बार  कोर्डिंग

 -  में  व्यावसायिक  नमूनों  का  प्रेषण

 -  व्यापार  संवर्धन  दौरे

 —  विवरण  पत्रों  का  प्रकाशन
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 -  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/बैठकों/संगोष्ठियों  में  भागीदारी

 और  (2)  बोर्ड  की  भूमिका  सुविधा  प्रदाता  की  होने  के

 कारण  यह  किसी  व्यापारिक/निर्यात  कार्यकलाप  में  सीधे  भाग  नहीं

 वित्तीय  वर्ष  2007-08  के  पूर्वार्द्ध  में  भारत  से  मसालों  का  निर्यात  जिसका

 मूल्य  2100.34  करोड़  रुपए  219640  टन  के  स्तर  पर  पहुंच
 जबकि  वर्ष  2006-07  की  इसी  अवधि  में  निर्यात  निष्पादन  180500

 टन  जिसका  मूल्य  1627.52  करोड़  रुपए  वर्ष  के  दौरान

 उपलब्धि  मात्रा  के  रूप  में  22%  तथा  मूल्य  के  रूप  में  29%

 अधिक

 और  कर्माटक  में  उत्पादित  प्रमुख  मसाले  इलायची

 काली  इमली  आदि

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  कर्नाटक  में  उत्पादित  मसालों  की  कुल
 मात्रा  636859  टन  काली  मिर्च  तथा

 इलायची  में  निर्यात  की  संभावना

 वर्तमान  परीक्षा  प्रणाली  में  सेमेस्टर  प्रणाली

 414.  श्री  एल०  राजगोपाल  ;  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ॥वीं  तथा  कक्षा  में  सेमेस्टर

 प्रणाली  लागू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उच्चतर  शिक्षा  में

 जा  रहे  बच्चों  का  प्रतिशत  वर्तमान  दर  से  कम  से  कम  50%

 ग्यारहर्वी  योजना  के  दौरान  उच्चतर  शिक्षा  में  सरकार  का  विचार  देश

 में  मौजूदा  वार्षिक  परीक्षा  प्रणाली  के  स्थान  पर  सेमेस्टर  प्रणाली  लागू
 करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तैयार  की  गई  व्यापक  योजना

 का  व्यौरा  क्‍या

 (2)  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/प्रस्तावित

 यदि  तो  क्‍या  विभिन्‍न  तकनीकी  संस्थानों  में  प्रवेश  हेतु

 सामान्य  प्रवेश  परीक्षा  के  स्थान  पर  सेमेस्टर  प्रणाली

 यदि  तो  क्या  राज्यों  से  कई  सिफारिश  प्राप्त  हुई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्म्द  अली
 अशरफ  :

 प्रश्न  नहीं

 से  कुछ  विश्वविद्यालयों  ने  तो  पहले  से  ही  सेमेस्टर

 परीक्षा  प्रणाली  शुरू  कर  दी  उच्वतर  शिक्षा  में  शैक्षिक  सुधारों  के

 एक  भाग  के  रूप  में  10-11  2007  को  आयोजित  कुलपतियों
 के  सम्मेलन  में  वर्तमान  वार्षिक  परीक्षा  प्रणाली  के  स्थान  पर  सेमेस्टर

 प्रणाली  शुरू  करने  के  पश्नन  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  उक्त

 सम्मेलन  यह  राय  बनी  थी  कि  शैक्षिक  सुधारों  को  इनके  औचित्य

 के  विषय  में  सावधानीपूर्ण  अध्ययन  के  पश्चात  और  चयनात्मक  ढंग

 से  लागू  किया

 और  प्रश्न  नहीं

 माध्यमिक  शिक्षा  का  व्यावसायीकरण

 415.  श्रीमती  जयाबेन  बी०  ठककर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  को  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण

 की  केद्धीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  4.67  करोड़  रुपये  की  बकाया

 राशि  प्राप्त  नहीं  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 कब  तक  बकाया  राशि  जारी  कर  दी

 मानव  संसाधन  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  शिक्षकों  के  वेतन  के  भुगतान
 के  संवितरण  हेतु  राज्य  के  41.02  करोड़  रुपये  के  दावे  के  मुकाबले

 गुजरात  सरकार  को  15.02.2002  को  23.70  करोड़  रुपये  प्रदान

 किए  इस  स्कीम  के  तहत  जारी  किए  गए  अधिक  अनुदानों  के

 संबंध  में  लंबित  लेखा  परीक्षा  पैरा  पर  स्पष्टीकरण  प्राप्त  न  होने  की

 वजह  से  गुजरात  सरकार  को  और  अनुदान  प्रदान  नहीं  किए  जा

 ]

 शैक्षणक  संस्थानों  में  निजी  भागीदारी

 416..  श्री  कौरेग  रिजीयू  :

 श्री  धर्मेंद्र  प्रधान  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यार  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  आई०आई०टीज  तथा  आई०आई०एम्स  जैसे

 संस्थानों  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  बढ़ावा  देने  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  निजी  क्षेत्र  से  कुछ  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  इस  पर
 सरकार

 ने  क्‍या  कार्रवाई  की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  से  इस  समय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  धि

 आतंकवादियों  का  आत्मसमर्पण  तथा  पुनर्वास

 477.  औ  रघुवर  सिंह  कौशल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  वित्तपोधित  आतंकवादियों  का  '  आत्मसमर्पण

 तथा  पुनर्वासਂ  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  किन-किन

 राज्यों  में  यह  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  आज  तक  राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्रवार  उक्त  योजना  के  अंतर्गत  आत्मसमर्पण  किए  गए  आतंकवादियों
 का  ब्यौरा  क्‍या  और  '  ह

 उक्त  योजना  पर  व्यय  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 से  जम्मू  और  कश्मीर  एंड  राज्य  सरकार

 ने  15  1995  को  जे०  एंड  के०  में  उग्रवादियों  की  आत्यसमर्पण

 और  पुनर्वास  की  एक  योजना  तैयार  की  थी  जिसे  1997  में  और

 फिर  31.1.2004  को  संशोधित  किया  गया  संशोधित  नीति  के  अनुसार
 अभ्यर्पितों  को  अभ्यर्पण  के  बाद  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  2,000/-

 रुपए  प्रतिमाह  की  वृत्तिका  दी  जाती  है  और  अभ्यर्षितों  के  नाम  पर

 बैंक  में  सावधि  जमा  रसीद  के  रूप  में  1.50  लाख  रुपए  की  तत्काल

 मंजूरी  दी  जाती  यह  राशि  अच्छे  व्यवहार  के  अध्यधीन  तौन  वर्ष

 के  अवधि  पूरी  होने  के  बाद  निकाली  जा  सकती  अभ्यर्पित  हथियारों

 के  लिए  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  प्रोत्साहन  भी  दिया  जाता  इसके
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 जो  व्यक्ति  स्व-रोजगार  के  लिए  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त

 करना  चाहते  हैं  उन्हें  ऐसा  प्रशिक्षण  भी  प्रदान  किया  जाता

 सरकार  ने  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  ठग्रवादियों  के  लिए  अभ्यर्पण  और

 पुनर्वास  योजना  तैयार  की  है  जो  उन  उग्रवादियों  पर  लागू  होती  है  जिन्होंने

 1.4.1998  के  बाद  समर्पण  किया  है/करते  यह  योजना  जे०  एंड
 के०  अभ्यर्षण  योजना  के  आधार  पर  1.4.2005  को  संशोधित  की  गई
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 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  अभ्यर्षितों  के  पुनर्वास
 का  पहले  राज्य  सरकारों  ट्वारा  किया  जाता  है  और  बाद  में  सुरक्षा
 से  संबंधित  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की  योजना  के  तहत

 केन्द्र  सरकार  से  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  उसका  दावा  किया  जाता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभ्यर्षित  उपग्रवादियों  और  केन्द्र  सरकार

 ट्वारा  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  प्रतिपूर्ति  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  हैः

 वर्ष  जम्मू  और  कश्मीर  पूर्वोत्तर  राज्य

 अभ्यर्षित  उग्रवादियों  प्रतिपूर्ति  की  गई  अभ्यर्षित  उग्रवादियों  प्रतिपूर्ति  की  गई

 की  संख्या  की  संख्या  राशि

 2005  64  0.2  करोड़  रुपए  555  3.85  करोड़  रुपए

 2006  190  2.29  करोड़  रुपए  1430  6.54  करोड़  रुपए

 2007  98  0.30  करोड़  रुपए  379  4.31  करोड़  रुपए

 (31.10.2007

 नक्सल  प्रभावित  कुछ  राज्यों  की  नक्सलियों  के  लिए  राज्य  विशिष्ट

 अभ्यर्पण  और  पुनर्वास  नीतियां  हैं  जिन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 कार्यान्वित  किया  जाता  भारत  सरकार  की  सुरक्षा  से  संबंधित  व्यय

 की  नीति  के  तहत  20,000  रुपए  प्रति  अभ्यर्षित

 जो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  नक्सलियों  ने  हथियारों  के  साथ

 या  बिना  हथियारों  के  अभ्यर्पण  किया  के  अभ्यर्षण  संबंधी  नौति  के

 व्यय  की  प्रतिपूर्ति  नक्सल  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  की  जाती  किसी

 राज्य-विशिष्ट  अभ्यर्पण  और  पुनर्वास  नीति  के  तहत  अभ्यर्षित  नक्सलियों

 और  पुनर्वास  पर  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा

 रखा  जाता

 आपदा  राहत  कोष  के  अंतर्गत  व्यय  हेतु

 .  मापदंडों  की  पुनरीक्षा

 418.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  वर्ष  2005  में

 आपदा  राहत  कोष  के  अंतर्गत  व्यय  हेतु  मापदंडों  की  पुतरीक्षा  का

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  से  विशेषज्ञ  समूह  के  प्रतिवेदन

 के  आधार  पर  संशौधन  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  अब  तक  राज्य  सरकार  को

 इस  संबंध  में  मंजूरी  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 से  (23)  कर्नाटक  सरकार  ने  2005  में  केन्द्र  सरकार  से  आपदा

 राहत  कोष  तथा  राष्ट्रीय  आपदा  आकस्मिकता  कोष

 )  के  अंतर्गत  व्यय  के  मानदंडों  की  समीक्षा  करने

 का  अनुरोध  किया  विशेषज्ञ  समूह  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  मानदंडों

 में  संशोधन  किए  जाने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  कोई  विशिष्ट

 अनुरोध  नहीं  किया  गया  भारत  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए

 गठित  विशेषज्ञ  समूह  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 एन०सी०सी०एफ०  से  सहायता  की  मर्दों  और  मानदंडों  में  संशोधन

 किया  संशोधित  मर्दों  और  मानदंडों  को  .27  2007  को  कर्नाटक

 सहित  सभी  राज्यों  को  भेजा  गया  संशोधित  मर्दे  और

 www.ndmindia.nic.in  वैब  साइट  पर  भी
 उपलब्ध
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 गई  दिल्ली  गगरफालिका  परिषद्‌  गववुग

 स्कूलों  का  निर्माण

 419.  श्री  एस०के०  खारवेनथन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद्‌  नवयुग  स्कूलों
 का  निर्माण  कार्य  वर्तमान  में  चल  रह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  नवयुग  स्कूलों  के  चल  रहे  निर्माण  कार्य  लक्षित  तिथि

 पर  पूरे  नहीं  किए  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 और

 (2)  शैक्षिक  उद्देश्य  हेतु  नए  नवयुग  स्कूलों  का  निर्माण  कब  तक

 किया  जायेगा  तथा  इन्हें  कब  तक  खोला

 गृह  मंऋ्ालय  में  राज्य  मंत्री  थी०  राधिका  :

 और  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद  ने  सूचित
 किया  है  कि  दिल्ली  हम्पीरियल  जोन  एरिया  गोल

 मंदिर  नई  दिल्‍ली  में  एक  नवयुग  स्कूल  के  भवन  का  निर्माण

 कार्य  चल  रहा  है  जिसके  लिए  परिषद  ने  6.47  करोड़  रुपए  के  प्रारम्भिक

 प्राककलन  का  अनुमोदन  किया  इस  विद्यालय  का  निर्माण  3.05  एकड

 भूखंड  पर  किया  जा  रहा  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल

 1.  कक्षा  कक्ष  :  36

 2...  प्रशासनिक  ब्लाक  ५  एक

 3...  ऐम्फिथिअटर  व्यक्तियों  के

 बैठने  की  क्षमता  युक्त

 4...  पुस्तकालय  और  कैंटीन

 5...  विज्ञान/कंप्यूटर  प्रयोगशाला  :  चार

 6...  ऐक्टिविटि  कक्ष  :  चार

 7.  क्रीडास्थल/सभागार  उपलब्ध

 से  (2)  नवयुग  स्कूल  का  चल  रहा  निर्माण  कार्य  निम्नलिखित
 कारणों  से  निर्धारित  तारीख  तक  पूरा  नहीं  हो

 1...  स्थल  खाली  कराने  के  लिए  डाक-तार  कर्मचारियों  के  मौजूदा
 क्वार्टर  को  खाली  कराना  एवं  गिराना

 लिखित  136

 ॥  भवन  के  सरैखन  में  आते  वाले  पेड़ों  को  अन्तरित  एवं  प्रतिरोषित
 कराना

 ॥  .  लगभग  सम्पूर्ण  कार्य  क्षेत्र  में  फैली  भारी  मात्रा  में  चट्टानों

 की  खुदाई  करनी

 ४  कुछ  मर्दों  के  विनिर्देशन  में  परिवर्तन  के  निर्णय  के  अनुसरण

 में  दो  प्रयोगशालाओं  अर्थात्‌  जीव  विज्ञान  प्रयोगशाला  और

 रसायन  प्रयोगशाला  को  भूतल  पर  अन्तरित  किया

 अधिकांश  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  शैक्षिक

 कलाप  तैयार  करने  के  लिए  शिक्षा  विभाग  को  सौंप  दिया  गया  भवन

 के  कुछ  भाग  तथा  क्रोडाक्षेत्र  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  का  कार्य  चल

 रहा  शेष  भाग  शिक्षा  विभाग  को  शीघ्र  ही  सौंप  दिया

 कनाँटक  में  दूरदर्शश  तथा  एफ०एम०  स्टूडेजो

 420.  श्री  जी०  करूणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  सहित  देश  में  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 कितने  दूरदर्शन/आकाशवाणी  स्टूडियो  वर्तमान  में  कार्य  कर  रहे

 *  क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  नए  दूरदर्शन
 आकाशवाणी  तथा  एफ०एम०  स्टेशन  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  स्थानवार  तथा  राज्य  वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन
 :  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  11  वीं  पचंवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  नए  दूरदर्शन
 आकाशवाणी  केन्द्र  और  एफ०एम०  .  स्टेशन  स्थापित  करने

 संबंधी  प्रस्तावों  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विवरण

 दूरदर्शन  स्टूडियो  केंद्र  और  आकाशवाणी  कंद्रों  की  सूची

 राज्य  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्रों  आकाशवाणी  केन्द्रों

 सं०  की  संख्या  कौ  संख्या

 त  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  3  12
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 त  2  ३  4

 26.  उत्तर  प्रदेश  7  14

 27.  उत्तराखंड  त  6

 28.  पश्चिम  बंगाल  3  7

 संय  राज्य  क्षेत्र

 29.  अंडमान  एवं  निकोआार  त

 ट्वीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  त  त

 31.  दिल्‍ली  2  त

 32.  दमन  और  दौव  -  ।

 33.  दादर  और  गागर  हवेली  -  नल

 34.  लक्षद्वीप  न  1

 35.  पांडिचेरी  1  2  2

 फरकिस्तान  के  साथ  व्यापार

 421.  श्री  क्लीम  जित्दश  :

 श्री  मिलिसेद  देवता  :

 क्या  जाजिय्य  और  उल्लोग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  नियंत्रण  रेखा  के  पार  पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  में

 की  गई  पहल  में  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अद्यतन  स्थिति  क्‍या

 क्या  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  व्यापार  हेतु  वस्तुओं

 की  किसी  सूची  का  आदान-प्रदान  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  पाकिस्तान

 की  कया  प्रतिक्रिया

 (2)  क्या  नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  हेतु  वार्ता  शुरू  करने

 की  किसी  तिथि  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  और

 (4)  यदि  तो  तत्संगंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  (4)  मई  2006  में  नई  दिल्ली  में

 नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  हेतु  आयोजित  भारत-पाकिस्तान  तकनीकी

 स्तर  की  वार्ता  के  दौरान  भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  ने  निम्नलिखित

 पहलें  की

 (।)  नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  की  जाने  वाली  मर्दों  की  सूची
 का  आदान-प्रदान  किया

 (॥)  शुरूआत  नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  किए  जाने  हेतु
 भारत  ने  14  मर्दों  की  सूची  प्रस्तुत  की  जबकि  पाकिस्तान

 की  सूची  में  15  मर्दे  शामिल

 (॥)  भारत  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  यदि  नियंत्रण  रेखा  के

 पार  व्यापार  किए  जाने  हेतु  मर्दों  की  प्रस्तावित  सूची  साफ्टा

 के  तहत  भारत  की  संवेदनशील  सूची  के  अंतर्गत  आती  है

 तो  उसे  नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  हेतु  शामिल  नहीं  किया

 (iv)  पाकिस्तान  ने  अब  15  मर्दों  की  अपनी  सूची  में  संशोधन

 किया  है  जिसमें  एक  मद  जोडी  गई  है  तथा  4  मर्दे  हटाई

 गयी

 (५)  नियंत्रण  रेखा  के  पार  व्यापार  के  बारे  में  निर्णय  लेने  हेतु
 दोनों  पक्ष  शीघ्र  ही  तकनीकी  स्तर  पर  होने  वाली  अगली

 भारत-पाकिस्तान  वार्ता  के  दौरान  बैठक

 विकास  केन्द्र

 422.  डा०  धोरेंद्र  अग्रवाल  :  क्‍या  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  विकास  केंद्रों  का  झारखण्ड  सहित  राज्यवार

 व्यौरा  क्‍या
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 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इन  केन्द्रों  की

 उपलब्धियों  का  झारखंड  सहित  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  अपनी  सभी  केन्द्रीय  अवसंरचना  योजनाओं  की

 सुपुर्दगी  प्रणाली  को  त्वरित  करने  के  लिए  क्या  कदम  ठठाए  गए

 वाणिम्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  नीति  एवं  स्वर्धन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अश्विनी  :  से  विकास

 केन्द्र  योजना  के  पूरे  देश  में  71  विकास  केन्द्र  मंजूर  किए  गए

 सभी  7  विकास  केन्द्रों  के  राज्य-वार  ब्यौरों  का
 जिनमें  झारखंड  भी  शामिल  है  और  साथ  ही  द्वारा  अधिग्रहीत

 भूमि  प्लाट/विकसित  शेडों  आदि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  प्रगति

 न  होन  के  कारण  हजारीबाग  स्थित  विकास  केन्द्र  को
 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  अतः  इस  विकास  केन्द्र  को  छोड़

 देने  का  फैसला  किया  गया

 योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  नमूना  सर्वेक्षण  एवं  राष्ट्रीय  उत्पादकता

 परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  प्रभाव  मूल्यांकन  अध्ययन  के  आधार  पर  औद्योगिक

 नीति  और  संवर्धन  विभाग  ने  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  विकास

 केन्द्र  योजना  को  बंद  कर  देने  का  फैसला  किया  है  क्योंकि  यह  बड़ी
 सीमा  तक  अपने  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  मे  विफल  रही

 नहींਂ  पाए  गए  विकास  केन्द्रों  को  संख्या  15  छोड़  दिया

 गया  है  और  इन  केन्द्रों  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी

 ऐसे  विकास  केन्द्र  संख्या  42  जिन्हें  आंशिक  तौर

 औसतन  या  अत्यधिक  सफल  पाया  गया  है  तथा  पूर्वोत्तर  के  राज्यों

 और  विशेष  श्रेणी  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू
 और  कश्मीर  में  स्थित  विकास  केन्द्रों  संख्या  14  को

 3।  2009  तक  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई
 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  इन  विकास  केद्धों  को  2009  तक

 चालू  करने  को  कहा  गया  सरकार  द्वारा  बेहतर  कार्य-निष्पादन  के

 लिए  समस्त  योजनाओं  की  निरंतर  मानीटरिंग  की  जाती  जिनमें  कैन्द्रीय

 अवसंरचनात्मक  सुविधा  योजनाएं  भी  शामिल

 विवरण

 क्र०  विकास  केन्द्र  अधिग्रहित  भूमि  चिकसित  किये  आवंटित  स्थापित  एकक  द्वारा  सृजित  किये
 छयण  जिले  का  नाम  किये  गये  प्लॉट/शेड  इकाइयों  निवेश  की  गये  रोजगार

 प्लॉट/शेड  की  संख्या  गई  पूंजी
 रुपयें

 त  2  3  4  $  6  7  8

 आंध्र  प्रदेश

 1.  हिन्दूपुर  712.52  एकड  248/12  168/10  47  1570.08  938
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 2  3  4  $  6  7  8

 2.  जेडचरेला  306.46  एकड़  -  न  न  न  न

 3.  बोबिली  1239.33  एकड़  388/0  43/0  3  38.20  22

 4.  अंगोले  1330.00  एकड़  615/0  326/0  55  4850.00  825

 अरूणाचल  प्रदेश

 5.  निकलॉग  नगोरलंग  582.15  बीघा  -  न  न  -  --

 असम

 6...  मटिया  1672  बीघा  न  ०  न  -  -

 7.  चारिट्वार  1500  बीघा  न  न  -  -  -

 8.  छायागांव-पटगांव  400  बीघा  33/0  21/0  न  -  -

 बिहार

 9.  बेगुसराय  392-141  एकड्‌  -  न  न  -  -

 10.  भागलपुर  424.25  एकड़  न  -  -  -  -

 11.  छपरा  न  -  -  -  -  _

 12.  दरभंगा  -  न  न्‍+  न  -  -

 13.  मुजफ्फरपुर  न  -  -  -  -  -

 छत्तीसगढ़

 14.  बोराई  436.84  हेक्टेयर  192-43  125.83  हेक्टेयर  46  17247.00  1660

 32  हेक्टेयर

 15.  सिलतारा  1290.825  872.81  786-41  53  71759.00  2883

 हेक्टेयर

 गोवा

 16.  इलेक्ट्रॉनिक  सिटी  प्लेयू)आ  .  3351309  671/0  534/0  86  31931.22  8293

 गुबरात

 17.  गांधीधाम  131  हेक्टयर  234/0  234/0-  6  15000.00  100
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 18.  पालनपुर  75  हेक्टेयर  136/0  -  न  न  बन

 19.  वागरा  300  हेक्टेयर  353/0  न
 च्

 न  -

 हरियाणा

 20.  वावल  1225  एकड़  585/0  516/0  64  1500.00  7000

 21.  साह  337  एकड  582/0  203/0  31  0.00  100

 हिमाचल  प्रदेश

 22.  कांगड़ा  223-44-21  382/30  193/29  64  2017.62  622

 हेक्टेयर

 जम्मू-कश्मीर

 23.  लस्सीपोरा  5233  कनाल  200/0  26/0  5  1592.17
 न

 24.  साम्बा  3017  कनाल  185/32  185/32  42  76903.21  1557

 ज्ञारखण्ड

 25.  हजारीबाग  525.34  एकड़  न्न  बन
 न  न  -

 कर्नाटक

 26.  धारवाड  2205  एकड़  2205  2205  225  30693.97  6075

 एकड़

 27.  रायचूर  1999.17  एकड़  430  226-87  7  65362.07  1983

 28.  हसन  1825  एकड  1825  324.20  133  8598.04  1920

 केरल

 29.  कनन्‍्नूर  कोजिकोड  572  एकड़  7  7/30  $  1933.00  345
 100  एकड़  एकड्‌

 30.  अलपुण्यझा  -  मालापुरम  536.798  एकड़  110/0  10/0  4  5076.00  300

 मध्य  प्रदेश

 31.  चैनपुरा  334.58  हेक्टेयर  334.581  153.727  1057.00  1265

 एकड  विकसित
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 32.  घिरोंगी  716  हेक्टेयर  441.032  143.987  42  121778.25  7296

 33.  खेड़ा  182.20  हेक्टेयर  21/0  21/0  5  85328.00  1438

 34.  सतलापुर  321.188  हेक्टेयर  103/0  12/0  -  15000.00
 -

 महाराष्ट्र

 35.  अकोला  625.05  हेक्टेयर  519/0  508/0  81  9277.00  783

 36.  चन्द्रपुर  723.49  हेक्टेयर  102/0  49/0  2  1357.00  38

 37.  धूले  707  हेक्टेयर  60/0  ३/0  -
 न  न

 38.  नानदेड़  645.81  हेक्टेयर  236/0  54/0  ग  486.02  52

 39.  रत्नागिरि  -  -  -  -  न  न

 मणिपुर

 40.  लामलेई-नाफेट  न  न  -  न  -  -

 मेघालय

 41.  मेंदीपथर  गारों  36  हेक्टेयर  न  -
 -  -  -

 मिजोरम

 42.  लॉगमाल  311  एकड़  50/0
 -  -  -  -

 नागालैण्ड

 43.  गणेशनगर  1000  9  शेड  त  200.00
 न
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 उद्दीसा

 44.  छतरपुर  -  -  ु  -  -  -

 45.  कलिंगनगर  -  डुबुरी  1500.00  एकड  250  एकड  250  एकड  3  24500.00  1048

 46.  झारसुगुडा  367.23  एकड़  3/0  ३/0  3  10162.00  926

 47.  केसिंगा  803.53  एकड  19/0  19/-  8  17000.00  ३77

 पांडिचेरी

 48.  पोलागाम  -  करायकल  595.41  एकड़  74/0  15/0  चल
 न  न

 )
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 पंजाब

 49.  भठिषण्डा  389.79  एकड़  401/26  183/0  न  न  न

 50.  पाठनकोट  409.86  एकड  432/5  196/0
 न  -  न

 राजस्थान

 51.  आबू  रौड  914.00  एकड  297/0  53/0  27  1000.60  300

 52.  भीलबाड़ा  2035  एकड  197/0  1970-  50  ३430.00  850

 $3.  खाड़ा  834.91  एकड  938/0  884/0  96  1048.00  870

 54.  धौलपुर  :  605  एकड़  668/0  570/0  72  1645.00  282

 55.  549.89  एकड़  306/0  255/0  119  1043.00  543

 सिक्किम

 56.  सालधारी-सामलिक  मार्चक  25  एकड  न  -  न्‍  -  -

 तमिलनाडु

 57.  इरोड  2470.19  एकड़  1300  667.82  55  103850.00  6400

 एकड  एकड़

 58.  ओरागादम  1507.34  एकड़  4/०  4/0  -  न  -

 59.  तिरूनेलबेली  गंगे  कोनडान  =.  204.360  एकड  6/0  6/0  6  806.00  237

 )

 त़िपुरा

 60.  बोधजंग  नगर  242  एकड़  132.72/12  22/5  9  4315.34  418

 उत्तराचल

 61.  सिगडडी  $  एकेंड  125/0  54/0
 न  न  -

 उत्तर  प्रदेश

 62.  बिजौली  385.04  एकड़  442/0  482/0  8  3480.00  100

 63.  जमौर  302  एकड़  3410  72/0  7  5200.00  635

 64.  पाकवाड़ा  419.34  एकड  158/1  43/0  2  -  -+
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 65.  डिबियापुर  331.58  न  -  ह॒  -  -  -

 66.  जैनपुर  331.07  एकड़  1809/0  1700/0
 -  1305.00  -

 67.  सथारिया  508.45  एकड़  465/0  337/0  86  3954.50  1402

 68.  शहजनबा  525.27  एकड़  1298/30  999/25  89  5065.55  1941

 पश्चिम  बंगाल

 69.  बोलपुर  191  एकड़  भूमि  विकास  न  न  -  -

 का  प्रमुख
 भाग

 70.  जलपाई  गुडी  105  एकड़  98/0  न  न  न  न

 71.  मालदा  253  एकड  14  एकड़  146  20  $877.21  520

 एफ०एम०  रेडियो  स्टैशम

 423.  श्री  संतोष  गंगवार  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निजी  एफ०एम०  रेडिया  के  लाइसेंस  धारकों  द्वारा

 उनके  लिए  जारी  दिशानिर्देशों  का  उल्लंघन  करते  हुए  समाचार  कार्यक्रम

 का  प्रसारण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  आज

 तक  प्रसारणकर्त्तावार  तथा  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/डआए

 जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एफ०एम०  रेडियो  लाइसेंस  नीति

 में  परिवर्तन  करके  उन्हें  समाचार  प्रसारण  की  अनुमति  देने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एफ०एम०  रेडियो  पर  प्रसारण

 की  नियरानी  हेतु  किसी  अभिकरण  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  से  दिनांक  6.10.2006  को  प्रसार  भारती  से

 एक  रिपोर्ट  ब्राप्त  हुई  थी  जिसमें  इस  मंत्रालब  को  सूचित  किया  गया

 था  कि  कतिषय  निजी  एफ०एम०  चैनल  समाचार  प्रसार  का  कार्य  कर

 रहे  इस  मामले  की  जांच  कराई  गई  और  दो  चैनलों

 नामतः  नैसर्स  इंटरटेंमेंट  नेटवर्क  लिमिटेड  और

 मैसर्स  रेडियो  मिड-डे  इंडिया  लिमिटेड  जिनके

 संबंध  में  इस  मंत्रालय  को  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  हुई  के  कार्यक्रमों

 की  सी०डी०  रिकॉर्डिंग  के  सत्यापन  के  पश्चात  यह  पाया  गया  कि

 उपर्युक्त  दोनों  चैनल  समाचार  एवं  समसामयिक  विषयक  कार्यक्रमों  का

 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रसारण  कर  रहे  दोनों  कंपनियों  को

 चैतावनी  दे  गई  है  और  उन्हें  समाचार  एवं  समसामयिक  विषयक  कार्यक्रमों

 का  प्रसारण  न  करने  की  सलाह  दी  गई  सभी  निजी  एफ०एम०

 प्रसारकों  को  सलाह  देते  हुए  दिनांक  31.8.2007  को  एक  प्रेस  नोट

 भी  जारी  किया  गया  जिसमें  उन्हें  समाचार  एवं  समसामयिक  विषर्यों

 के  प्रसारण  भर  प्रतिबंध  संबंधी  विशिष्ट  खंड  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट

 करते  हुए  कोई  भी  ऐसे  कार्यकलाप  करने  से  रोका  गया  जिनमें  एफ०एम०

 लाइसेंस  की  निबंधन  एवं  शर्तों  का  उल्लंघन  हो  रहा  गात

 3  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  कोई  अन्य  विशिष्ट  शिकावत  प्राप्त

 नहीं  हुई

 और  एफ०एम०  रेडियो  नीति  में  परिवर्तन  करके  समाचारों

 के  प्रसारण  की  अनुमति  देने  के  संबंध  में  ऐसा  कोई  निर्णय  महीं  लिया

 गया
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 और  इस  इस  मंत्रालय  के  एक  स्वायत्तशासी

 ब्रॉडकास्ट  इंजीनियरिंग  कंसलटेंट  इंडिया  बेसिल  को

 एफ०एम०  रेडियो  पर  प्रसारण  की  निगरानी  का  कार्य  सौंपा  गया

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  प्रसारण  2007  के  मसौदे  पर  इस  समय

 स्टेकह्स्डरों  के  साथ  परामर्श  किया  जा  रहा  है  जिलकें  अन्य  के  रकष-स्ाथ

 भारतीय  प्रस्तरण  विनियामक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  है  जोकि  रेडियो  प्रसारण  सेवाओं  को  भी  विनियमित

 प्रमुख  खनिजों  का  निर्यात

 424.  श्री  अवतार  सिंह  भड़ाना  :  क्‍या  वाजिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  विद्यमान  मांग  और  आपूर्ति  कौ  स्थिति

 के  मद्देनजर  प्रमुख  खनि्जों  के  निर्यात  को  विनियमित  कर  रही

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  प्रमुख  खनिजों  का  कितना  निर्यात  किया  गया

 क्या  सरकार  सीमेंट  इत्यादि  जैसे  रक्षित  उद्योगों

 की  घरेलू  खपत  की  मांग  के  मद्देनजर  प्रमुख  खनिजों  के  निर्यात  को

 सीमित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 थाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  सरकार  लौह  मैंगगीज  अयस्क  और  क्रोम

 अयस्क  जैसे  प्रमुख  खनिजों  के  निर्यात  को  विनियमित  करती

 सरकार  इन  खनिजों  के  निर्यात  को  मात्रात्मक  एवं  गुणवत्तात्मक
 प्रतिबंध  लगाकर  विनियमित  करती  लौह  क्रोम  अयस्क  और

 मैंगगीज  अयस्क  के  निर्यात  के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 मिलियन

 वस्तु  2004-05  2005-06  2006-07

 लौह  अयस्क  78.14  89.27  93.79

 मैंगगीज  अयस्क  0.33  0.23  0.17

 क्रोम  अयस्क  0.44  -  0.46  0.39

 एम०एम०टी०सी०  लिमिटेड
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 और  इन  खनिर्जों  का  निर्यात  घरेलू  जरूरतों  को  पूरा

 करने  के  बाद  किया  जाता  इन  खनिजों  हेतु  निर्यात  नीति  की  समीक्षा

 वार्षिक  आधार  पर  की  जाती

 ,  विषय  के  रूप  में  देशभक्त  और  मानव  मूल्य

 425.  और  ललित  मोहन  शुक्लवैद्य  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देशभक्ति  की  घटती  भावना  के

 मद्देनजर  पूर्व  प्राथमिक  व  उच्च  माध्यमिक  कक्षाओं  में  देशभक्ति

 तथा  मानव  मूल्यों  को  विषय  के  रूप  में  शामिल  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  पूर्व  प्राथमिक  तथा  उच्चतर

 माध्यमिक  कक्षाओं  में  देशभक्ति  तथा  मानव  मूल्यों  को एक  अलग  विषय

 के  रूप  में  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राष्ट्रीय  पाद्यचर्या
 के  अनुरूप  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌

 द्वारा  स्कूली  शिक्षा  के  सभी  चरणों  के  लिए  विकसित  नवीन  पाद्यक्रम

 और  पात्यपुस्तकों  में  सभी  विषयों  में  देशभक्ति  तथा  मानव  मूल्यों  से

 संबंधित  घटकों  को  समेकित  रूप  से  शामिल  किया  गया  है  न  कि

 एक  अलग  विषय  के  रूप

 कलाकृतियों  का  निर्यात

 426.  श्री  रेवती  रमन  सिंह  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  जैसे  अन्य  देशों  में  भारतीय  कलाकृतियों  के

 प्रति  अप्रवासी  भारतीयों  में  अचानक  रूचि  बढ़ी  और

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौयन  कलाकृतियों  के

 निर्यात  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  भारतीय  कलाकृतिर्यों  ने  विदेशी  क्रेताओं

 को  हमेशा  आकर्षित  किया  वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान

 यू०एस०ए०  को  इन  मर्दों  का  निर्यात  क्रमशः  758.75  करोड़  रुपए

 तथा  549.60  करोड़  रुपए  मूल्य  का  हुआ

 2006-07  के  दौरान  संग्रहीत  दुर्लभ  वस्तुओं
 तथा  पुरा-वस्तुओं  का  निर्यात  1951.71  करोड़  रुपए  का  रहा
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 व्यावसायिक  शिक्षण  संस्थान

 427.  श्री  स्वदेश  चक्रवर्ती  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 किभिन्त  सब्यों  औआ  संद  तम्प  क्षेक्रें  में  डित्री  और  डिप्लोमा

 चाद्यक्रम  चलाने  वाले  व्यावसायिक  शिक्षण  संस्थानों  की  संख्या  कितनी

 सरकारी  सहायक  प्राप्त  तथा  निजी  संस्थानों  का अलग-अलग

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  निष्पक्ष  दाखिले  तथा  अध्ययन  पर  व्यय  के

 संदर्भ  में  निजी  प्रतिष्ठानों  पर  नियंत्रण  हेतु  विनियामक  प्राधिकरण  का

 गठन  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  इस  कर्ष  के  दौरान  अखिल  भरती

 तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  क्रमशः  5192

 और  2028  व्यावसायिक  शौक्षिक  संस्थान  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  डिग्री  और  डिप्लोमा  स्तर  के  पाठ्यक्रम  प्रदान  कर  रहे

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  और  निजी  संस्थानों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में

 से  दाखिले  और  शुल्क  से  संबंधित  मामले  संबंधित

 राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  आते

 विवरण

 डिग्री*  डिप्लोमा

 क्षेत्र  राज्व/संघ  श्ेत्र  सरकारी/सरकारी  निजी  संस्थाओं  सरकारी/सरकारी  गिजी  संस्थाओं

 सहायता  प्राण  की  संख्या  सहायता  प्राप्त  की  संख्या

 संस्थाओं  की  संख्या  संस्थाओं  की  संख्या

 1  2  3  4  5  6

 केन्द्रीय  मध्य  प्रदेश  36  280  59  39

 छत्तीसगढ़  13  31  16  10

 गुजरात  36  153  42  49

 पूर्व  मिजोरम  1  ०0  4  0

 सिक्किम  0  3  3  1

 उड़ीसा  23  121  21  38

 पश्चिम  बंगाल  41  86  54  17

 ज़िपुरा  6  ०  4  0

 मेघालय  ०  2  0

 अरूणाचल  प्रदेश  त  0  3  1

 अण्डमान  और  निकोबार  ०  ०  3  0

 ट्वीपसमूह

 4  15  ० असम  13
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 त  2  3  4  5  6

 मणिपुर  2  0  4  ०

 नागालैण्ड  2  त  4  0

 ज्ारखण्ड  11  12  15  8

 उत्तर  बिहार  18  14  14  8

 उत्तर  प्रदेश  64  436  96  17

 उत्तरांचल  18  45  42  9

 उत्तर-पश्चिम  चंडीगढ़  9  0  3  त

 हरियाणा  20  130  26  52

 जम्मू-कश्मीर  13  6  8  7

 नई  दिल्ली  19  58  12  8

 पंजाब  23  134  22  68

 *  राजस्थान  20  166  28  40

 हिमाचल  प्रदेश  6  15  7  -  4

 दक्षिण  आन्ध्र  प्रदेश  53  1021  91  83

 पाण्डिचेरी  6  10  7  0

 तमिलनाडु  46  669  62  239

 दक्षिण-पश्चिमी  कर्नाटक  41  381  70  108

 केरल  61  133  55  4

 पश्चिम  महाराष्ट्र  147  522  91  319

 गोवा  6  4  10  2

 दमन  और  ट्वीव  ०  ०  ०  2

 कुल  ह  755  4437  894
 ह

 1134

 और  बस्तुकला  में  अवर  स्मातक  और  स्तातकोत्तर  डिग्री  स्तर  की  संस्थाएं  तथा  प्रबंध  और

 कम्प्यूटर  एप्लीकेशन  में  स्नातकोत्तर  डिग्री  की  संस्थाएं  शामिल
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 केन्द्रीय  विश्वविज्वालयों  कौ  स्थापना

 428.  श्री  मिलिन्द  देवरा  ;:  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एजुकेशनल  कन्सलटेंट्स  इंडिया  लिमिटेड

 )  ने  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  को  प्रस्तुत
 की  गई  एक  रिपोर्ट  में  अबरीकी  विश्वविज्ञालय  और  जथाहर  लाल  नेहरू

 विश्वविधालय  की  तर्ज  घर  अगले  पांच  बर्षों  में  बनने

 वाले  16  प्रस्तावित  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  का  पक्ष  लिया

 यदि  तो  उच्च  शिक्षा  में  इस  घुर्नगढ़न  की  क्‍या  आवश्यकता

 है  और  इससे  किस  उद्देश्य  की  प्राप्ति

 क्या  भारतीय  शिक्षा  अगरीकी  शिक्षा  प्रणाली  से  भिन्‍न

 और  +

 यदि  तो
 तत्संबंधी

 ब्यौरा  तथा  तथ्य  क्या

 जानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  देश  में  उच्यतर  शिक्षा  क्षेत्र  में  सकल  नामांकन

 अनुपात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  प्रत्यक  16  राज्यों  जहां  कोई  भी  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  नहीं  एक  केन्द्रीय  विश्वविज्ञालय  स्थाषित  करने  का

 प्रस्ताव  इस  संदर्भ  में  एजुकेशनल  कन्खलटेंट्स  इंडिया  लिमिटेड  ने

 एक  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  एक  मॉडल  षरियोजना

 रिपोर्ट  तैयार  की  इसमें  एक  नए  केन्द्रीय  विश्वविज्ञालय  के  लिए

 एक  विस्तृत  कार्यडांचा  और  बिकास  योजना  की  व्यवस्था  की  जिन्हें

 सम्बद्ध  बिश्वविज्ञालयों  की  बास्तविक  आवश्यकताओं  और  शैक्षिक  लक्ष्य

 के  आधार  बर  आवश्यक  संशोधन  करके  सभी  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 ट्वारा  अपनाया  जा  सकता  यह  परियोजना  रिपोर्ट  किसी  भी  विदेशी

 संस्थां  की  नकल  करने  का  प्रचार  नहीं  करती

 प्रश्न  नहीं

 और  भाएत  में  आधुनिक  शिक्षा  विस्तृत
 रूप  मे  ब्रिटिश  तरह  की  संस्थाओं  के  पर  विकसित  की  गई

 5५  -

 सडक  दर्फट्माओं  पर  तथ्य  सारीय  बैठक

 429.  श्री  स्थुकाथ  झा  :

 डा०  सलेश  मिश्रा  :
 श्री  जे०एम०  आरन  रशीद  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ब्लू  लाइन  बसों  और  अन्य  वाहनों  ट्वाय्ग  लगातार  की

 जा  रही  सड़क  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  हाल  ही  में  एक  ठच्छ

 स्तरीय  बैठक  बुलाई  गई

 बदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कक्‍्याਂ  दिल्ली  में  ब्लू  लाइन  बसें  बाईं  तरफ  से  ओबरटेक

 करती

 यदि  तो  क्‍या  बाई  तरफ  से  ओवरटेक  करना  मोटर  वाहन

 अधिनियम  और  उसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन

 (2)  यदि  तो इसके  लिए  कितनी  ब्लू  लाइन  बसों  के  खिलाफ

 भामला  दर्ज  कियां  गया

 *  क्या  सरकार  का  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ताकि  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  ड्राइवरों  पर  कड़ा

 जुर्माना  किया  जा  सके  और  उन्हे  सजा  दी  जा  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 से  आम  तौर  पर  खड़क  दुर्घटनाओं  में  और  विशेष  रूप

 से  ब्ल्यू  लाइन  बसों  द्वारा  की  गई  दुर्घटनाओं  को  रोकने/कम  करने  के

 लिए  बिभिन्न  स्तरों  पर  बैठकें  की  गई  दिल्‍ली  पुलिस  को  अनुदेश
 किया  गया  है  कि  बह  सड़कों  पर  सख्ती  से  अनुशासन  लागू
 गलत  ढंग  से  आगे  भारत  के  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के

 निदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  वर्ष  2005,  2006  और  2007

 (31.10.2007  के  दौरान  जिन  ब्ल्यू  लाइन  बर्सो  पर  मुकदमा  चलाया

 गया  उनके  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 a  की  संख्या

 2005  5264

 2006  4302

 2007.

 जहां  तक  ब्ल्यू  लाइन  बसों  का  बाईं  तरफ  से  आगे  निकलने  का

 संबंध  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  सी०डब्ल्यू०पी०  सं०  दिनांक

 मेहता  बनाम  यू०ओ०आई०  और  अतन्यों  में  दिनांक

 में  के  अपने  निदेश  में  आदेश  दिया  था  कि  राय

 में  अधिनियम  की  वाहन  का  इस्तेमाल  आवश्यक  रूप  से  इस

 ढंग से करने के लिए बाध्य करती है जिससे जनता की सुरक्षा को
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 कोई  खतरा  श्र  अतः  उल्लिखित  प्राधिकारियों  को  यह  सुनिश्चित

 करना  चाहिए  कि  परिवहन  वाहनों  को  चार  पहिए  वाले  अन्य  मोटर

 चालित  वाहनों  से  आगे  निकलने  की  अनुमति  न  दी  उपर्युक्त

 स्थिति  के  मद्देनजर  दिल्ली  की  ब्ल्यू  लाइन  बसों  सहित  परिवहन  वाहनों

 को  चार  पहिए  वाले  अन्य  मोटर  चालित  वाहनों  से  आगे  निकलने  की

 अनुमति
 नहीं  दी  जाती

 छात्र  संघों  का  चुनाव

 430.  श्री  शैलेन्र  कुमार  :

 श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  छात्र  संघों  के  चुनाव  के  लिए

 लिंग्दोह  समिति  की  सिफारिशों  का  कड़ाई  से  पालन  करने  के  निर्देश

 जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  न्यायालय  ने  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  संबंध

 में  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  है  और  क्या  माननीय  न्यायालय  ने

 विश्वविद्यालयों  के  नाम  जानने  की  भी  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्या  चालू  सत्र  के  दौरान  विश्वविद्यालय  में  चुनाव  हुए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विश्वविद्यालय-वार  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  से  उच्चतम  न्यायालय  ने  2004

 की  एस०एल०पी०  सं०  24295  और  24296-24299  में  दिनांक

 22.9.2006  के  अपने  आदेश  में  भारत  से  सभी  कॉलेजों/विश्वविद्यालयों

 में  लिग्दोह  समिति  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  करने  का  निदेश

 दिया  इसने  चुनाव  मॉडल ''  में  परिवर्तन  के  लिए  कार्यान्वयन
 के  शुरूआत  कौ  तिथि  से  पांच  वर्षों  का  समय  निर्धारित  किया

 उच्चतम  न्यायालय  ट्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  को  इस  मंत्रालय  मे

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  भेज  दिया  उच्च  शैक्षिक  संस्थाओं

 में  चुनाव  कराने  से  संबंधित  कोई  आंकडे  केन्द्र  से  नहीं  रखे  जाते
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 आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  छात्रों  की  छात्रवृत्ति

 431.  श्री  जोवाकिम  बखला  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  छात्रों  को  वरिष्ठ

 माध्यमिक  स्तर  पर  छात्रवृत्ति  देने  की  कोई  योजना  तैयार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  वित्त  मंत्री  ने  दिनांक

 28.02.2007  को  अपने  बजट  भाषण  में  कक्षा-५  से  शा  में

 अध्यन  करने  वाले  विद्यालयों  के  लिए  राष्ट्रीय-साधन-वब-योग्यता  आध६्

 ग़रित  छात्रवृत्ति  स्कीम  की  घोषणा  की  है  जिसमें  प्रतिवर्ष  एक  लाख

 विद्यार्थियों  के  लिए  प्रति  छात्र  प्रतिवर्ष  6000  रुपए  की  राशि  का

 प्रावधान  किया  गया

 सुनामी  राहत  कोष

 432.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कृषि  और  मत्स्य  पालन  जो  अंडमान

 और  निकोबार  द्वीप-समूह  के  लोगों  की  आय  के  मुख्य  स्रोत  पर

 सुनामी  के  प्रभाव  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  विकासात्मक  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  उलपबन्थ  कराने  का  है  ताकि  उक्त  ट्वीप  समूहों  के  निवासियों

 की  आय  में  वृद्धि  की  जा  और

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  की  आवश्यकता  है  और  कितनी

 राशि  आवंटित  की  गई

 गृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 अंडमान  एवं  निकोबार  प्रशासन  द्वारा  किये  गए  सर्वेक्षण  के

 अनुसार  इन  क्षेत्रों  में  हुई  क्षति  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया



 कुछ  पर्यटक  वाहन  और  नावें  क्षतिग्रस्त  हुई  और

 क्षति  का  आकलन  36.23  लाख  रुपए  किया  गया

 मीन  उद्योग

 मछली  पकड़ने  की  1703  नावें  आंशिक  रूप  से  अथवा  पूरी  तरह
 से  क्षतिग्रस्त/नष्ट  तीन  यंत्रीकृत  नावें  क्षतिग्रस्त  894  फिशिंग

 गियर  नष्ट  हो  448  मछली  पालकों  के  मछली  पालन  तालाबों

 से  मछली  की  क्षति  117  मछली  विक्रेताओं  के  मछली

 संबंधी  उपकरण  नष्ट  मीन  उद्योग  संबंधी  परियोजनाओं  और

 तीन  क्रेब/लॉबस्टर  फैटनिंग  यूनिटें  क्षतिग्रस्त

 कृषि

 अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कृषि  के  अंतर्गत  आने  वाली

 50,000  हेक्टेयर  भूमि  में  से  8069  हेक्टेयर  भूमि  का  आकलन

 सुनामी  द्वारा  की  गई  क्षति  के  लिए  किया  गया  है  जिसमें

 धान  पैदा  करने  वाली  2178  हैक्टैयर  भूमि  है  और  पौधरोपण  फसलों

 की  5891  भूमि  क्षतिग्रस्त  हुई  भूमि  में  से  4200  हेक्टे०

 भूमि  स्थायी  रूप  से  जलमग्न  हो  सुनामी  के  कारण  लगभग

 6324  कृषक  प्रभावित

 इस  प्रयोजन  के  लिए  432.15  करोड़  रुपए  आबंटित  किए

 गए
 ह

 विश्वविद्यालय  स्तर  पर  नामांकन

 433.  श्री  नरहरें  महतो  :

 श्री  एम०  श्रीनियासुलु  रेड्डी  :

 श्री  एम०  राजा  मोहन  रेड्डी  :

 श्री  अजीत  जोगी  :  .

 श्री  सुरवरम  सुधाकर  रेड्डी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  प्रतिशत  छात्रों  को  विश्वविद्यालय  स्तर  पर

 शिक्षा  प्रदान  नहीं  की  जाती

 गत  तीन  क्यों  के  दौरान  सरकार  ट्वारा  अधिकतम  छात्रों  को

 विश्वविद्यालय  स्तर  पर  शिक्षा  प्रदान  करने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किए  गए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  कुल  कितने  नए

 विश्वविद्यालय  खोले  गए  और  उन  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की
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 क्या  केनद्र  सरकार  का  वर्ष  2007-08  के  दौरान

 विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  नया  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  और  इस  समय  उच्चतर  शिक्षा  में

 प्रासंगिक  आयु  समूह  में  सकल  नामांकन  अनुपात  लगभग  10%

 अधिकाधिक  विश्वविद्यालयों  तथा  कॉलेजों  की  मौजूदा
 संस्थानों  का  विस्तार  करके  छात्रों  के  दाखिले  में  वृद्धि  और  उच्चतर

 शिक्षा  संबंधी  मुक्त  एवं  पारंपरिक  पद्धति  के  सम्मिश्रण  जैसे  उपायों  के

 जरिए  उच्वतर  शिक्षा  की  सुलभता  में  वृद्धि  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खोले  गए  विश्वविद्यालयों  की

 राज्यवार  संख्या  इस  प्रकार

 क्र०  राण्य  2004-05...  2005-06...  2006-07

 सं०

 1  2  3  4  5

 1.  असम  न  न  1
 है

 2.  आश्च  प्रदेश  -
 -  2

 3.  बिहार  1  -  त

 4...  छत्तीसगढ़  न  3  -

 5.  गुजरात  2  ।  4

 6...  हरियाणा  -  -  1

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  2  न

 8.  कनाटक  त  1  न

 9...  महाराष्ट्र  त  न  -

 10.  मेघालय  -  न  व

 ।.  गागालैच्ड  न  न  त
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 1  2  3  4  5

 12.  उड़ीसा  न  1

 13.  पंजाब  न  न  3

 14.  राजस्थान  न
 नल  त

 15.  सिक्किम  न  न  त

 16.  तमिलनाडु  1  न  3

 17  त्रिपुरा  न  -  त

 18.  उत्तर  प्रदेश  4  स  1

 19.  उत्तराखण्ड  त  1  3

 20.  पश्चिम  बंगाल  3  न  न

 कुल  16  6  26

 राज्य  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  पर  केन्द्र  सरकार  किसी  प्रकार

 का  कोई  व्यय  नहीं  करती  १वीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप

 दिए  जाने  के  उपरांत  इस  अवधि  के  दौरान  उन  राज्यों  में  जहां  एक

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  मौजूद  नहीं  16  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इसके  14  विश्व  स्तरीय

 विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  स्थापित  किए

 जाने  का  भी  प्रस्ताव  इनका  ब्यौरा  अभी  तय  किया  जाना

 निजी  पष्टाधारकों  द्वारा  लौह-अयस्क  का  निर्यात

 434.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  निजी  पट्टाधारकों  ट्वारा  उच्च  गुणवत्ता  वाले  लौह-अयस्क

 का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  एक  टन  लौह  अयस्क  निकालने

 में  250/-  से  300/-  रुपये  की  लागत  आती  है  जबकि  इसे  3000/-

 रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संथंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  और  आज  की

 तारीख  तक  देश  में  कितनी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  किया
 गया  और  उसकी  कितनी  मात्रा  में  खपत  की
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 कया  लौह-अयस्क  का  आयात  भी  किया  जाता

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  31  2007  तक  निजी  कंपनियों/व्यक्तियों

 को  कितनी  लौह-अयस्क  खान  आवंटित  की  गई  और  इन  निजी  खान

 धारकों  द्वारा  ।  2003  से  3।  2007  की  अवधि  के

 दौरान  कितनी  मात्रा  में  लौह-अयस्क  का  निर्यात  किया  और

 तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  टौ०  सुथ्यारामी  :

 और  लौह  अयस्क  का  निर्यात  वाणिज्य  विभाग  द्वारा  घोषित

 निर्यात-आयात  नीति  द्वारा  नियंत्रित  होता  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  पास

 उलपब्थ  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  2005-06  में  लौह  अयस्क  के  उत्पादन

 की  खान  पर  औसत  परिवहन  लागतों  तथा  उत्पादित  अयस्क

 पर  लगाये  गये  दूसरे  करों  के  524  रु०  वाणिज्य  विभाग

 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  लौह  अयस्क  का  बिक्री  मूल्य  लगभग

 3000  ₹०  प्रति  टन

 2004-05  से  2006-07  तक  देश  में  लौह  अयस्क  का

 कुल  उत्पादन  और  खपत  नीचे  दी  गई

 टन

 वर्ष  2004-05  2005-06  2006-07

 उत्पादन

 खपत  57.84  63.43  72.00

 और  देश  में  वर्ष  2004-05  से  2006-07  के  दौरान

 लौह  अयस्क  के  आयात  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  2004-05  2005-06  2006-07

 आयात  485000  484000

 और  लौह  अयस्क  के  लिए  खनिज  रियायत  प्रदान

 करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  संसूचित  किए  गए  पूर्व  अनुमोदन
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 का  ब्यौरा  खान  मंत्रालय  की  वेबसाइट  (httoy/minesnic.in)  पर

 उपलब्ध  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  निर्यात

 के  लिए  निजी  खान  मालिकों  द्वारा  1.4.2003  से  31.1.2007  तक  किए

 गए  लौह  अयस्क  के  राज्य-वार  पारेषण  नीचे  दिए  गए

 राज्य  निर्यात

 आंध्र  प्रदेश  9407554:

 छत्तीसगढ़  4213

 गोवा  85451088

 झारखण्ड  1361460

 कर्नाटक  46270341

 महाराष्ट्र  1221704

 उड़ीसा  31490519

 कुल  175026879

 नक्सली  गतिविधियां

 435.  श्री  पंकज  चौधरी  :

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  ५
 श्री  संतोष  गंगवार  :

 7!

 श्री  कौरेन  रिजीजू  :

 श्री  ब्रजेश  पाठक  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  छह  माह  के  दौरान  देश  में  विशेषकर

 छत्तीसगढ़
 और  आंध्र  प्रदेश  में  नक्सली  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  नक्सली  हमलों  के  कारण  हुई  जान  और  माल

 की  हानि  का  ब्यौरा  क्‍या

 राज्यों  में  नक्सली  गतिविधियां  बढ़ने  के  क्‍या  कारण

 और

 खुफिया  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  मानवीय  तरीके  से

 नक्सली  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 हैं/उआए  जाने  का  प्रस्ताव
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  वर्ष  2007  में  31.10.2007  तक  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 2006  की  इसी  अवधि  में  1285  घटनाओं  और  610  हताहतों  की  तुलना
 में  कुल  1285  घटनाएं  और  571  हताहत

 वर्ष  2007  में  31.10.2007  तक  आंध्र  छत्तीसगढ़  और  झारखंड

 में  2006  की  इसी  अवधि  में  इन  राज्यों  में  1135  घटनाओं  और  507

 हताहतों  की  तुलना  में  983  घटनाएं  और  467  हताहत

 सम्पत्ति  को  हुई  हानि  के  संबंध  में  नक्सलवादी  कुछ  विशेष  प्रकार

 के  सरकारी  भवनों  और  सड़क  तथा  रेल  परिवहन  से  संबंधित

 आधारभूत  ढांचे  और  कुछ  मामलों  में  विद्युत  ट्रांसमिशन  सुविधाओं  को

 लक्ष्य  बनाते  रहे

 राज्य  सरकारें  नक्सली  गतिविधियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 आवश्यक  कार्रवाई  करती  है  जिसमें  केन्द्र  सरकार  विभिन्‍न  उपायों  के

 जरिए  उनके  प्रयासों  और  संसाधनों  में  मदद  करती  जिसमें  शामिल

 राज्य  पुलिस  बलों  की  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  अर्द्धसैनिक  बलों

 की  तैनाती  राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकौकरण  की  स्कीम

 के  जरिए  राज्य  पुलिस  और  आसूचना  एजेंसियों  का  सुटृड़ीकरण

 सुरक्षा  संबंधी  व्यय  स्कीम  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  संबंधी  व्यय  की  क्षतिपूर्ति
 राज्य  पुलिस  बलों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  आसूचना  का

 आदान-प्रदान  विकासात्मक  कार्यों  में  अंतर-राज्य  समन्वय  और

 सहयोग

 ]

 टी०ण्यी०  सिगनल  ओरी  पर  वैश्विक  समझौता

 436.  श्री  बृण  किशोर  ज़िपाठी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टी०वी०  सिगनल  चोरी  के  बारे  में  किसी

 वैश्विक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  पायरेसी  और  प्रचालकों  द्वारा  आय  अर्जन  की  न्यून
 घोषणा  करने  के  कारण  मनोरंजन  चैनलों  द्वारा  सृजित  राजस्व  का  ब्यौरा

 क्या  और

 सरकार  द्वारा  इसके  बाद  ऐसी  सिगनल  चोरी  को  किस  सीमा

 तक  रोके  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :
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 प्रश्न  नहीं  .

 इस  मंत्रालय  द्वारा  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  नई  कंबल  दर्रे

 कानून  के  अनुसार  सिगनलों  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  438.  प्रौ०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :

 पीड्धित  प्रसारक  द्वारा  कार्रवाई  शुरू  की  जानी  श्री  संतोष  गंगवार  :

 श्री  एल०  राजगोपाल  :
 एन०यू०ई०पी०ए०  द्वारा  सर्वेक्षण  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  : ह

 श्री  रेवती  रमन  सिंह  : 437.  श्री  एम०पी०  वबीरेनद्र  कुमार  :

 श्री  ए०  साई  प्रताप  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  32,000  स्कूलों  में  एक  भी  छात्र  नहीं  है

 जैसा  कि  नेशनल  यूनीवर्सिटी  ऑफ  एजुकेशनल  प्लानिंग  एंड  एडमिनिस्ट्रेशन

 द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चला

 यदि  तो  ऐसे  स्कूलों  तथा  अध्यापकों  की  संख्या  का

 राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  एन०यू०ई०पी०ए०  ट्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण

 मुख्य  निष्कर्ष  क्‍या  और

 सरकार  की  इन  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  राष्ट्रीय  शैक्षिक  योजना  एवं  प्रशासन

 विश्वविद्यालय  देश  के  सभी  जिलों  से  जिला  शैक्षिक  सूचना  प्रणाली

 के  जरिए  प्रारंभिक  स्कूल  सांख्यिकी  का  संग्रह  वार्षिक  रूप  से  करता

 प्रारंभिक  शिक्षा  स्तर  के  लिए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  योजना  और  प्रशासन

 विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रकाशित  2005-06  के  जिला  शिक्षा  सूचना  प्रणाली

 के  आंकड़ों  के  आधार  पर  लगभग  32,000  स्कूलों  को  बिना  नामांकन

 का  दर्शाया  क्‍योंकि  मुख्य  रूप  से  सूचीबद्ध  निजी  स्कूलों  में  से

 कई  ने  नामांकन  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  कराए  हैं  और  कुछ  स्कूलों  का

 नाम  सूची  में  दो  बार  आ  गया  राज्यों  को  इन  आंकड़ों  की  अभिपुष्टि
 करने  की  सलाह  दी  गई

 ह

 जिला  शिक्षा  सूचना  प्रणाली  के  आंकड़ों  से  पता  चला  है  कि

 शौचालय  आदि  जैसी  स्कूली  सुविधाओं  में  पिछले  वर्षों  में  सुधार  हुआ
 जिला  शिक्षा  सूचना  प्रणाली  के  आंकड़ों  से  यह  भी  पता  चला

 है  कि  छात्र-शिक्षक  उत्तीर्ण  होने  के  दर  तथा  लैंगिक

 समानता  सूचकांक  में  भी  सुधार  हुआ

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केबल  ऑपरेटरों  द्वारा  उपभोक्ताओं  से  ली

 जा  रही  अत्यधिक  कीमत  और  प्रसारण  की  घटिया  गुणवत्ता  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण  ने

 विभिन्न  श्रेणियों  के  शहरों  के  लिए  नई  केबल  दर्रें  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 नई  केबल  दरें  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है

 और  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  ट्राई  ने  गैर-कैस  क्षेत्रों  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गैर-कैस  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ताओं  पर  सिफारिशों  का  क्या  प्रभाव

 पड़ा

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  (  श्री  प्रियरंथन

 :  और  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण

 द्वारा  किए  गए  बाजार  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  औसत  मासिक

 केबल  प्रभार  से  322/-  रुपये  तक

 से  केबल  टी०वी०  उपभोक्ताओं  के  हिर्तो  की  रक्षा

 करने  के  उद्देश्य  से  ट्राई  ने  दिनांक  04.10.2007  को  प्रशुल्क  संशोधन

 आदेश  जारी  किया  है  जिसमें  देश  के  विभिन्‍न  भार्गों  में  सशुल्क  चैनलों

 की  संख्या  के  आधार  पर  केबल  प्रभार  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की

 गई  गैर-कैस  क्षेत्रों  के  लिए  प्रशुल्क  आदेश  दिनांक  01.12.2007

 से  लागू  प्रभारों  की  उच्चतम  सीमा  दर्शाने  वाला  एक  सारिणीबद्ध

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 कोलकाता  और  चेनई  के  कैस  अधिसूचित  क्षेत्रों

 के  लिए  ट्राई  द्वारा  एक  प्रशुल्क  आदेश  दिनांक  31.08.2006  को  पहले

 ही  जारी  कर  दिया  गया  इस  प्रशुल्क  आदेश  में  हर  माह  प्रति  सशुल्क
 चैनल  की  उच्चतम  सीमा  और  कम  से  कम  30  फ्री-टु-एयर
 चैनलों  के  लिए  हर  माह  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की

 गई
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 से  ट्राई  दे  दिनांक  01.05.2007  के  अपने  पत्र  सं०

 एंड  सी०एस०  के  तहत  यह  सिफारिश  की  है  कि

 मुम्बई  और  कोलकाता  के  तीन  महान्गरों  के  गैर-कैस  क्षेत्रों

 में  कैस  का  विस्तार  नहीं  किया  जाना  इससे  उपभोक्ता  अपनी

 पंसद  के  उन  सशुक्ल  चैनलों  को  चुन  सकेंगे  जिन्हें  वे  देखना  चाहते

 हैं  और  इस  प्रकार  अपने  मासिक  केबल  प्रभारों  पर  नियंत्रण  कर

 विवरण

 गैर-कैस  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  द्वारा  केबल  आपरेटर  या  बहु-प्रणाली  संचालक  को  देय  प्रभारों  की  उच्चतम  सीमा

 क्र०ण  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  के  जरिए  प्रसारित  या

 सं०  पुनः  प्रसारित  किए  जाने  वाले  सशुल्क
 चैनलों  और  फ्री-टु-एयर  चैनलों  की  संख्या

 1  2

 सशुल्क  चैनल  फ्री-टु-एयर  चैनल

 2

 उपभोक्ता  द्वारा  कालम  (2).  में  उल्लिखित  सशुल्क  चैनलों  और

 फ्री-दु-एयर  चैनलों  हेतु  पहले  टेलीविजन  कनेब्शन  के  लिए
 प्रति  माह  देय  प्रभार  की  अधिकतम  राशि

 3

 और  श्रेणी  और  अन्य  क्षेत्र

 के  शहर  श्रेणी  के  शहर  3

 3  3

 अधिकतम  77/-  अधिकतम  77/-  अधिकतम  77/-

 रुपये  रुपये  रुपये

 अधिकतम  160/-  अधिकतम  140/-  अधिकतम  130/-

 रुपये  रुपये

 अधिकतम  200/-  अधिकतम  170/-  अधिकतम  160/-

 रुपये  रुपये  रुपये

 अधिकतम  235/-  अधिकतम  200/-  अधिकतम  185/-

 रुपये  रुपये  रुपये

 अधिकतम  260/-  अधिकतम  220/-  अधिकतम  200/-

 रुपये  रुपये  रुपये

 «  उपभोक्ता  द्वारा  उसी  प्रांगण  में  दूसरे  और  इसके  बाद  के  टेलीविजन  कनेक्शन  के  लिए  देय  प्रभारों  की  अधिकतम  राशि  उपभोक्ता  और

 केबल  आपरेटर  या  बहु  प्रणाली  जैसा  भी  मामला  के  बीच  परस्पर  सहमति  के  अनुसार

 सभी  केबल  टेलीविजन  नेटवर्कों  के  लिए  न्यूनतम  तीस  फ्री-टु-एयर  चैनलों  का  प्रसारण  या  पुनः  प्रसारण  करना  अनिवार्य

 यदि  किसी  विशेष  मामले  में  महीने  के  कुछ  दिनों  के  लिए  सेवाएं  उपलब्ध  करायी  जाती  हैं  तो कॉलम  और  में  इंगित

 उच्चतम  सीमा  का  निर्धारण  यथानुपात  आधार  पर  उस  माह  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  सेवा  की  अवधि  हेतु  किया

 1...  कोई  सशुल्क  चैनल  नहीं  न्यूनतम  30

 एयर  चैनल

 2.  20  सशुल्क  चैनलों  तक

 :3.  20  से  ३0  सशुल्क  चैनलों

 के  बीच

 4...  30  से  45  सशुल्क  चैनलों

 के  बीच

 5.  45  सशुल्क  चैनलों  से

 अधिक

 नोट  1

 नोट  2.

 नोट  3.

 नोट  4  ..  कॉलम  और  के  अंतर्गत  उल्लिखित  शहरों  का  वही  वर्गीकरण  होगा  जैसा  कि  वित्त  मंत्रालय

 ट्वारा  दिनांक  18.11-2004  को  जारी  का०ज्ञा०सं०  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  की  मकान  किराये

 भत्ते  की  हकदारी  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजनार्थ  भारत  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  आदेशों  में  यथोल्लिखित

 है  अथवा  यह  वर्गीकरण  मकान  किराया  भत्ते  की  हकदारी  हेतु  भारत  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  विनिर्दिष्ट  किए  गए

 ऐसे  किसी  अन्य  वर्गीकरण  के  अनुसार
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 ]

 ट्वितीय  राज्य  पुनर्गगन  आयोग  की  स्थापना

 439.  श्री  सुखदेव  सिंह  ढ्ींडसा  :

 श्री  संतोष  गंगवार  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विभिन्न  संगठनों  और  राज्य  सरकारों  से

 ट्वितीय  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई

 सिफारिश/सुझाव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  सिफारिशें

 प्राप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  के  लिए  राजगैतिक

 दलों  की  बैठक  बुलाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 पुलिस  और  अर्ध-सैनिक  बलों  को  सुदृढ़  जनाना

 440.  श्री  उदय  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  पुलिस  और  अर्ध  सैनिक

 बलों  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  है  ताकि

 आतंकवाद  जैसे  आधुनिक  अपराधों  से  निपटा  जा

 यदि  तो  क्‍या  बलों  को  एक  नई  तरह  का  प्रशिक्षण

 दिया  गया  है  और  उन्हें  बेहतर  ढंग  से  तैयार  करने  के  लिए  आधुनिक
 हथियार  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारें  धन  की  कमी  के  कारण  पुलिस
 बलों  की  संख्या को  बढ़ाने  और  उन्हें  सुदृढ़  करने  के  काम  में  पिछड़
 रही

 ह

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  कौ  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 और
 रा
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 देश  में  पुलिस  बलों  को  उन्नत  बनाने  हेतु  और  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  पुलिस  बलों  और  केन्द्रीय  अर्द्धसनिक  बलों  को  सुदृढ़  बनाने

 और  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  पुलिस  व्यवस्था  और

 आंतरिक  सुरक्षा  की  जरूरतों  के  अनुरूप  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 वर्ष  2001  से  केन्द्रीय  अर्द्ध]।निक  बलों  की  244  बटालियनों

 की  मंजूरी  दी  गई  आंतरिक  सुरक्षा  की  जरूरतों  में  और

 अधिक  आत्मनिर्भर  होने  के  लिए  राज्यों  को  75  आई०आर०  बटालियनें

 भी  मंजूर  की  गई  इसी  प्रकार  की  आधुनिकीकरण  योजना  के

 तहत  केन्द्रीय  अर्द्ध]।निक  बलों  का  भी  आधुनिकीकरण  किया  जा

 रहा

 उग्रवाद  का  मुकाबला  बर्मों  को  निष्क्रिय  साइबर

 अपराध  आदि  का  मुकाबला  करने  जैसे  क्षेत्रों  मे ंविशिष्ट  सूचना  शामिल

 करने  के  लिए  पुलिस  प्रशिक्षण  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का  उन्‍नयन  किया

 गया  परिचालनात्मक  जरूरतों  के  आधार  पर  प्रदान  किए

 जाते

 राज्य  का  विषय  होते  हुए  भी  केद्ध  सरकार  द्वारा  पुलिस
 स्टेशन  आदि  स्तर  पर  सुरक्षा  और  निगरानी  संचार

 आधुनिकीकरण  जैसे  क्षेत्रों  में  राज्य  पुलिस
 बलों  की  आधुनिकीकरण  योयना  के  तहत  राज्यों  को  सहायता  प्रदान

 करके  उनके  प्रयासों  में  सहायता  की  जा  रही

 ]

 शिक्षा  उपकर

 441.  श्री  गणेश  सिंह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  और  चालू  वर्ष

 में  कितना  शिक्षा  उपकर  एकत्र  किया

 क्या  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  साक्षरता  दर  वाले
 स्र्श्वी

 को

 विशेष  सहायता  दिए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 शिक्षा  उपकर  के  माध्यम  से  एकत्र  की  गई  राशि  में  से

 मध्य  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राण्थ  क्षेत्रों  क ेलिए  कितनी

 राशि  निर्धारित  की  गई
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 (3)  कया  सरकार  माध्यमिक  शिक्षा  के  विस्तार  हेतु  किसी  योजना

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  शिक्षित  बच्चों

 को  किस  प्रकार  माध्यमिक  शिक्षा

 मानव  संसाधन  विकास  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  राजस्व  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के

 पिछले  तीन  वर्षों  और  चालू वर्ष  के  दौरान  शिक्षा  उपकर  की  निम्नलिखित

 राशि  एकत्र  की  गयी

 वर्ष  राशि

 2004-05  4159.39  करोड़

 2005-06  7117.07  करोड़

 2006-07  9037.23  करोड़*

 2007-08  अप्रैल-सितम्बर  2384.48  करोड़*

 *अनंतिम  आंकड़े

 से  प्रारम्भिक  शिक्षा  कोष  में  जमा  की  गयी  शिक्षा

 डपकर  की  प्राप्तियों  का  उपयोग  केवल  सर्व  शिक्षा  अभियान  और

 मध्याहन  भोजन  योजना  के  लिए  किया  जाता  सकल  बजटीय  सहायता

 के  जरिए  प्रदान  की  गयी  निधियों  का  पूर्णतः  उपयोग  कर  लिए  जाने

 के  पश्चात्‌  ही  प्रारम्भिक  शिक्षा  कोष  से  सर्व  शिक्षा  अभियान  और

 मध्याहन  भोजन  योजना  पर  व्यय  किया  जाता  शिक्षा  उपकर  के

 माध्यम  से  एकश्रित  राशि  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अलग

 से  कोई  विशिष्ट  आबंटन  नहीं  किया  जाता  प्रारम्भिक  शिक्षा  कोष

 के  अंतर्गत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सहायता  योजनाबद्ध  पद्धति  और

 सर्व  शिक्षा  अभियान  तथा  मध्याह्न  भोजन  योजना  के  लिए  बजटीय  आबंटन

 क॑  अनुसार  जारी  की  जाती

 (2)  से  केन्द्र  सरकार  सभी  बच्चों  के लिए  अच्छी  गुणवत्ता
 वाली  माध्यमिक  शिक्षा  अभिगम्य  और  वहनीय  बनाने  हेतु  वचनबद्ध

 माध्यमिक  शिक्षा  का  विस्तार  करने  के  लिए  ॥॥वीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  एक  मुख्य  पहल  की  जा  रही  माध्यमिक  शिक्षा  अभियानਂ

 नामक  एक  योजना  शीघ्र  ही  शुरू  किए  आने  का  प्रस्ताव  है  जिसका

 मुख्य  उद्देश्य  होगा  2015  तक  सर्वसुलभ  पहुंच  और  2020  तक  सर्वसुलभ
 अवरोधन  प्रदान

 29  1929  लिखित  उत्तर  174

 ]

 मध्यास्य  भोजन  थोजना  में  संकट

 442.  श्री  अधीर  चौधरी  :

 श्री  जी०एम०  सिद्दौश्वर  :

 श्री  इंसताज  गं०  अहीर  :

 भरी  निखिल  कुमार  :

 श्री  एम०  राजा  मोहन  रेड्डी  :

 क्या  मानव  संसाथनम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्याह्न  भोजन  योजना  भीषण  संकट  का  सामना  कर

 रही  है  जैसा  कि  दिनांक  17  2007  के  टाइम्सਂ

 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  समाचार  में  प्रकाशित  मामले  के  तथ्य  क्‍या

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  सरकार  को  कुछ  राज्यों  में  मध्याह्न  भोजन  योजना

 में  बड़े  पैमाने  पर  अनियमितताओं  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  द्वारा

 मध्याहन  भोजन  योजना  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  हेतु  और  क्या

 कदम  ठठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  मध्याह्न  भोजन  योजना

 के  लिए  गेहूं  और  चावल  की  कीमतें  बढ़ानें  संबंधी  कोई  सूचना  खाद्य

 एवं  सार्वजनिक  वितरण  विभाग  से  प्राप्त  नहीं  हुई  मौजूदा  मानदंडों

 एवं  शर्तों  के  अनुसार  खाद्यान्नों  की  लागत  की  प्रतिपूर्ति  बी०पी०एल०

 दरों  पर  की  जाती

 और  (3)  मध्याहत  भोजन  योजना  के  कार्यान्वयन  में

 अनियमितताओं  के  बारे  में  कुछ  ड्िकायतें  सरकार  की  जानकारी  में  आई

 कौ  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  सरकार  के

 ध्यान  में  जब  भी  कोई  शिकायत  आती  है  तो  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनों  से  समुचित  जांच  करमे  और  सुधारात्मक  ठपाय  करने  के

 लिए  कहा  जाता  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति

 रोकने  हेतु  तंत्र  स्थापि  करने  तथा  भोजन  की  गुणवत्ता  और  नियमित

 आपूर्ति  के  मुद्दों  पर  पूरा  ध्यान  देने  और  संसाधनों  का  दुरूपयोग  रोकने

 की  लगातार  सलाह  दी  जाती  है  तथा  प्रोत्साहित  किया  जाता  राज्यों
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 से  यह  भी  कहा  गया  कि  छात्रों  के  लिए  मध्याह्न  भोजन  पकाने

 और  परोसने  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  वे  समुदाय  .

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  अनियमितताओं  की  प्रकृति
 सं०  क्षेत्र

 त  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  वर्ष  2005  में  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  में  मध्याह्न  भोजन

 का  दुरूपयोग

 2...  बिहार  (1)  वर्ष  2005  में  पटना  जिले  में  खाद्यान्नों  की

 कालाबाजारी  |

 (॥)  वर्ष  2005  में  पश्चिमी  चंपारण  जिले  में  अध्यापक

 के  घर  में  खाद्यान्नों  का  स्टाक  पाया

 3.  उड़ीसा  वर्ष  2005  में  जगतर्सिहपुर  जिले  में  एक  अध्यापक  मध्याहा

 भोजन  योजना  हेतु  नियत  चावल  को  बेचते  हुए  पकड़ा  गया

 4...  पंजाब  वर्ष  2005  में  राजकीय  प्राथमिक  भारगो  नगर

 जालंधर  से  पांच  बोरी  गेहूं  चोरी  होने  की  सूचना  दी  गई

 5...  राजस्थान  वर्ष  2005  में  खाद्यान्नों  को  बाजार  में  बेचने  एवं  निधियों

 के  संबंध  में  गांव  जिला  बाइमेर  के  श्री  हनुमान  राम

 और  अन्य  से  शिकायत  प्राप्त  हुई

 6.  उत्तर  प्रदेश  (1)  निरपुड़ा  ब्लॉक  तहसील  जिला

 बागपत  में  ग्राम  प्रधान  और  अध्यापकों

 द्वारा  खाद्यानों  और  भोजन  पकाने  की  लागत  की

 निधियों  का  दुरूपयोग  करने  के  संबंध  में

 2006 में  श्री  कृष्णपाल  राणा  और  अन्य  से  शिकायत
 प्राप्त  हुई

 (॥)  बुलन्दशहर  से  तीन  गैर-सरकारी

 संगठनों  द्वारा  उठाये  गए  मध्याहम  भोजन  योजना  हेतु
 नियत  आठ  चावल  से  भरे  ट्रकों  को  वर्ष  2005

 में  समयपुर  बादली  में  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  जब्त  कर
 लिया  गया

 लिखित  उतर  176

 ग्राम  शिक्षा  समिति  सदस्यों  और  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  शामिल

 की  गई  कार्रवाई  की  स्थिति

 4

 राज्य  सरकार  द्वारा  मुख्याध्यापक  के  अनुशासनात्मक

 कार्रवाई  शुरू  की  गई

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  जांच  आरंभ  कर  दी

 गई

 राज्य  सरकार  द्वारा  अध्यापक  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक
 कार्रवाई  आरंभ  की  गई

 एक  पुलिस  केस  दर्ज  किया  गया  इस  मामले  में  विभागीय

 जांच  के  आदेश  भी  दिए  गए

 राज्य  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  जांच  के  पश्चात्‌  आरोप

 निराधार  पाए

 (1).  राज्य  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  जांच  के  पश्चात्‌
 आरोप  सही  नहीं  पाए

 (॥)  संबद्ध  गैर-सरकारी  संगठनों  के  अनुबंध  निरस्त  कर

 दिए  गए  दोषियों  के  विरूद्ध  प्रथम  सचूना  रिपोर्ट

 दर्ज  करायी  गई  बेसिक  शिक्षा

 बुलंदशहर  को  निलंबित  कर  दिया  गया  गैर

 सरकारी  संगठनों  की  निधियों  कौ  विशेष  लेखा  परीक्षा
 कराने  हेतु  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  और  मध्याध्न
 भोजन  योजना  के  अंतर्गत  जारी  खाद्यान्नों  के

 जिला  हस्तारण  पर  रोक  लगा  दी  गई



 7.

 क्षेत्र  दिल्‍लो

 प्रश्नों  के  29  1929

 है  3

 (॥)  फरवरी  2006  में  मुरादाबाद/अमरोहा  के  जिला  बेसिक

 शिक्षा  अधिकार  के  विरूद्ध  दुराचार  के  आरोप  के

 संबंध  में  श्री  विजय  राज  युवा  कांग्रेस

 मुरादाबाद  से  शिकायत  प्राप्त  हुई
 राष्ट्रीय  राजधानी

 दिल्ली  पुलिस  ने  गैर-सरकारी  संगठनों/संभारकों  द्वारा

 मध्याहन  भोजन  योजना  के  अंतर्गत  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  गोदाम  से  उठाए  गए  चावल  ले  जाते  हुए  दो  ट्रक
 जब्त  किए  जिन्हें  खुले  बाजार  में  बेचने  के  लिए  नरेला

 (॥)  राज्य  सरकार  से  बूचना  दी  है  कि  प्रारंभिक  जांच

 के  पश्चात्‌  आरोप  सही  नहीं  पाए  राज्य  सरकार

 ने  जिला  शिक्षा  अधिकारी  को  एक  विस्तृत  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  का  निदेश  दिया

 पुलिस  नरेला  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  168/07

 दर्ज  की  गई  शिक्षा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 दिल्ली  सरकार  ने  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक

 विभागीय  जांच  करवाई  चूककर्ता  सेवा  अर्थात्‌

 ले  जाया  जा  रहा

 अनुसंधान  और  विकास  कार्यकलापों  में  कमी

 443.  श्री  एम०  श्रीमिवासुलु  रेड्डी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसंधान  आधार  सिमटने  के  कारण  विश्वविद्यालयों

 द्वारा  किए  जा  रहे  अनुसंधान  और  विकास  कार्यकलापों  में  अत्यधिक

 कमी  आयी

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 और

 विश्वविद्यालयों  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्यकलापों  को

 सुदृढ़  यनाने  हेतु  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  से  केन्द्र  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  में

 मौलिक  वैज्ञानिक  अनुसंधान  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  एक  कार्यबल  का  गठन  किया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  के  माध्यम  से  इस  कार्यबल  की  सिफारिशें
 कार्यान्यत  कर  रहा  संसाधनों  का  पर्याप्त  आवंटन  विश्वविद्यालयों

 में  वैज्ञानिक  अनुसधान  को  सुदृढ़  बनाने  में  सहायता  करेगा  जो  कि  ॥7रवीं

 योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  पर  निर्भर

 निर्यातोन्‍्मुखी  इकाई  योजना  का  दुरूपयोग

 444.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनसेवक  बाल  भोज  और  शेड  इंडिया  सोसायटी

 को  काली  सूची  में  दर्ज  किया

 क्या  सरकार  ने  निर्यातोन्‍्मुखी  इकाइयों  की  स्थापना  हेतु  स्वीकृति

 देना  बंद  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  उक्त  इकाइयों  की  धोखाधड़ी  पूर्ण

 विधियों  को  रोकने  में  असमर्थ  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ऐसी  फर्मों  को  दिए  गए  दंडों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  योजनाओं  के  दुरूपयोग  को  रोकने  हेतु

 क्या  कदम  ठठाए  गए  हैं/ठञए  जाने  का  विचार

 वाणिम्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और

 और

 और  निर्यातोन्‍्मुखी  इकाइयों  :  द्वारा  किसी

 भी  प्रकार  का  दुरूपयोग  किए  जाने  पर  केद्धरीय  उत्पाद  शुल्क  तथा

 सीमाशुल्क  अधिनियर्मो  के  प्रावधानों  के  तहत  दंडात्मक  कार्रवाई  के

 अतिरिक्त  विदेश  व्यापार  तथा  1992

 के  प्रावधानों  के  तहत  आर्थिक  जुर्माना  लगाया  जा  सकता  है  और

 ई०ओ०यू०  का  दर्जा  भी  स्थगित/रह  किया  जा  सकता  किसी  नई

 इकाई  के  अनुमोदन  से  पहले  इकाई  अनुमोदन  समिति

 द्वारा  सभी  विकास  आयुकतों  से  रिपोर्ट  मंगवाई  जाती  है  और  जहां  भी

 ऐसे  दुरूपयोग  का  पता  चलता  उक्त  व्यक्ति  देश  में  कहीं  भी  नए

 ई०ओ०यू०  का  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  कर  सकता
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 नई  विज्ञापन  गीति

 445.  श्री  चन्द्रभूषण  सिंह  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  नई  विज्ञापन  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  नीति  के  संबंध  में  पणधारियों  और

 कुछ  दुसरे  लोगों  से  सुझाव  मांगे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  प्राप्त  सुझावों  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  नीति  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  और  सरकार  ने  2  2007

 से  एक  नई  डी०ए०वी०पी०  विज्ञापन  नीति  प्रस्तुत  की  है  और  इसकी

 एक  प्रति  संलग्न  खिवरण  में  दी  गई  उक्त  नीति  को  डी०ए०वी०पी०

 की  वेबसाइट  www.davp.nic.in  पर  भी  डाल  दिया  गया

 और  सरकार  ने  नई  डी०ए०बी०पी०  विज्ञापन

 नीति  पर  स्टेकहोल्डर  आदि  से  31  2007  तक  सुझाव  मांगे

 विभिन  क्षेत्रों  से  अभी  भी  सुझाव  प्राप्त  हो  रहे  हैं  और  उनकी

 जांच  की  जा  रहो  स्वीकार्य  पाए  गए  सुझावों  को  एक  संशोधन

 के  माध्यम  से  नीति  में  शामिल  कर  लिया  जाएगा  जोकि  एक  सतत्‌
 प्रक्रिया

 नई  डी०ए०वी०पी०  विज्ञापन  नीति  2  2007  से

 लागू  हो  गयी

 विवरण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 नई  विज्ञापन  नीति

 (1  2007  से

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  )  सार्वजनिक
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 उपक्रमों  और  स्वायत्त  निकायों  सहित  भारत  सरकार  के  विभिनल  मंत्रालयों

 तथा  संगठनों  के  विज्ञापनों  के  लिए  प्रमुख  विज्ञापन  एजेंसी  विज्ञापन

 देते  में  सरकार  का  मूल  उद्देश्य  समाचारपत्रों  और  समसामयिक

 फिल्मों  और  सांस्कृतिक  विषयों  से

 संबंधित  पत्रिकाओं  के  जरिये  विज्ञापन  की  अभिप्रेत  विषय  सामग्री  अथवा

 संदेश  का  यथासंभव  व्यापक  प्रचार-प्रसार  करना  पत्र-पत्रिकाओं  का

 विज्ञापन  जारी  करते  समय  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  उस

 समाचारपत्र  या  पत्रिका  की  राजनीतिक  संबद्धता  अथवा  संपादकीय  नीतियों

 को  नहीं  फिर  निदेशालय  उन  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को

 विज्ञापन  जारी  करने  से  जो  सांप्रदायिक  भावनायें  भड़काते  हैं

 या  भड़काने  का  प्रयास  करते  हिंसा  के  लिए  उकसाते  भारत

 की  संप्रभुता  एवं  अखंडता  को  कमजोर  करते  हैं  या  समाज  द्वारा  स्वीकृत
 जैतिकता  और  आचरण  के  मानदंडों  को  आघात  पहुंचाते

 पूर्व  के सभी  आदेशों  को  निष्प्रभाव  करते  सरकार  ने  एतदट्वारा

 2  2007  से  नई  विज्ञापन  नीति  निर्धारित  की

 जोट  :  हाउस  स्मारिकाओं  एवं  वार्षिक  पत्रिकाओं  को  सूचीबद्ध

 नहीं  किया

 सरकारी  विज्ञापनों  का  उद्देश्य  पत्र-पत्रिकाओं  को  आर्थिक  सहायता

 पहुंचाना  नहीं  निदेशालय  पत्र-पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  जारी  करने  के

 लिए  उनकी  सूची  बनाता  है  जिसमें  स्वीकृत  पत्र-पत्रिकाओं  को  पैनलबद्ध

 किया  जाता  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  केवल  उन्हीं

 पत्न-पत्रिकाओं  को  पैनल  में  रखेगा  जिनकी  भारत  सरकार  के

 को  जारी  करने  के  लिए  आवश्यकता  इस  बात  का  ध्यान  रखा

 जाता  है  कि  उन्हीं  पत्र-पत्रिकाओं  को  पैनल  में  शामिल  किया  जाये

 जो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  पढ़े  जाते

 केंद्र  सकार  के  सभी  विज्ञापों  को  डी०ए०वी०पी०  के

 माध्यम  से  भेजा  मंत्रालयों/विभागों  के  अंतर्गत  सभी  सम्बद्ध

 स्वायत्त  संगठन  एवं  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  विद्वृप्ननि
 के  माध्यम  से  ही  अपने  विज्ञापन  वे  विदृप्रनि  दरों  पर

 सूचीबद्ध  समाचारपत्रों  को  ही  सीधे  तौर  पर  निविदा  सूचनाएं  भेज  सकते

 सा०क्षे>उप०,  स्वायत्त  निकाएं  एवं  भारत  सरकार  की  समितियां

 सूचीबद्ध  समाचारपत्रों  को  विदृप्रनि  दरों  पर  सीधे  ही  सभी  विज्ञापन  भेज

 सकते  हैं  बशर्ते  कि  सभी  वर्गीकृत  एवं  सजावटी  विज्ञापनों  को  अधोलिखित

 विधि  में  जारी  किया
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 लघू  न्यूनतम  15%

 मध्यम  न्यूनतम  35%

 बड़े  न्यूनतम  50%

 अंग्रेजी  भाषा  30%

 हिन्दी  भाषा  35%

 क्षेत्रीय  एवं  अन्य  भाषाएं*  35%

 कि

 उर्दू  एवं

 राण्य  मरकारों  द्वारा  प्रमाणित  जनजातीय

 सभी  मंत्रालय/विभाग  स्वायत्तशासी  निकाएं  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम/सम्बद्ध  एवं  अधीनस्थ  कार्यालयों  को  नए  वित्तीय  वर्ष  के

 माह  के  भीरत  विगत  वर्ष  में  वास्तविक  व्यय  के  80%  तक  प्राधिकार

 पत्र  )  जारी  करना  होगा  तथा  वित्तीय  वर्ष  की  28  फरवरी

 मे  पृथ  सभी  शेषों  का  पूर्ण  भुगतान  करना

 चपैगल  सलाहकार  समिति

 सरकारी  विज्ञापन  छापने  के  लिए  पैनलबद्ध  करने  हेतु  पत्र-पत्रिकाओं

 के  आवेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  पैनल  सलाहकार  समिति

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  इस  समिति  के

 अध्यक्ष  हैं  तथा  इसमें  पन्र  सूचना  कार्यालय  के  अपर

 महानिदेशालय  एवं  संचार  एवं
 प्रेस  पंजीयक/उप  प्रेस  पंजीयक  तथा  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  में  प्रिंट

 मीडिया  का  कार्य  देख  रहे  निदेशक/उप  सचिव/अवर  सचिव  शामिल

 इस  समिति  में  मझोले  तथा  छोटे  समाचारपत्रों  के  संगठन

 का  एक  एक  प्रतिनिधि  भी  पत्र-पत्रिकाओं  को  पैनलबद्ध  करने

 के  बारे  में  बिजापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  महानिदेशक  द्वारा

 स्वोकृत  पैनल  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशें  आमतौर  पर  अंतिम  होती

 सरकार  के  व्यापक  सामाजिक  उद्देश्यों  और  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं

 को  विविध  श्रेणियों  में  निष्पक्षता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पैनल  सलाहकार
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 समिति  निम्न  श्रेणियों  की  पत्र/पत्रिकाओं  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 पैनल  में  शामिल  करने  का  ध्यान  रखती

 छोटे  और  मझोले  समाचारपत्र/पत्रिकायें

 विभिन्‍न  भाषाओं  के  समाचारपत्र  जैसा  कि  -

 संस्कृत  उर्दू  एवं  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रमाणित  जनजातीय

 पिछड़े  सुदूरवर्ती  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों  तथा  जम्मू  एवं

 अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह  तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में

 प्रकाशित  होने  वाले  समाचार  पत्र/पत्रिकाएं।

 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को  तीन  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  किया  गया

 है  जो  इस  प्रकार

 (1)  छेटे  समाचारपत्र  जिनंकी  दैनिक  प्रसार  संख्या  25,000

 (2)  मन्नौले  समाचारपत्र  जिनकी  दैनिक  प्रसार  संख्या  25,001  से

 लेकर  75,000  और

 (3)  बडे  समाचारपत्र  जिनकी  दैनिक  प्रसार  संख्या  75,000  से

 अधिक

 चैनल  में  शामिल  करने  के  मानदंड

 पहली  बार  पैनल  में  शामिल  होने  वाले  सभी  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं

 को  अधोलिखित  का  अनुपालन  करना

 1.  उनका  प्रकाशन  कम  से  कम  36  माह  के  बिना  रुके  और

 नियमित  रूप  से  हो  रहा

 क्षेत्रीय  भाषाओं  जैसेकि

 उर्दू  एवं

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रमाणित  जनजातीय  भाषाओं  के

 समाचारपत्रों  को  विशेष  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  या

 जम्मू  एवं  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूहों
 तथा  उत्तर-पूर्व  राज्यों  में  प्रकाशित  समाचारपत्रों  को

 माह  के  नियमित  एवं  अबाधित  प्रकाशन  के  पश्चात्‌

 सूचीबद्धता  हेतु  विचार  किया  जा  सकता  सभी
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 क्षेत्रीय  एवं  अन्य  भाषाई  लघु  एवं  मध्यम  समाचारपत्रों

 के  में  अर्हता  अवधि  is  माह  की

 एक  लाख  एवं  अधिक  की  प्रसार-संख्या  वाले  व्यापक

 परिचालित  समाचारपत्रों  की  पाठक  कार्यक्षमता  का

 लाभ  उठने  के  लिए  ऐसे  समाचारपत्रों  को  प्रकाशन

 की  एक  वर्ष  की  अवधि  के  बाद  सूचीबद्धता  के

 लिए  पात्र  बनाया  ऐसे  समाचारपत्रों  के  प्रसार

 संख्या  संबंधी  दावे  को  तभी  स्वीकार  किया  जायेगा

 जय  वे  आर०एन०आई०  या  ए०“शी०सी०  द्वारा

 प्रमाणित

 उन्हें  प्रेस  एवं  पुस्तक  पंजीकरण  1867  के

 उपबंधों  का  अनुपालन  करना

 विगत  वर्षों  में  डी०>ए०वी०पी०  ने  उन्हें  अयोग्य  घोषित

 नहीं  किया  हो  और  न  ही  उनकी  तरफ  डी०ए०वबी०पी०

 की  कोई  लेनदारी  बकाया

 अयोग्यता  की  अवधि  साल  से  अधिक  नहीं  होनी

 उन्हें  आवेदन  के  साथ  भारतीय  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक

 के  कार्यालय  द्वारा  अस्थापित  घोषित  नहीं  किया  गया  होना

 आवेदक  को  भारतीय  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  प्रकाशन

 के  नाम  जारी  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  की  प्रति  भी  प्रस्तुत  करनी

 चपैनलबद्ध  होने  के  लिए  वांछित  विवरण  जैसे  समाचारपत्र  का

 प्रिंट  एरिया  तथा  प्रिंटिंग  प्रेस

 आदि  का  ब्यौरा  भी  किया  जाना

 इसके  इसकी  पुष्टि  की  जानी  चाहिए  कि  समाचारपत्र

 उचित  मानदंडों  के  अनुसार  प्रकाशित  किया  जा  रहा

 उचित  मानदंडों  के  अंतर्गत  अन्य  बातों  के  अलावा  ये  भी

 शामिल

 मुद्रित  सामग्री  तथा  फोटोग्राफ  स्वच्छ  व  स्पष्ट

 हो  तथा  दोहरी  छपाई  और  काट-छांट  से  रहित

 होनी

 इनमें  अन्य  अंकों  से  समाचार  सामग्री  अथवा  लेखों

 की  पुनरावृत्ति  नहीं  होनी

 इनमें  अन्य  पत्र-पत्रिकाओं  से  समाचार  सामग्री  अथवा

 लेखों  कौ  पुनरावृत्ति  नहीं  होनी

 इसके  मुख्यपृष्ठ  पर  समाचारपत्र  का  शीर्षक

 और  प्रकाशन  का  तिथि  तथा  दिन

 मुद्रित  होना  इसमें  भारतीय  समाचार  पत्रों  के

 पंजीयक  के  कार्यालय  की  पंजीकरण  खण्ड

 एवं  अंक  पृष्झों  की  संख्या  तथा

 पत्रिका  का  मूल्य  भी  होना

 चना  समाचारपत्र  में  प्रेस  एवं  पुस्तक  पंजीकरण  अधिनियम

 के  अंतर्गत  इंप्रिंट  लाईन  मुद्रित  होनीं

 अन्दर  के  पृष्ष्झों  में  पृष्ठ  पृष्ठ  का  शीर्षक

 तथा  प्रकाशन  की  तिथि  मुद्रित  होनी  अनेक

 संस्करणों  वाले  समाचारपत्रों  के  लिए  प्रकाशन  का

 स्थान  भी  अन्दर  के  पृष्ठों  में  उल्लिखित  होना

 सभी  प्रकाशनों  में  सम्पादकीय  मुद्रित  होना

 पैनल  में  शामिल  होने/दर  नवीकरण  के  लिए  आवेदन  देने  से

 पहले  प्रकाशक  को  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए

 कि  नीति  में  दी  गई  सभी  शर्तों  को  उनका  प्रकाशन  पूरा  करता

 आवेदन  पन्र  सभी  दृष्टि  से  पूरा  होना  चाहिए  तथा  उसके

 साथ  संबंधित  दस्तावेज  भी  होने  अपूर्ण  आवेदन  पत्रों

 पर  विचार  नहीं  किया

 पैनल  में  शामिल  होने  के  लिए  आवेदन  एक  वर्ष  में  दो  बार

 ही  किया  जा  सकता  है  -  पहली  बार  फरवरी  के  अंत  में

 तथा  दूसरी  बार  अगस्त  के  अंत  फरवरी  अंत  से  पूर्व  किए

 गए  आवेदनों  पर  उसी  वर्ष  के  माह  में  विचार  किया  जायेगा

 तथा  उनका  अनुबंध  उसी  वर्ष  की  1  जुलाई  से  शुरू  होगा  तथा

 अगस्त  अंत  से  पूर्व  किए  गए  आवेदनों  पर  नवंबर  में  विचार

 किया  जाएगा  एबं  उनका  अनुबंध  अगले  वर्ष  की  ।  जनवरी

 से  शुरू  फैमल  में  शामिल  शोने  के  लिए  अपेक्षित  दस्तावेजों

 का  ब्यौरा  अनुघंध.*में  दिया  गया

 उपर्युक्त  किसी  भी  प्रावधान  बावजूद  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार

 निदेशालय  के  महानिदेशक  को  पैनल  सलाहकार  समिति  के  अध्यक्ष  के

 नाते  यह  विवेकाधिकार  होगा  कि  वह  पैनल  सलाहकार  समिति  के  अनुमोदन
 पर  किसी  समाचारपत्र  को  महीने  के  लिए  या  पैनल  सलाहकार

 समिति  की  अगली  बैठक  तक  अस्थायी  रूप  से  पैनल  में  शामिल  कर
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 सकते  बशतें  कि  उक्त  समाचारपन्र  ने  पैनल  में  शामिल  होने

 संबंधी  सभी  आवश्यक  औपचारिकताएं  पूरी  कर  लीं  हों  या  फिर  उसे

 सरकारी  विज्ञापन  छापने  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया  अस्थायी  रूप

 से  पैनल  में  शामिल  किए  जाने  के  सभी  मामले  पैनल  सलाहकार  समिति

 की  अगली  बैठक  में  समिति  के  समक्ष  रखे

 रेट  कांट्रेकट

 सभी  सूचीबद्ध  समाचारपत्रों  को  कहा  जायेगा  कि  वे  दरों  के  बारे

 में  अनुबंध  के  लिए  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  साथ  रेट

 कांट्रैक्ट  करें  जो  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मान्य

 हालांकि  चार्टर्ड  एकाउंटें/आर  ०एन०आई०/ए०बी०सी०  के  प्रमाणपत्रों

 के  आधार  जो  भी  लागू  दर  अनुबंध  की  वैध  अवधि  के

 दर  अनुबंध  की  अवधि  से  एक  वर्ष  पूरा  होने  के  बाद  वितरण  में  परिवर्तन

 केवल  एक  बार  स्वीकार  किया  जा  सकता  जिसके  लिए

 आर०एन०आई०  को  गत  वर्ष  की  वार्षिक  विवरणी  जमा  करने  का

 प्रमाण  विधिवत्‌  रूप  से  संलग्न  होना  हालांकि

 आर०एन०आई०  से  वितरण  में  कमी  संबंधी  सूचना  के  मामले  में

 वि०दृ०प्र०नि०  का  निर्णय  अंतिम

 टिप्पणी  1:-  दर  अनुबंध  के  नवीकरण  के  आवेदन  पत्र  वि०दृ०प्र०नि०
 की  वेबसाइट  पर  उपलब्ध

 टिप्पणी  2:-  सभी  सूचीबद्ध  आर०एन०आई०  को  जमा  की

 गई  गत  वर्ष  की  वार्षिक  विवरणी  की  प्रति  आर०एन०आई०

 के  प्राप्ति  प्रमाण  के  प्रत्येक  वर्ष  30  सितम्बर  तक

 जमा  करा  दें  ऐसा  न  करने  पर  महानिदेशक  , वि०दृ०प्र०नि०

 द्वारा  समाचार  पत्र  को  पैनल  से  हटा  दिया

 नियमितता

 नियमित  प्रकाशन  के  लिए  आवेदक  ने  पिछले  12  महीनों  के  दौरान

 हर  महीने  कम  से  कम  25  दिन  समाचारपत्र  अवश्य  प्रकाशित  किया

 इसी  तरह  साप्ताहिक  पत्रिकाओं  ने  पिछले  वर्ष  46  पाक्षिक

 पत्रिकाओं  ने  23  अंक  एवं  मासिक  पत्रिकाओं  ने  बीते  वर्ष  में  11

 अंक  प्रकाशित  किये  हों  तो  उन्हें  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  हुआ  माना

 जिन  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  की  स्थापित  प्रसार  संख्या  प्रति  प्रकोशन

 दिवस  75,000  से  अधिक  प्रतियां  हो  और  ऑडिट  ब्यूरो  ऑफ  सकुलेशन
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 ने  भी  इसे  प्रमाणित  किया  उसी  शीर्ष  के  साथ  गत  गत  चार  महीनों

 में  नियमित  प्रकाशन  के  बाद  वे  एक  नई  जगह  से  अपना  ताजा  संस्करण

 पैनल  में  शामिल  करवा  करते  हैं  किन्तु  ऐसे  मामलों  में  ताजा  संस्करण

 को  पैनल  में  सबसे  कम  प्रसार  संख्या  वाले  स्लैबथ  में  ही  रखा

 छोटे  तथा  मझ्ोले  समाचारपत्रों  के  मामले  विज्ञापन

 नीति  की  अन्य  शर्राँ  के  अनुसार  चार्टर्ड  एकाउंटैट  द्वारा  निर्धारित  प्रारूप

 में  प्रमाणित  वितरण  के  अनुसार  4  महीने  के  नियमित  प्रकाशन  के  बाद

 इनके  नवीन  संस्करणों  को  भी  पैनल  में  शामिल  किया  जा  सकता

 किसी  समाचारपत्र/पत्रिका  को  पैनल  में  शामिल  करने  पर  तभी

 विचार  किया  जाएगा  जब  उसकी  कम  से  कम  2000  प्रतियों  की  बिक़ी

 हुई

 उर्दू  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रमाणित  जनजातीय  भाषाओं  में  देशभर  में

 प्रकाशित  होने  वाले  समाचारपत्र/पत्रिकाएं  तथा  पर्वतीय

 क्षेत्रों  या  दूरस्थ  क्षेत्रों  या जनजातीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले

 पत्रिकाएं  या  जो  जम्मू  तथा  अंडमान  तथा  निकोबार

 ट्वीप  समूह  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  प्रकाशित  होते  हों  उन्हें  प्रति  प्रकाशन

 दिवस  के  लिए  न्यूनतम  500  प्रतियों  का  ही  पेड  वितरण  प्रमाणित  करना

 एक  समाचारपत्र/पतन्रिका  में  न्यूनतम  प्रिंट  एरिया  इस  प्रकार  होना

 अवधि  से  न्यूनतम  प्रिंट  एरिया

 दैनिक  1520  स्टै०कॉ०सें  ०मी  ०/7600  वर्ग  सें०मी०

 साप्ताहिक/पाक्षिक  700  स्टे०कॉ०सें०मी  ०/3500  वर्ग  सें०मी०

 960  स्टे०कॉ०सें ०मी  ०/4800  वर्ग  सें०मी० मासिक

 खंड  13  में  उल्लिखित  श्रेणी  में  आने  वाले

 पत्रिकाओं  के  मामले  में  पैनल  सलाहकार  समिति  द्वारा  विशेष  व्यवस्था

 की  जा  सकती

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  पैनल  में

 शामिल  करने  के  लिए  पहले  दी  गई  मंजूरी  तब  तक  वैध  रहेगी  जब

 तक  उसकी  अवधि  पूरी  नहीं  हो
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 आवेदन  करने  वाली  पत्र-पत्रिकाओं  को  प्रसार  संख्या  के  बारे  में

 लागत  लेखाकार/सांविधिक/लेखा  परीक्षक/चार्टर्ड  एकाउंटेंट

 से  प्रमाणित  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  मानदंड  के  अनुसार  प्रस्तुत  करने

 25000  प्रतियों  तक  -  निर्धारित  प्रपत्र  में  लागत  लेखाकार/चार्टर्ड

 एकाठंटेंट/सांविधिक  लेखा  परीक्षक  का

 प्रमाणपत्र/ए०बी ०सी  ०  का

 25001-75000  तक

 निर्धारित  प्रपत्र  में  सांविधिक  लेखा  परीक्षक

 का  प्रमाणपत्र/ए०बी०सी०  का

 निर्धारित  प्रपत्र  में  सांविधिक  लेखा  परीक्षक

 का  प्रमाणपत्र/ए०बी०सी०  का

 75000  से  अधिक  -  ए०बी०सी०/आर०एन०आई०  का  प्रमाणपत्र

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रयार  निदेशालय  पिछले  एक  वर्ष  के  लिए

 आर०एन०  आई  ०/ए०गब्ी०सी  ०/सांविधिक  लेखा  परीक्षक/चार्टर्ड  अकाउंटेंट

 के  प्रमाणपत्र  में  प्रमाणित  औसत  प्रसार  संख्या  को

 नोट  1:  जो  प्रतियां  समाचारपत्रों  के  मुख्य  पृष्ठ  पर  अंकित  मूल्य  पर

 40%  से  अधिक  कमीशन  पर  बेची  गई  हैं  उन्हें  वि०दृ०प्र०नि०
 की  दर  की  गणना  करने  में  शामिल  नहीं  किया

 नोट  2:  आर०एन०आई०  वितरण  प्रमाणपत्र  जारी  होने  की  तिथि  से

 4  वर्ष  को  अवधि  तक  वैध

 नोट  3:  25,000  तक  के  वितरण  वाले  प्रकाशन  को

 ए०बी०सी०  प्रमाणपत्र  जमा  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  को  अपने

 निधियों  अथवा  आर०एन०आई०  के  माध्यम  से  प्रसारसंख्या  के  आंकड़ों
 की  जांच  करने  का  अधिकार  उन  पत्र-पतश्रिकाओं  की

 काह  जांच  नहों  होगी  जिनकी  प्रसार  संख्या  25,000  तक

 निलंबन  और  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार

 निदेशालय  एसे  समाचारपत्र  को  तत्काल  प्रभाव  से  सूची  से  निलंबित

 का  सकते  हैं  तियक  यारे
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 यह  पाया  गया  कि  ठसने  जानबूझकर  प्रसार  संख्या  अथवा

 किसी  अन्य  विषय  के  संबंध  में  झूठी  सूचना  दी  अथवा

 यह  पाया  गया  कि  उसने  प्रकाशन  स्थगित  कर  दिया

 उसकी  अवधि  या  शीर्षक  बदल  दिया  है  या  उसका  प्रकाशन

 अनियमित  हो  गया  है  या  उसने  किसी  पूर्व  सूचना  के  बिना

 अपना  परिसर/प्रैस  बदल  दिया  अथवा

 यह  पाया  गया  कि  वह  आर०एन०आई०  को  अपना  वार्षिक

 विवरण  अथवा  निर्धारित  एजेंसियों  से  प्राप्त  होने  वाला  वार्षिक

 प्रसार  संख्या  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  में  असफल  अथवा

 भारतीय  प्रेस  परिषद  ट्वारा  यह  पाया  गया  कि  वह  अनैतिक

 या  राष्ट्रविरोेधी  गतिविधियों  में  संलग्न  तथापि

 वि०द्ृ०प्र०नि०  इस  मामले  में  उचित  निर्णय  लेने  के  लिए

 मामले  को  मंत्रालय  को

 इस  तरह  की  गतिविधियों  के  लिए  उसे  किसी  न्यायालय

 ने  दंडिया  किया

 यदि  कोई  समाचार  पत्र  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों,

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  स्वायत्तशासी  निकायों

 की  ओर  से  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा

 जारी  विज्ञापनों  को  लेने  और  प्रकाशित  करने  से  दो  बार

 से  अधिक  बार  मना  करता

 बशर्ते  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  उपरोक्त

 और  से  संबंधित  मामलों  में  उस  समाचार  पत्र

 को  पर्याप्त  अवसर  दिए  बिना  निलंबन  के  कोई  आदेश  जारी  न

 इस  प्रकार  के  मामलों  में  समाचार-पत्र  को  12  महीने  की

 अवधि  तक  निलंबित  रखा  उपरोक्त  और

 के  मामले  में  डी०ए०वी०पी०  प्रकाशक  उसे  पहले  किये  जा  चुके

 भुगतान  की  वसूली  प्रकाशक  को  डी०ए०वबी०पी०  से  वसूली
 के  लिए  मांग  पत्र  जारी  होने  की  तारीख  के  ७0  दिन  के  भीतर  यह

 राशि  जमा  करनी  होगी  अन्यथा  समाचार-पतन्र  को  बिना  काई  नोटिस

 दिए  तत्काल  प्रभाव  से  पैनल  से  हटा  दिया  जाएगा  और  यकाया  राशि

 डी०ए०वी०पी०  के  पास  लंबित  पड़े  बिलों/भुगतानों,  कोई  है

 से  वसूली  की  जब  तक  यह  वसूली  नहीं  हो  जातो  तब

 तक  कोई  विज्ञापन  जारी  नहीं  किया

 विज्ञापन  दर

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  विज्ञापनों  के  लिए
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 भुगतान  हेतु  दर  दर  ढांचा  समति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के

 अनुसार  निर्धारित  किया  किसी  समाचारपत्र  की  प्रमाणित  प्रसार

 संख्या  के  आधार  पर  दरें  निर्धारित  की  पैनल  में  शामिल  सभी

 समाचारपत्र  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  समय-समय  पर

 निर्धारित  दरें  तथा  अन्य  शर्तें  मानते  हुए  निदेशालय  के  साथ  रेट  कांट्रेक्ट
 करेंगा  और  इन  समायारपत्रों  को  निदेशालय  जब  भी  विज्ञापन  जारी

 वह  उनका  प्रकाशन  सुनिश्चित

 बिलों  का  भुगतान  और  समायोजन

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  प्राप्तकर्ता  के  नाम  से  विज्ञापन

 बिलों  की  राशि  का  भुगतान  यह  भुगतान  उसी  पते  पर  भेजा

 जायेगा  जो  समाचारपत्र  ने  रेट  कांट्रेड  नवीकरण  फार्म  में  या  पैनल

 में  शामिल  करने  के  नये  आवेदन  में  दिया  पैनल  में  शामिल  होने

 के  वर्ष  के  दौरान  प्राप्तकर्ता  के  नाम  या  पते  में  किसी  प्रकार  का

 कोई  परिवर्तन  तक  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  कि  वह  औचित्यपूर्ण
 न  हो  और  ऐसा  करना  अपरिहार्य  न  हो  या  बराध्यकर  न  हो  गया

 प्रत्येक  समाचारपत्र  को  अखबार  की  एक  प्रति  जिसमें  विज्ञापन  एवं

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  का  विज्ञापन  छपा  हो  अपने  विज्ञापनदाता  को  रिलीज

 आर्डर  में  दिये  गये  पते  पर  भेजना  आवश्यक  ऐसा  न  करने  पर  विज्ञापन

 के  लिए  भुगतान  करने  पर  विचार  नहीं  किया  इसके  अतिरिक्त

 डी०ए०वी०पी०  पैनल  में  शामिल  किसी  प्रकाशन  की  नमूना  प्रतियों  की

 निर्धारित  अवधि  हेतु  नियमित  आपूर्ति  की  मांग  कर  सकता  यदि  समाचार

 पत्र  निर्धारित  तारीख  तक  विज्ञापन  प्रकाशित  करने  में  सक्षम  न  हो  तो

 उसे  48  घंटे  के  भीतर  डी०ए०बी०पी०  को  इसकी  सूचना  देनी

 प्रत्पेक  समाचार-पत्र  को  सभी  तरह  से  पूर्ण  और  संयंधित  दस्तावेजों

 सहित  अपना  विज्ञापन  के  प्रकाशित  होने  के  60  दिनों  के

 भीतर  ही  प्रस्तुत  करना  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  हर

 संभव  प्रयास  करेगा  कि  ग्रिल  प्राप्त  होने  के  60  दिनों  के  अंदर  ही  भुगतान
 कर

 कोई  भी  समाचार-पत्र  संबंधित  रिलीज  आर्डर  मिले  बिता  विज्ञापन

 और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  का  विज्ञापन  प्रकाशित  नहीं  विज्ञापन

 और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  अपनी  वेबसाइट  ४/७४/७.७५७४०.1/0.॥  की

 मार्फत  इलेक्ट्रानक  रिलीज  आर्डर  जारी  करता  कोई  भी  समाचार-पत्र

 अपने  नाम  सं  जारी  वैध  रिलीज  आर्डर  के  बिना  विज्ञापन  और  दृश्य
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 प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  का  प्रकाशन  नहीं  समाचार  पत्रों

 डुप्लीकेट  रिलीज  आर्डर  जारी  करने  संबंधी  किसी  भी  अनुरोध  पर  विज्ञापन

 और  दृश्य  प्रयार  निदेशायल  गुण-दोष  के  आधार  पर  और  प्रत्येक  मामले

 में  अलग-अलग  रूप  से  विचार

 समाचारपत्र  को  रिलीज  आर्डर  में  वि०दृ०प्र०नि०  के  विज्ञापनों

 के  प्रकाशन  की  दर्शाई  गई  तिथि  का  कडाई  से  पालन  करना

 यदि  विज्ञापन  का  प्रकाशन  रिलीज  आर्डर  में  दर्शाई  गई  तिथि  के  अलावा

 किसी  अन्य  तिथि  किया  जाता  है  तो  ऐसे  मामलों  में  कोई  भुगतान
 नहीं  किया

 विज्ञापनों  को  जारी  करना

 जैसे  ही  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभार्गों  से  विज्ञापन  जारी  करने

 के  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  डी०ए०वी०पी०  ग्राहक  मंत्रालयों/विभागों  के

 विज्ञापन  के  लक्षित  वर्ग  तथा  निधियों  की  उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ग्राहक  मंत्रालयों/विभागों  के  साथ  विचार-विमर्श

 करने  के  बाद  एक  उपयुक्त  मीडिया  सूची  तैयार

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ऐसे  आवधिक  प्रकाशनों  को

 अधिक  विशेषतौर  से  सामाजिक  संदेश  वाले  ऐसे  विज्ञापन  जारी

 करने  का  प्रयास  करेगा  जिनके  प्रकाशन  की  कोई  निश्चित  तिथि  नहीं

 होती  इस  आशय  के  भी  प्रयास  किए  जाएंगे  कि  जम्मू  और

 कश्मीर  तथा  अन्य  सुदूर  क्षेत्रों  का  विशेष  ध्यान  रखने  वाले  समाचारपत्रों

 को  अधिक  विज्ञापन  जारी  किए  सजावटी  विज्ञापन  जारी  करते  समय

 विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रसार  निदेशालय  सुनिश्चित  करेगा  कि  प्रसार

 कवरेज  एरिया  की  दृष्टि  से  विभिन्न  श्रेणी  के अखबारों  में  एक  संतुलन
 बना  इस  प्रयोजन  के  लिए  रुपए  के  परिप्रेक्ष्य  में  निम्नानुसार

 श्रेणी  सीमा

 छोटे  15%

 मझोले  35%

 बड़े  50%

 अंग्रेजी  30%

 हिंदी  35%

 अन्य  भाषाएं  35%
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 उपर्युक्त  मानदंड  निर्देशात्मक  हैं  और  मंत्रालयों/विभागों  की  समग्र

 मीडिया  नीति  में  इनका  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  अनुकूलतम

 राशि  में  अधिकतम  कबरेज  सुनिश्चित  किया  जा  कुछ

 विशेष  मामलों  में  जहां  मंत्रालय/विभाग  इन  मानदंडों  से  बचना  चाहता

 उसे  आदेश  प्रस्तुत  करते  समय  पूर्ण  तथा  विस्तृत  औचित्य  देता

 डी०ए०वी०पी०  ऐसे  सभी  मामलों  को  सूचना  और  आवश्यक

 कार्रवाई  के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  संज्ञान  में

 जिन  मामलों  में  वि०दृ०प्र०नि०  अंतिम  रूप  से

 प्राधिकृत  अधिकारी  हैं  उनमें  समीक्षा  का  अधिकार  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्रालय  को

 अनुबंध

 डी०ए०वी०पी०  में  सूचीबद्ध  होने  के  लिए  जरूरी  कागजात

 1.  आर०एन०आई०  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र

 2...  प्रसार  संख्या  का  प्रमाण  एकाउंटेंट  प्रमाणपत्र/लागत  लेखाकार

 प्रमाणपत्र/सांविधिक  लेखापरीक्षा  प्रमाणपत्र/ऑडिट  ब्यूरो  ऑफ

 सर्कुलेशन  जो  भी  लागू

 3.  आर०एन०आई०  को  प्रस्तुत  वार्षिक  रिटर्न  की

 4.  दैनिक  अखबार  को  अपने  प्रकाशन  के  पहले  माह  के  अंकों  को

 9  वें  और  17  वें  माह  के  अंकों  के  साथ  प्रस्तुत  करमा  होगा

 और  साप्ताहिक  व  पाक्षिक  समाचारपत्रों  के  पिछले  6  माह  के

 अंक  प्रस्तुत  करने  होंगे  तथा  मासिकों  को  12  माह  के  नवीनतम

 प्रकाशनों  की  प्रतियां  प्रस्तुत  करनी

 नोट  :  जिन  मामलों  में  न्यूनतम  मानदण्ड  6  माह  है  उनमें  दैनिकों

 को  3  माह  की  नवीततम  नमूना  प्रतियां  और  सभी  पत्रिकाओं

 को  6  माह  की  नवीनतम  नमूना  प्रतियां  प्रस्तुत  करनी

 5.  रेट  कॉर्ड  को  तीन

 6.  स्थाई  लेखा  संख्या  विभाग  द्वारा  की  फोटो

 स्टिंग  आपरेशनों  पर  नियंत्रण

 446.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  जसुभाई  धानाभाई  बारड  :

 डा०  राजेश  मिआ  :
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 श्री  इकआल  अहमद  सरडगी  :

 श्री  जे०  एम०  आरून  रशीद  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  निजी  टी०वी०  चैनलों  द्वारा

 किए  जाने  वाले  स्टिंग  आपरेशनों  को  विनियमित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  गुजरात  दंगों  को  दिखाने  वाले  कुछ  न्यूज

 चैनलों  को  अवरुद्ध  करने  संबंधी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जैसा

 कि  1  2007  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  टी०वी०  चैनलों  की  स्वायत्तता  को  बरकरार  रखने  हेतु

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी  है/किए  जाने  का  विचार

 और

 निजी  टी०वी०  चैनलों  द्वारा  किए  जाने  वाले  स्टिंग  आपरेशर्नो

 को  रोकने/विनियमित  करने  तथा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  यथा  निर्देशित

 प्रसारण  विधेयक  के  विधान  पर  विचार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं/उञआए  जाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  और  सरकार  विभिन्‍न  स्टेकहोल्डर  एवं  राज्य

 सरकारों  के  साथ  गहन  परामर्श  करके  प्रस्तावित  प्रसारण  सेवा  विनियमन

 विधेयक  के  मसौदे  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  गंभीर  रूप  से  प्रयासरत

 विधेयक  अन्य  के  विषय-वस्तु  संबंधी  मुद्दों  के  बारे

 में  कार्रवाई  करने  के  लिए  भारतीय  प्रसारण  विनियामक  प्राधिकरण  की

 स्थापना  करने  का  प्रावधान  यह  विशेष  रूप  से  स्टिंग  ऑपरेशनों

 पर  केन्द्रित  नहीं  विधेयक  का  माजूदा  मसौदा  मंत्रालय  की  वेबसाइट

 पर  उपलब्ध

 और

 (8)  टी०वी०  चैनल  स्वायत्तशासी  हैं  और  उनकी  स्वायत्तता  पर

 रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उन्हें  केबल  टेलीविजन

 नेटवर्क  अधिनियम  1995  और  उसके  अंतर्गत  बनाए  गए

 नियर्मों  तथा  समय-समय  पर  जारी  किसी  अन्य  विनियमों  का  पालन

 करना  होता

 जैसाकि  उपर्युक्त  और  (a)  के  उत्तर  में



 ~
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 स्वापक  अपराध

 44४7.  श्री  श्रीचद्धर  कृपलानी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  स्वापक  अपराध

 ब्यूरो  द्वारा  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  कुल  कितने  मामले  दर्ज  किए

 गए

 क्या  राजस्थान  में  कोटा  और  चितोड़गढ़  अफीम  के  अग्रणी

 उत्पादक  हैं  और  ये  जिले  नशीले  पदार्थों  के  अवैध  व्यापार  के  केन्द्र

 बन  गए

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  स्थापक  ब्यूरो  को  जोधपुर  से

 कोटा  या  चितोड़गढ़  स्थानांतरित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  नशीले  पदार्थों  से  जुड़े  अपराध  को  रोकने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  राण्व/संघ

 राज्य  क्षेत्र  वार  पंजीकृत  कुल  मामलों  की  संख्या  संलग्न  में

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  के  अतिरिक्‍त  राजस्थान  उन  तीन

 राज्यों  में  से  एक  राज्य  है  जहां  केन्द्रीय  स्वापक  ब्यूरों  के  पयर्वेश्षण

 में  बेध  अफीम  ठगाई  जाती  कुछ  ऐसे  इनपुट  हैं  जिनसे  यह  सुझाव
 मिलता  है  कि  राजस्थान  में  कोटा  और  चितोड़गड़  दो  ऐसी  जगहें  हैं

 जहां  अफीम  का  अवैध  उ्यापार  होता

 से  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  के  अतिरिक्त  राज्य

 केन्द्रीय  स्वापक  ब्यूरो  राजस्व  आसूचना

 ),  सीमा  शुल्क  एवं  केन्द्रीय  राज्य  उत्पाद  आदि

 ऐसी  विभिन्न  विधि  प्रवर्तन  एजेंसियां  हैं  जिन्हें  स्वापक  ड्रग्स  और  मन:प्रभावी

 पदार्थ  1985  के  अन्तर्गत  इसके
 प्रावधानों  का  प्रवर्त  करने  का  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  इनमें  से

 अधिकांश  एजेंसियों  का  कार्यालय  कोटा  और  चित्तौड़गढ़  में

 29  1929  लिखित  उतर  194

 एन०सी०बी०  यूनिट  कौ  जोधपुर  में  अवस्थित  ड्रग्स  के  सीमापार  से

 होने  वाले  अवैध  व्यापार  को  नियंत्रण  करने  में  सहायक  इन  तथ्यों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्कापक  नियंत्रण  अ्यूरो  कौ  जोधपुर  यूमिट  को

 कोटा  या  चित्तौड़गढ़  में  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 इुग्स  से  संबंधित  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 किए  गए  ठपाय  संलग्न  में  दिया  गए

 राण्य/संघ  राज्य  2005  2006  २0०07

 क्षेत्र

 चंडीगढ़  3  2  1

 दिल्ली  24  69  29

 गुजरात  2  $  त

 हिमाचल  प्रदेश  0  ०

 जम्मू-कश्मीर  व  0  2

 केरल  1  0  0

 महाराष्ट्र  19  22  19

 मणिपुर  6  6  3

 पंजाब  7  7  8

 राजस्थान  ०  10  2

 तमिलनाडु  25  15

 उत्तर  प्रदेश  5  14  6

 पश्चिम  बंगाल  11  19  12

 विवरण-ता

 i,  आयात  एवं  निर्यात  हथाई  जिदेशी  डाकधर्री

 में  प्रवर्तन  एवं  कड़ी

 ॥.  ज्ञात  इृग्स  मार्गों  के  पास  तीत्र  निवारणात्मक  एवं  निषेधात्मक

 क्
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 ii.  निषेध  में  अधिक  समबद्धता  के  लिए  विभिन्न  ड्रग  विधि  प्रवर्तन

 के  बीच  बेहतर

 ४.  प्रचालनात्मक  आसचूना  विश्लेषण  एवं  संवितरण  में

 सुधार  करने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  लायजन  को  सुदृढ़

 ४५.  अग्रगामी  रसायन  की  आवाजाही  पर  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  सूचना
 के  आदान  प्रदान  तथा  जांच

 अपराधियों  का  एक  इलेक्ट्रानिक  डाटाबेस

 मादक  पदार्थों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  में  विधि  प्रवर्तन

 अधिकारियों  को  अपनी  दक्षता  का  उन्‍नयन  करने  के  लिए  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  आयोजित

 vii,  स्वापक  डूर्गों  की  जब्ती  कराने  वाली  सूचना  देने  वालों  एवं

 अधिकारियों  को  मौद्रिक  इनाम  की  योजना  कार्यान्वित

 ix.  अपनी  स्वापक  यूनिटों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  पात्र  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 दिल्ली  पुलिस  पर  सी०बी०आई०  के  छापे

 ५48.  श्री  जीवाभाई  ए०  पटेल  :

 श्री  वी०के०  दुम्मर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सी०बी०आई0०  द्वारा

 दिल्ली  पुलिस  के  कैडरवार  कुल  कितने  अधिकारियों  पर  छापे  मारे

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कैडरवार  कुल  कितने  पुलिस

 अधिकारियों  के  पास  अवैध  सम्पत्ति  पायी

 कैडरबार  ऐसे  कितने  पुलिस  अधिकारी  अभी  भी  सेवारत

 सरकार  द्वारा  ऐसे  पुलिस  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्या  कदम

 उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जौ०  राधिका  :

 से  (2)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी

 20  2007  लिखित  उत्तर  196

 कंडीशनल  एक्सेस  सिस्टम

 449.  श्री  मोहन  रावले  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कंडीशनल  एक्सेस  सिस्टम  का  दक्षिण

 दक्षिण  मुम्बई  और  दक्षिण  कोलकाता  से  शेष  शहरों  में  विस्तार

 के  लाभों  से  संतुष्ट  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  पश्चिम  महाराष्ट्र  और  दिल्ली  सरकारों

 से  इस  संबंध  में  स्थिति  रिपोर्ट  देने  को  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  के  शेष  भागों  में  इसका

 विस्तार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  देश  के  शेष

 भागों  में  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  से  सशर्त  पहुंच  प्रणाली  को  अनिवार्य

 विनियामक  ढांचे  के  अंतर्गत  इन  तीन  महानगरों  के  कुछ  भागों  में  पहले

 ही  सफलतापूर्वक  लागू  कर  दिया  गया  राज्य  सरकारों  से  लोगों

 की  प्रत्यक्ष  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  उपभोक्ता  संतुष्टि  और  अन्य  मुद्दों
 के  बारे  में  त्वरित  बाजार  सर्वेक्षण  कराने  का  अनुरोध  किया  गया  है

 जिससे  राज्यों  और  केंद्र  को  भावी  कार्रवाई  योजना  के  संबंध  में  सलाह

 देने  तथा  कैस  का  और  अधिक  विस्तार  करने  से  पूर्व  सुधारात्मक

 यदि  कोई  को  समावेशित  करने  में  मदद

 और  केन्द्र  राण्य  सरकार  के  स्थतंत्र  निष्कर्षों  के

 आधार  पर  कैस  को  लागू  करने  के  संबंध  में  निर्णय  लेमे  को  वरीयता

 देती  है  कि  क्‍या  वे  कैस  को  इसी  रूप  में  विस्तारित  करना  चाहते  हैं

 या  वे  इसमें  कोई  आशोधन  चाहते

 गवाहों  को  सुरक्षा

 450.  श्री  तुकारामं॑  गणपतराव  रंगे  पाटैल  :

 डा०  धींरेंद्र  अग्रवाल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गवाहों  को  प्रायः  परेशान  किया  जाता  है  तथा  उन  पर

 अपना  साक्ष्य  बदलने  के  लिए  दबाव  डाला  जाता  अथवा  साक्ष्य

 देने  से  उन्हें  रोका  जाता

 यदि  तो  गवाहों  को  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  हेतु  कया

 कदम  उठाए  गए

 इस  संबंध  में  विद्यमान  प्रावधानों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  प्रावधानों  के  अंतर्गत  कितने  लोगों  के  विरूद्ध  कार्रवाई

 की  गयी  और

 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 मीडिया  में  ऐसी  रिपोर्टे  आई  हैं  कि  गवाहों  पर  दलील  बदलने

 के  लिए  प्रभाव  डाला  जाता

 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  गवाह  संरक्षण  कार्यक्रम

 विषय  पर  प्रकाश  डाला  चूंकि  दण्ड  न्याय  प्रणाली  संविधान  की

 समवर्ती  सूची  में  है  इसलिए  विधि  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 पर  कोई  विचार  बनाने  पर  पहले  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके

 उसकी  जांच  करनी  होती

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  194,  195  और  195  क

 में  झूठा  साक्ष्य  देने  अथवा  गढ़ने  और  किसी  व्यक्ति  को  झूठा  साक्ष्य

 देने  के  लिए  धमकाने  का  प्रावधान

 न्यायालय  द्वारा  प्रतिकूल  घोषित  गवाहों  के  खिलाफ  कार्रवाई

 शुरू  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  काम  है  इसलिए  गृह  मंत्रालय

 में  कोई  केन्द्रीयकृत  डाटा  नहीं  रखा  जाता

 प्रश्न  नहीं

 गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  पर  रोक

 451.  श्री  हंसरात  गं०  अहीर  :

 श्री  ग्रजेश  पाठक  :

 श्री  एल०  राजगोपाल  :

 श्री  मो०  ताहिर  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  देश  से  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  पर

 रोक  लगा  दी

 29  1929  लिखित  उत्तर  198

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  पर  लगी

 रोक  को  हटाने  हेतु  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (2)  क्या  सरकार  को  किसानों  के  हित  में  इस  निर्णय  पर  पुनर्विचार
 करने  हेतु  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  दद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  और  अन्य  कल्याणकारी  स्कीमों  की  अपेक्षाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  चावल  की  अधिकतम  खरीद  करने  के  प्रयोजनार्थ

 सरकार  ने  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाया  इस

 वस्तु  के  निर्यात  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  के  विरूद्ध  विभिन्‍न  हितबद्ध  पक्षकारों

 से  अध्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  सरकार  ने  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात

 की  अनुमति  दी  है  बशर्तें  उसकी  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  425  अमरीकी

 डॉलर  प्रति  टन  से  अधिक

 1]

 विदेशी  विश्वविद्यालय

 452.  श्री  बालासोवरी  वलल्‍लभनेनी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  विश्वविद्यालयों  को  देश

 में  विशेष  आर्थिक  जोन  के  माध्यम  से  संचालन  की  अनुमति

 देने  का

 यदि  तो  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 मीडिया  आयोग

 453.  श्री  एम०  राजा  मोहन  रेड्डी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  प्रेस  काउन्सिल  ऑफ  इंडिया  के  चेयरमैन  ने  केन्द्र  सरकार

 से  सम्पूर्ण  मीडिया  के  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  हेतु  एक  संयुक्त

 व  स्वतंत्र  मीडिया  आयोग  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  आयोग  के

 सदस्य  कौन-कौन  और

 उक्त  आयोग  का  कथ  तक  गठन  किए  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रिवरंजन

 :

 भारतीय  प्रेस  परिषद  के  अध्यक्ष  ने  अपने  दिनांक  20

 2006  के  पत्र  के  माध्यम  से  अनुरोध  किया  है  कि  मीडिया  विषय

 विनियमन  और  इलेक्ट्रानिक  तथा  प्रिंट  मीडिया  को  प्रेस  परिषद  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  लेकर  इसकी  स्वतंत्रता  परिरक्षण  के  लिए  एक  ही

 प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जाए  तथा  इसका  नया  नाम  मीडिया  मॉनौटरिंग

 कमौशन  ऑफ  इंडिया  रखा

 उक्त  अनुरोध  की  जांच  की  गई  लेकिन  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 करना  संभव  नहीं  पाया

 हन्नू  द्वारा  शिक्षा

 454.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 का  उद्देश्य  क्‍या

 हननू  में  वर्तमान  में  पहाड़ी  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  शहरी

 क्षेत्र  से  कितने  विद्यार्थी

 हम्नू  द्वारा  सुदूर  क्षेत्रों  में  शिक्षा  मुहैया  कराने  हेतु  अब  तक

 किन  तकनोौकों  का  प्रयोग  किया  गया

 क्या  हस्नू  अपने  उद्देश्य  को  हासिल  करने  में  सफल  नहीं

 हो  पाया  है  तथा  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गए
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 देश  की  शैक्षिक  पद्धति  में  मुक्त  विश्वविद्यालय  तथा  दूरस्थ  शिक्षा  प्रणाली

 शुरू  करके  इसका  प्रोन्‍नयन  करने  और  इन  प्रणालियों  में  मानकों  के

 समन्ययन  एवं  निर्धारण  करने  के  लिए  की  गई  थी  जिसका  उद्देश्य  देश

 की  जनसंख्या  के  एक  बड़े  भाग  को  उच्चतर  शिक्षा  का  अवसर  प्रदान

 करना  और  समुदाय  के  शैक्षिक  कल्याण  को  बढ़ावा  देना

 इस  समय  हन्नू  में  अध्ययनरत  विद्यार्थियों  की  कुल  संख्या
 लगभग  16  लाख  है  जिनमें  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  विद्यार्थी

 शामिल  इनमें  स ेलगभग  4.6  लाख  विद्यार्थियों  को  इस  वर्ष  जनवरी

 तथा  जुलाई  के  चक्र  में  दाखिला  दिया  गया

 यह  विश्वविद्यालय  दूरदराज  के  इलाकों  में  शिक्षा  प्रदान  करने

 हेतु  सूचना  एवं  संचार  शंकाएं  दूर  करने  हेतु  अध्ययन  केन्द्र

 प्रक्रिया  स्वाध्याय  श्रव्य-दृश्य
 वीडियो  ज्ञान-दर्शन  शैक्षिक  टी०वी०  ज्ञानवाणी  रेडियो

 प्रसारण  और  इंटरएक्टिव  रेडियो  काठंसलिंग  आदि  का  प्रयोग  करता

 और  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  अपने

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  सफल  रहा  है  जिसके  लिए  इसकी  स्थापना

 की  गई

 अह्यविद्यालयों  को  धनराशि  का  आजंटन

 455.  श्री  निखिल  कुमार  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  अधिकांश  महाविद्यालय  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  से  अनुदान  पाने  के  लिए  अर  नहीं  हैं  और

 यहां  तक  कि  वे  न्यूनतम  शिक्षण  मानदण्डों  को  भी  पूरा  करने  में  विफल

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  महाविद्यालयों  को  धनराशि  मुहैया  कराने  संबंधी  मानदण्डों

 का  उचित  पालन  नहीं  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  से  देश  में  20,  676  कालेज  विश्वविद्यालय

 अनुदान  1956  की  धारा  12  के  अंतर्गत
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 वित्तीय  सहायता  के  प्रयोजनार्थ  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के
 घिकार  में  आते  इममें  से  5661  कालेजों  को  उपर्युक्त  अधिनियम

 की  धारा  12  के  अंतर्गत  सूची  में  शामिल  किया  गया

 31.3.07  की  स्थिति  अनुसार  धारा  12  बी  के  अंतर्गत  शामिल  कालेजों

 की  संख्या  दशाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  केवल

 वही  कालेज  जो  विश्वविद्यालय  से  स्थायी  रूप  से  सम्बद्ध

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  धारा  12  बी  के  अंतर्गत

 शामिल  किए  जाने  के  पात्र  हैं  जबकि  अधिकतर  जिन्हें

 विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्धन  प्राप्त  नहीं  वे  उसमें  शामिल  किए  जाने

 के  लिए  पात्र  नहीं

 विवरण

 ३1.3.07  की  स्थिति  अनुसार  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  1956  की  धारा  12  के  अंतर्गत

 शामिल  कालेजों  की  संख्या

 क्र०  राज्य/संध  शासित  धारा  12  के  अंतर्गत

 सं०  प्रदेश  कालेजों  की  संख्या

 त  2
 ,

 3

 1.  आशभश््र  प्रदेश  405

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  06

 3.  असम  184

 4...  बिहार  295

 5...  छत्तीसगढ़  140

 6  गोवा  22

 7...  गुजरात  350

 8...  हरियाणा  145

 9...  हिमाचल  प्रदेश  48

 10.  जम्मू-कश्मीर  42

 11.  झारखण्ड  83

 12.  कर्नाटक
 ह

 497

 13.  केरल  213
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 14.  मध्य  प्रदेश  380

 15.  महाराष्ट्र  757

 16.  मणिपुर  46

 17.  मेघालय  24

 18.  मिजोरम  14

 19.  नागालैण्ड  10

 20.  उड़ीसा  288

 21.  पंजाब  210

 22.  राजस्थान  207

 23.  सिक्किम  03

 24...  तमिलनाडु  281

 25.  त्रिपुरा  16

 26.  उत्तर  प्रदेश  473

 27.  उत्तरांचल  40

 28.  पश्चिम  बंगाल  374

 29.  अण्डमान  और  निकोबार  02

 ट्वीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  18

 31.  दादर  व  नगर  हवेली  चल

 32.  दमन  ट्वीव  01

 33.  दिल्‍ली  76

 34...  लक्षद्वीप  बन

 35.  पांडिचेरी  11

 5661
 हु
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 सर्व  शिक्षा  अभियान  हेतु  विदेशी  ऋण  1  2  3  4

 456.  श्री  हितेन  बर्मन  :
 विश्व  बैंक  621.71  1133.71  477.76

 श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 ि
 मंत्री

 यूरोपीय  कमीशन  ~  704.15  179.35
 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्व  शिक्षा  अभियान  और  जिला  प्राथमिक  शिक्षा
 *  *पी०ई०पी०

 के  अंतर्गत  देश  में  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  हेतु  विश्व
 .  बैंक  431.09  400.08  65.7२

 यूनेस्को  सहित  ब्रिटेन  और  अन्य  देश  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराते

 यू०के०  197.90  148.57  51.41
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  प्राप्त

 विदेशी  सहायता  का  देशवार/संगठनवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उक्त  धनराशि  को  वास्तविक  रूप  से  इन  कार्यक्रमों

 पर  खर्च  किया

 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  ट्वारा  चलाए  जा  रहे  इन

 कार्यक्रमों  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  उक्त  समीक्षा  कब  की  गयी  तथा  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  यूनाइटिड  किंगडम

 विकास  विभाग  विश्व  बैंक

 )  और  यूरोपीय  कमीशन  2003-04  से  2006

 तक  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  लिए  आंशिक  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करते  रहे  वर्तमान  में  विश्व  बैंक  राजस्थान  में  जिला

 प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का  निधीयन  कर  रहा  है  और  यू०के०  का

 डी०एफ०आई०डी०  उड़ीसा  में  जिला  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का

 निधीयन  कर  रहा  इन  एजेंसियों  से  निधीयन  प्रतिपूर्ति  क ेआधार  पर

 प्राप्त  किया  जा  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  एजेंसियों  से  भारत  सरकार  द्वारा  ली  गई

 प्रतिपूर्ति  निम्नानुसार

 सर्व  शिक्षा  अभियान  निधीयन  एजेंसी  द्वारा  प्रतिपूर्ति  की

 गयी  राशि  करोड़

 2004-05.  2005-06  2006-07

 त  2  3  4

 निधियन  एजेंसी  े

 यू०के  ०  425.94  504.12  .  434.80

 विदेशी  निधीयन  एजेंसियां  भारतीय  विशेषज्ञों  क ेसाथ  छमाही  संयुक्त

 समीक्षा  मिशन  के  माध्यम  से  इन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  की  समीक्षा

 करती  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  लिए  पिछला  संयुक्त  समीक्षा  मिशन

 2007  में  और  डी०पी०ई०पी०  के  लिए  पिछला  संयुक्त  समीक्षा

 मिशन  2007  में  आयोजित  किया  गया  दोनों  कार्यक्रमों

 के  लिए  पिछले  संयुक्त  समीक्षा  मिशन  के  कार्यक्रमों  को  सही  दिशा

 में  पाया

 खनन  उद्योग  में  ब्रेोरोजगारी

 457.  श्री  गिरिधारी  यादव  :

 डा०  धीररेंद्र  अग्रवाल  :

 कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  देश  में  खान  उद्योग  के  बंद  होने  से  झारखंड

 तथा  दूसरे  राज्यों  में  तेजी  से  बेरोजगारी  बढ़  रही

 यदि  तो  राज्य-वार  तथा  संघ  क्षेत्र-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये

 जाने  का  प्रस्ताव

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  टी०  सुब्बारामी  :

 और  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना
 के  अनुसार  खानों  के  बंद  होने  के  कारण  कामगारों  की  छंटनी  के  कुछ
 मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आए  हैं  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 .
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 क्रम  खनन  कंपनी  का  नाम  बंद  होने  राज्य

 सं०  का  वर्ष

 1.  भारत  गोल्ड  माइंस  लि०  2001  कर्नाटक

 2.  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  2005  कर्नाटक

 3.  हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  2003  झारखंड

 4...  मै०  पाइराइट  फास्फेट  एण्ड  2003  बिहार

 कैमिकल  लि०
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 छंटनी  किए  छंटनी  किए  गए  कामगारों  की  स्थिति

 गए  कामगारों

 की  संख्या

 2585  सेवा  समाप्ति  के  लाभ  दिए

 700  कर्मचारियों  को  अन्य  खानों  में  नियोजित  किया

 उपलब्ध  नहीं  अन्य  खानों  में  कर्मचारी  पुनर्नियोजित  किए

 500  सेवा  समाप्ति  के  लाभ  दिए

 और  वर्ष  1993  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  को  घोषणा

 के  साथ  खनन  क्षेत्र  को  उदार  बनाया  गया  और  खनन  प्रचालन  मोटे

 तौर  से  आर्थिक  खनिज  संसाधनों  की  उपलब्धता  और  जारी

 अदालती  यदि  कोई  पर  निर्भर  करता

 यूरोपीय  संघ  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता

 458.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यूरोपीय  संघ  के  साथ  मुक्त  व्यापार

 समझौता  करने  का

 क्‍या  इस  संबंध  में  मुक्त  व्यापार  में  भारतीय  सी-फ़ूड  को

 सम्मिलित  किये  जाने  की  संभावना

 क्या  इस  संबंध  में  आयातों  के  बढ़  जाने  से  भारत  के  मत्स्य

 और  सी-फूड  उद्योग  के  बुरी  तरह  से  प्रभावित  होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  तरह  के  घरेलू  उद्योग  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कार्रवाई

 की  गयी

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  भारत-यूरोपीय  )  व्यापक

 आधारित  व्यापार  एवं  निवेश  करार  हेतु  वार्ताएं  दिनांक  28.06.2007  को

 ब्रुसेल्स  में  शुरू  हुई

 से  वार्ताओं  के  वर्तमान  चरण  में  टैरिफ  उदारीकरण

 कार्यक्रम  में  शामिल  किए  जाने  वाले  उत्पादों  की  किसी  सूची  का

 आदान-प्रदान  नहीं  किया  गया  हमारी  चिंताओं  को  निर्धारित  करने

 के  लिए  पणाधारकों  के  साथ  परामर्श  करना  शुरू  कर  दिया  गया  है

 ताकि  वार्ताओं  में  आवश्यक  रक्षोपाय  सुनिश्चित  किए  जा

 ।

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  लक्ष्य

 459.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  सभी  बच्चों  को  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत

 कब  तक  शिक्षा  प्रदान  की  जानी

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  शिक्षित  किए  गए  बच्चों  की

 राज्य  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्र-वार  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  में

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  शिक्षक-छात्र  विद्यालय  भवनों

 तथा  कक्षाओं  के  पेयजल  तथा  शौचालय  सुविधाओं  एवं

 शिक्षक  प्रशिक्षण  के  संबंध  में  राज्य  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्र-वार  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  तथा  कितनी  उपलब्धियां  हासिल  की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ

 राज्य-क्षेत्र  को  कितना  आबंटन  किया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  का  मुख्य

 उद्देश्य  प्रारंभिक  शिक्षा  को  वर्ष  2010  तक  देश  में  जन-जन  तक  पहुंचाने

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना

 से  वर्ष  2004-05  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्थ  क्षेत्रों
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 में  नामांकित  बच्चों  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  एवं  चालू  वर्ष  के  दौरान  में  दिया  गया  पिछले  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  लक्ष्यों

 सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्थ  क्षेत्रों  तथा  उपलब्धियों  का  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  ब्यौरा  संलग्न

 को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 वर्ष  2004-05  के  दौरान  देश  में  प्रारंभिक  स्तर  पर  नामांकित  बच्चों  तथा  2004-05,  2005-06  तथा  2006-07  तथा

 2007-08  के  लिए  राण्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रदाग  किए  गए  केद्रीय  आबंटन  को  दशने  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  प्रारंभिक  स्तर  पर  जारी  की  गई  केन्द्रीय  निधियां

 सं०  नामांकित  बच्चे  लाख

 2004-05*  2004-05  2005-06  2006-07  2007-08

 (12.11.07

 1  2  3  4  5  6  7

 ।.  आंध्र  प्रदेश  11335441  28000  37999  46245.56  18100.00

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  244343  3009  4442.51  714374  2845.10

 3.  असम  4900420  20654  13850  51464.72  2838.90

 4...  बिहार  12251108  31970.56  32399.56  107744.39  81200.96

 5...  छत्तीसगढ़  4615496  20786.76  30184.39  $0182.2  26462.58

 6  गोवा  180274  0  728.12  724.12  421.54

 7...  गुजरात  9026557  14072  15084.84  14806.97  12422.16

 8...  हरियाणा  3258753  12881.55  10196.55  25647.12  11150.00

 9...  हिमाचल  प्रदेश  1089609  6144  7614.66  6250.75  3715.00

 /10.  जम्मू-कश्मीर  1426376  7747.18  18530.65  22063.37  3000.00

 1.  झारखंड  4371243  16568.5  28568.5  51515  38309.99

 12.
 कर्नाटक  8830209  26280.7  28303.78  54206.98  22161.34

 13.  केरल  :
 4171452  8939  5939  6382  5137.60

 14.  मध्य  प्रदेश  “14178041  44608.919  77173.12  110879.68  .  31688.87

 15.  महाराष्ट्र  17874035  35489.79  $0235.31  52158.56  16832.18
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 ।  2  3  4  5  6  7

 16.  मणिपुर  486197  1225  3208.44  9.24  0.00

 17.  मैघालय  604795  2930.81  1921  4294  2359.63

 18.  मिजोरम  175219  3300.24  2559.15  3441.69  1210.00

 19.  नागालैंड  309866  2088.49  2323.01  2315.2  885.00

 20.  उड़ीसा  7059501  21807.27  32792.5  44010.95  27457.43

 21.  पंजाब  2943502  ३040  14683.89  12879.92  3500.00

 22...  राजस्थान  12486603  23549.397  60313.43  75809.82  50633.00

 23.  सिक्किम  114832  1000.25  1062.5  402.14  99.72

 24.  तमिलनाडु  10101274  26517  35329.53  37329.65  22808.15

 25.  त्रिपुरा  648799  4703.96  7070.19  5330.01  1188-63

 26.  उत्तर  प्रदेश  31677660  87761  182799  206654  85885.00

 27.  उत्तराखण्ड  1743757  9144.705  10004  16934  4943.69

 28.  पश्चिम  बंगाल  13503378  46024.36  34199.79  61736.8  44162.24

 29.  अंडमान  और  निकोबार  63703  272.58  163  419.62  50.00

 द्वीप  समूह

 30.  चंडीगढ़  100624  447.95  350  ३300  634.95

 31.  दादर  और  नगर  हवेली  45481  111.91  0  100  25०00

 32.  दमन  और  दीव  24481  ०  111.91

 33.  दिल्‍ली  2283206  ०  1100  4230.24  1499.98

 34.  लक्षद्वीप  11163  12.03  ०  87.47

 35.  पांडिचेरी  171095  225.53  529.4  286-68

 कुल  182008493*  511314.441  751770.73  1083719.91  523915.32

 चुनिंदा  शैक्षिक  सांखियकी  2004-05
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 क्र०  राण्य  का  नाम  प्राथमिक  तथा  उच्च  प्राथमिक  स्कूल  30.9.07  अतिरिक्त  शिक्षण  कक्षों  के  निर्माण  30.9.07
 रा

 सं०  भवर्नों  के  निर्माण  के  लक्ष्य  तक  पिछले  कार्य  का  लक्ष्य  तक  पिछले  शिष्य

 तीन  वर्षों  तीन  शिक्षक

 तथा  चालू  तथा  चालू  अनुपात

 वर्ष  में  वर्ष  में

 स्कूल  अतिरिक्त

 भवनों  की  शिक्षण  करक्षों

 उपलब्धता  की  उपलब्धता

 निर्माण  कार्य  निर्माण  कार्य

 पूरा  हो  गया  पूरा  हो  गया

 तथा  प्रगति  तथा  प्रगति

 पर  पर

 2004-  2005-  2006-  2007-  2004-  2005-  2005-.  2007-  2005-

 05  06  07  08  05  06  07  08  06

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  9  10  11  12

 1.  आंध्र  प्रदेश  1800  3406.  2548  173  8265...  2788  4002.  14316  7679.  22602  24

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  140  0  509  15  545  8  0  697  0  1154  23

 3.  असम  6928  0  204  0  0  42  0  30000  0  20983  25

 4...  बिहार  641  541  15000  10094  3990  760:  3773  61000  61000  130369  65

 5.  छत्तीसगढ़  1291  3269.  7205...  2591  6  2120  2063.  1727  4245...  6603  28

 6.  गोवा  0  0  0  0  5  0  41  95  91  41  25

 7.  गुजरात  720  16  100  0  0  2184...  7145  1999  12224  35

 8.  हरियाणा  322  411  527  308  1218  2120  1965.  .  4757  1219.  10651  33

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0  0  fr)  0  890  1859  1340  1275  1421  5847  20

 10.  जम्मू-कश्मीर  480  742  2236...  2287  6154  734  60  3336  0  4841  18

 11.  झारखंड  1797  5949  8431.  22219  9303  5135  11415  0  23045  48

 12.  कर्नाटक  352  616  743  655  2677  3885  7636  13625  4743...  30000  30

 13.  केरल  112  44  156  2  0  1905  1523  1389  448  4948  29

 14.  मध्य  प्रदेश  5873  5524  10301
 ह

 4730  37999  3374  13373  15134  9700  34412  36
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 पेयजल  के  लक्ष्य  30.9.07  प्रसाधन  क॒क्षों  के  लिए  लक्ष्य  30.9.07  वार्षिक  शिक्षक  प्रशिक्षण  के  लक्ष्य  वर्ष
 तक  पिछले  तक  (20  दिवसीय  सेवाकालीन  2006-

 तीन  वर्षों  तीन  वर्षों  ०9  में

 तथा  चालू  तथा  चालू  वार्षिक

 वर्ष  में  वर्ष  में  शिक्षक

 पेयजल  की  प्रसाधन  करक्षों  प्रशिक्षण

 उपलब्धता  की  उपलब्धता  की

 उपलब्धियां

 निर्माण  कार्य  निर्माण  कार्य

 पूरा  हो  पूरा  हो

 गया  है  गया  है

 और  प्रगति  और  प्रगति

 पर  पर

 2004-  2005-  2006-  2007-  2004-  2005-  2006-  2007-  2004-  2005-  2006-  2007-

 05  06  ०7  08  05  06  07  08  05  06  07  08

 13  14  16  17  18  19  20  21...  22  23  24  25  26  27

 2953...  1796  0  760  43070  128  777  0.  2478  4386  104356  108950  266085  282632  242137

 311  0  ०0  0.  2220  261  0  0  0  526  7735  927  9666  0.  7264

 ०  0  788  0  786.  1485  0  967  0.  2611  105287  153278  156133  170755  158735

 5060  2351  78  0  12823.  7883  7246  94  0  30356  100974  130305  152302  191658  60956

 1738  490  0  2831  2288  3101  425  0  0  5905  102065  63566  81805  105274  81805

 0  215  0  239  216  68  343  0  77  5501  6786  4958

 5374  890  184  387.  5733  1252  3  152  4104  130642  173871  174804  178208  173512

 987  1946  0  0  3805  990...  2354  0  2754  6686  67897  67402  71179  68044  71000

 430  627  0  0  2635  1036  1224  0  500  5081  898160  48252  46726  46796  38468

 415  5  0  0  0  262  418  0  0  0  262  50189  42052  52832  54941  52942

 2673  1400  0  0  5864  3844  1400  0  0  7457  46691  56054  54981  122338  40779

 5497  1702  0  0  12080  5973  1702  0  0  14100  193634  206472  215790  201795  215790

 579  4209  0  1551  5861  916  6804  0  1574  9524  112562  129491  129359  131018  129359

 0  0  1477  10301  16242  0  0  8753  10301  20706  97480  299194  304760  276671  268337
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 १ ७-एएएए""थशनशशनि्रीिओि रत
 :  छफछ  छख  ऋ  ऋ  374  सजअजनगनगनत0गनगनगनगनगएनायएए।।ल  3000

 महाराष्ट्र  2865...  4900.  395  3278  6885  374  .  3000  34549  29

 16.  मणिपुर  170  287  283  0  41  110  182  ३66  497  371  20

 17.  मेघालय  0  0  500  337  1560  0  ०0  1000  0  18  17

 18.  मिजोरम  297  0  424  0  109  101  0  47  0  240  17

 19.  नागालैंड  0  44  61  ०  ०  248  201  1556  ०  2194  22

 20.  उड़ीसा  1929  1245  3868  1989  974  303  1177  6480  12618  10747  35

 21.  पंजाब  97  ०  88  9  1005  1603  2905.  4562  1421-11292  33

 22.  राजस्थान  3004  2359.  817  0  11180  2395  4743  29039  15405  45384  33

 23.  सिक्किम  5  4  2  0  का  124  0  130  0  204  15

 24.  तमिलनाडु  1031  592  672  1094  4424  3984  4983.  12464  0  21922  29

 25.  त्रिपुरा  289  252  488  ०  1282  325  225  301  0  1251  23

 26.  उत्तर  प्रदेश  7678  6804  69770  6323  20715  18552.  65636  82117  31535  172706  57

 27.  उत्तराखंड  370  630  926  554  1426...  327  557  1641  762  3736  26

 28.  पश्चिम  120  215  288  0  ०  10992  12088  38500.  33222...  65841  54

 29.  अंडमान  और  0  2  2  0  4  20  34  50  0  54  16

 निकोबार  ट्वीप  समूह

 30.  चंडीगढ़  10  12  0  0  6  20  60  0  0  14  24

 31.  दादर  और  नगर  ०  0  86  6  7  0  0  13  58  243  41

 हवेली

 32.  दमन  और  12  ०  0  0  0  0  9  2  0  11  34

 33.  दिल्‍ली  0  0  2  4  0  0  553  350  160  903  35

 34.  लक्षद्वीप  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  16

 35.  पांडिच्रेरी  15  13  0  10  0  1  72  0  0  0  24

 36551.  33725.  61355  42870.  135723  85441 142386  358939  191230  679400  ३6

 मद  पर  कोई  वार्षिक  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते

 स्लोत-जिला  शिक्षा  सूचना  प्रणाली  आंकड़े  वर्ष  2005-06
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 13  14  15  16  17  18... 19  20  21.  22  23  24  25  26.  27
 eee  रख  _

 6483...  7  0  554  7294  866  0  0.  906  7977  406730  430348  426924  403284  233000

 697...  0  ।  0  820  866.  270  0  0  1650  16171  2530  3550  5000  2435

 315.  0  |  0.  846  0  ०  0  0.  871  505  2530  10079  7495...  8993

 455.  0  ०  0  846  486  ०  322.  0  3006  505  11333  12073  9031  9510

 455.  724  ०  0  6616  643  2540  0  0.  3006  4329  105802  122185  127303  108985

 4375  OO  0  0  19887  4375  2540  ०  0.  14125  4329.  99539  77776  75424  53564

 4375.  0  0.0  1878.  4375:  ०0  0  0.  20078  107856  99539  77776  75424.  53564

 74.  7370  0.  0  878.  578  8428  0  0  20078  4162  2511  2241  200475  608

 74.  38  38600  0  369  1758  75  0  0.  634  184494  217526  210624  221604  210624

 191  3058  ०  0  7766  224  5279.  ०0  0.  1319  8426  29887  20547  0  20547

 0  628  0  0  7776  224.  500  ०  0.  4024  8426.  29887  20547...  0.  20547

 0.  7409  ०  0.  7776  0  1783  .  0  2127  4024  56183  286595  300433  304697  300433

 895...  2726  0  634  526  3223  2196  0  6508  4548  109976  43376  42605  40658  179600

 3223...  2990  ०  0.  11  3223  28  0  6508  22  3083  2914  206360  234430  450

 0  25  0  ०  वव  6  28  ०  0.  22.  3083  294  3095  945.  450

 ०  ०  0  ०  0  6  0  ०  ०  0  627  627  983  945.  983

 0  ०  0  0  75  0  0  0  69...  75  6277.  627  983  426  983

 0  ३6  0  0  136  0  47  0  0  52...  455  0  47792  426.  47792

 0  68  ०  ०  0  ०  0  0  ०  0...  42868  419  47792  50543.  47792

 0  ०  0  ०  ०  0  0०  ०  58.  0  49  4812  4742  620.  54

 49807  55  ०  0  49  56869.  55  ०  58.  439  3466268.  3053285  4742  3539559  2997

 480...  42887...  8503  56869.  65266...  47006.  3466268.  3053285  3539559  2952395  डे
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 खादी  का  उत्पादन

 460.  श्री  विजय  कृष्ण  :  क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  खादी  वस्त्रों  के  उत्पादन  एवं  बिक्री  में  निरंतर

 कमी  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्तमान  में  खादी  ग्रामोद्योग  में  कुल  कितने  बुनकर  कार्य

 कर  रहे  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  संख्या  में  कितनी  कमी

 खादी  वस्त्रों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  तथा  इसे

 अधिक  प्रतिस्पर्धी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 (3)  इसके  लिए  किन  मुख्य  कारणों  की  पहचान  की  गई

 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  नीति  निर्धारित  की  जा  रही

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 पिछले  पांच  वर्षों  (2002-03,  2003-04,  2004-05,  2005-06

 और  2006-07)  में  खादी  का  उत्पादन  और  बिक्री  में  वृद्धि  निम्नलिखित

 हैः

 वर्ष  उत्पादन  मूल्य  बिक्री  मूल्य
 रु०  रु०

 2002-03  443.07  577.63

 2003-04  453.50  587.04

 2004-05  461.54  617.84

 2005-06  468.30  628.69

 2006-07  491.52  663.19

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 खादी  क्षेत्र  में  बुनकरों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  आई

 और  2004-05,  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  खादी  क्षेत्र  में

 कार्यरत  बुनकरों  की  संख्या  इस  प्रकार

 वर्ष  रोजगार  व्यक्तियों

 2004-05  9.87

 2005-06  6-90

 2006-07  7.01

 से  खादी  कपड़ों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  और

 उसे  अधिक  प्रतिस्पर्धी  बनाने  के लिए  सरकार  और  के०वी०आई०सी०

 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (i)  के०वी०आई०सी०  ने  टेक्सटाइल  कमिटी  1963  के

 तहत  वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  एक  वैधानिक  स्वायत्त

 निकाय  टेक्स्टाइल  कमिटी  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन

 किया  जिसके  तहत  कमिटी  ने  खादी  कपडे  की  गुणवत्ता

 जांचने  के  लिए  अपने  प्रयोगशाला  के  आधारभूत  ढांचे  को

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमति  प्रदान  की  प्रतिष्ठित

 अनुसंधान  व  विकास  एंड  संस्थानों  के  साथ

 संपर्क  स्थापित  किए  गए  ताकि  वे  के०वी०आई०  इकाइयों

 को  अपने  आर०  एंड  डी०  प्रयासों  के  परिणाम  प्रदान  कर

 (॥)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्ली  की

 मदद  से  खादी  के  परीक्षण  गुणवत्ता  मानदंडों  के  तकनीकी

 विनिर्देशों  और  मानकों  को  तैयार  कर  लिया  गया

 है  और  एक  पुस्तिका  के  रूप  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 तकनीकी  मैनुअल  खादी  के  उत्पादन  में  इस्तेमाल  होने

 वाले  कच्चे  आदि  के  नमूनों
 की  जांच  के  दौरान  अपनाई  जाने  वाली  क्रियाविधि  को  विनिर्दिष्ट

 करता  जिससे  खादी  उत्पादों  की  गुणवत्ता  को  सुनिश्चित

 किए  जाने  की  उम्मीद

 (॥)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्‍ली  के

 तकनीकी  सहयोग  के  ०वी  ०आई  ०सी०  ने  खादी  उत्पादों

 की  गुणवत्ता  और  दर्शनीयता  सुधारने  के  लिए  खादी  क्षेत्र

 में  विशेष  फिनिशिंग  तकनीक  आरंभ  की  है  और  प्रायोगिक

 आधार  पर  क्षेत्रीय  श्री  खादी  बाराबंकी

 में  एक  संसाधन  सुविधा  स्थापित  की  गई



 221  प्रश्नों  को

 (४)  खादी  संस्थानों  को  गुणवत्ता  स्लिवर  की  आपूर्ति  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  भागों  में  के०वी०आई०सी०

 द्वारा  6  स्लिवर  प्लांटों  की

 (५)  सामान्य  सुविधा  केद्धों  की  स्थापना  के

 लिए  के०वी०आई०सी०  द्वारा  ग्रामीण  उद्योग  सेवा  केंद्रों

 की

 (५४)  खादी  उत्पादों  के  सुधरे  डिजाइनों  और  पैकेजिंग  के  लिए

 उत्पाद  डिजाइन  हस्तक्षेप  और  पैकेजिंग

 योजना  के  तहत  वित्तीय

 सहायता  प्रदान

 (५)  ब्याज  सब्सिडी  पात्रता  प्रमाणपत्र

 योजना  के  तहत  खादी  व  ग्रामोद्योग  आयोग

 आई०सी०  खादी  और  ग्रामोद्योग  बोड़ों  में  पंजीकृत

 संस्थानों  की आकलित  आवश्यकता  के  अनुसार  बैंकों  द्वारा

 4  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  के  रियायती  ब्याज  दर  पर

 (viii)  2005-06  से  शुरू  होकर  लगभग  पांच  वर्षों  तक  देश  भर

 में  34  खादी  क्लस्टर  विकसित  करने  के  लिए  परंपरागत

 उद्योगों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  निधि  की  योजना

 आरंभ

 सरकारी  विद्यालयों  में  सुविधाएं

 461.  श्री  रजि  प्रकाश  जर्मा  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  विद्यालयों  में  विशेषकर  महिला  शिक्षकों  तथा

 छात्राओं  के  लिए  पेयजल  शौचालयों  की  स्थिति  शोचनीय

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 क्या

 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  राष्ट्रीय  बालक  अधिकार  संरक्षण  आयोग  ने  दिल्ली

 सहित  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  से  इस  संबंध  में  स्थिति  रिपोर्ट  मंगाई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम

 विद्यालयों  मे  महिलाओं  तथा  बालिकाओं  के  लिए  स्वच्छ
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 एवं  स्वास्थ्यकर  शौचालय  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 इस  प्रयोजनार्थ  उत्तर  प्रदेश  सहित  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र

 को  गए  आबंटन  का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  शिक्षा  समवर्ती  विषय  होने  के

 स्कूल  शिक्षा  राज्य  सरकारों  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तर्गत

 आती  जहां  तक  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  अंतर्गत  आने

 वाले  स्कूलों  अर्थात  केन्द्रीय  नवोदय  विद्यालयों  और  केन्द्रीय

 तिब्बती  स्कूलों  का  प्रश्न  सुरक्षित  पेय  जल  और  बालिकाओं  और

 महिला  शिक्षकों  के  लिए  अलग  से  शौचालयों  हेतु  पर्याप्त  सुविधाएं

 प्रदान  की  गई  सर्व  शिक्षा  जो  कि  प्रारंभिक  स्तर  पर

 लागू  किया  जा  रहा  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  सिविल  जिनमें

 कि  पेयजल  और  शौचालय  सुविधाएं  शामिल  के  लिए  भी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती  स्कूलों  को  शामिल  करने  के  लिए  पेयजल

 मिशन  और  पूर्ण  स्वच्छता  कार्यक्रम  का  भी  सम्मिलन  कर  दिया  गया

 दिल्ली  में  सरकारी  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  स्कालों  में  स्वच्छ

 शौचालय  सुविधाओं  की  कमी  से  संबंधित  शिकायत  प्राप्त  होने  राष्ट्रीय

 बाल  अधिकार  संरक्षण  आयोग  ने  इस  मामले  में  दिल्‍ली  सरकार  से

 रिपोर्ट  मांगी  है  और  उन्हें  स्कूलों  में  विद्यार्थियों  और  शिक्षकों  के
 स्वच्छ  और  स्वस्थ  बातावरण  प्रदान  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाने

 के  लिए  कहा

 जनजातीय  छात्रों  के  साथ  भेदभाव

 462.  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  मानथ  संसाधन  बिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्यालयों  में  जनजातीय  छात्रों  के साथ  भेदभाव  किया

 जा  रहा  है  जिससे  उनकी  शिक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सरकार

 की  जानकारी  में  आए  मामलों  का  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद

 ने  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  तैयार  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
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 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  शिक्षा  समवर्ती  विषय  होने  के

 स्कूल  शिक्षा  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  के  कार्यक्षेत्र  के  अंतर्गत

 आती  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  के  साथ  भेदभाष  के

 संबंध  में  सूचना  मानव  संसाधन  घिकास  मंत्रालय  में  केन्द्रीयकृत  रूप

 से  नहीं  रखी  जाती  है  राष्ट्रीय  पाठ्यचर्या  2005  में  सभी  स्कूलों

 को  शामिल  किए  जाने  की  नीति  के  कार्यान्वयन  का  सुझाव  दिया  गया
 “'
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  की  समस्याओं  ”'

 पर  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  गठित  राष्ट्रीय

 फोकस  ग्रुप  ने  विद्यालयी  शिक्षा  की  शैक्षिक  ढांचा  और  अन्य

 अर्हता  प्राप्त  शिक्षकों  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  बच्चों  के  लिए  शिक्षण-अध्ययन  समाग्री  के  संदर्भ  में  उचित

 प्रावधान  करने  की  आवश्यकता  को  दोहराया

 इंजीनियरिंग  कालेजों  का  खोला  जाना

 463.  श्री  पी०सी०  गदददीगठडर  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  2007-08  के  दौरान  कितने  नए  इंजीनियरिंग  कालेजों

 को  कार्य  करने  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  तथा  इनके  नाम  क्‍या

 क्‍या  इन  कालेजों  के  पास  राष्ट्रीय  मानदण्डों  की  उनकी

 आवश्यकताओं  के  अनुसार  कालेजों  को  चलाने  के  लिए  ययथेष्ट

 आधारभूत  ढांचा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  से  अखिल  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा

 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  23  नए  इंजीनियरी  कालेजों  को  वर्ष  2007-

 2008  के  दौरान  अनुमोदन  दे  दिया  गया  नए  इंजीनियरी

 जिन्हें  वर्ष  2007-08  के  अनुमोदन  दिया  गया  के  नामों  से

 संबंधित  ब्योया  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  की  वेबसाइट

 में  उपलब्ध  अखिल  भारतीय  तकनीकी

 शिक्षा  परिषद  ने  उन  संस्थाओं  को  अनुमोदन  दे  दिया  है  जो  अपरूवल

 प्रोसेस  हैंडबुक  में  निर्धारित  मानदंडों  को  पूरा  करती

 राष्ट्रीय  नागरिक  पंजिका  को  अद्यतम  बनाया  गया

 464.  डा०  अरूण  कुकर  शर्मा  :  कण  यृह  मंत्री  यह  बतमे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  ए०ए०एस०यू०  तथा  असम  सरकार  के  साथ  त्रिपक्षीय

 बैठक  में  संकल्पित  राष्ट्रीय  नागरिक  पंजिका  को  अद्यतन  बनाए  जाने

 का  कार्य  अभी  आरंभ  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसके  निष्पादन  को

 किस  प्रकार  त्वरित  किए  जाने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  तथा  इसके

 लिए  क्‍या  लक्ष्य  मिर्धारित  किए  गए  और

 इसके  निष्पादन  में  मुख्य  बाधाएं  क्‍या  हैं  तथा  कठिनाईयों

 पर  किस  प्रकार  काबू  पाने  का  सरकार  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 से  असम  सरकार  ने  सूखित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  नागरिक

 पंजिका  1951  को  अद्यतन  बनाने  का  प्रारंभिक  कार्य

 शुरू  हो  गया  1971  तक  उपलब्ध  मतदाता  सूचियों  का  सूक्ष्म  परीक्षण

 किया  गया  और  1971  तक  उपलब्ध  मतदाता  सूचियों  की

 उपलब्ध  द्वारा  प्रथिष्टि  तथा  को  भी  पूरा  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  रूपात्यकताएं  बनाने  की  सलाह

 दी  गई

 साक॑  देशों  के  गृह  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 465.  श्री  जसुभाई  धानाभाई  बारड  :

 श्री  इकबाल  अहमद
 सरडगी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सार्क  देशों  के  गृह  मंत्रियों  का तीन  दिवसीय

 सम्मेलन  आयोजित  किया  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  किए  गए  मुद्दों  का

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  परिणाम

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 और  सार्क  इंटीरियर/गृह  मंत्रियों  की  दूसरी  बैठक  नई  दिल्ली

 में  25  2007  को  आयोजित  की  गई  इस  बैठक  से  पूर्व
 24  2007  को  सार्क  इंटीरियर/गृह  सचियों  की  द्वितीय  बैठक  तथा

 23  2007  को  पुलिस  मामलों  में  सहयोग  पर  छठा  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया  इन  बैठकों/सम्मेलनों  अन्य  बातों  के

 मादक  पदार्थों  का  अवैध  व्यापार  तथा  मानवों  के

 अवैध  व्यापार  द्वारा  उत्पन्न  चुनौतियों  पर  चर्चा  की  संगठित

 धन  प्रतिशोधन  तथा  अन्य  गंभीर  प्रकृति  के  अपराधों  का  सामना

 करने  और  क्षमता  आसूचना  भागीदारी  आदि  के  जरिए  सहयोग
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 सम्बर्धन  के  लिए  संस्थोमत्‌  तंत्र  को  सुदृढ़  करने  का  संकल्प  लिया

 पुरूलिया  में  हथियार  गिराए  जाने  का  मामला

 466.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुरूलिया  में  हथियार  गिराए  जाने  के  मामले

 की  जांच  की

 यदि  तो  इसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  कथित  रूप  से  शामिल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 सी०बी०आई०  द्वारा  हाल  में  जारी  किए  गए  लुक-आठउट  नोटिस  के

 बाद  की  यई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  जी  जांच-पड़ताल  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह

 पता  चला  है  कि  छद्य  रूप  से  हथियार  प्राप्त  करने  और  आनंद  मार्ग

 के  कुछ  अनुयायिओं  के  इस्तेमाल  के  लिए  उन्हें  जहाज  से  गिराने  के

 लिए  अंतर्राष्ट्रीय  साजिश  के  परिणामस्वरूप  पुरुलिया  में  हथियार  गिराये

 गए

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस  में  संलिप्त  14  अभियुक्तों
 के  विरुद्ध  चौकसी  नोटिस  जारी  किए  14  व्यक्तियों  में  से  13  व्यक्ति

 अभी  भी  फरार  किम  पी  डैवी  उर्फ  नील्‍स  होल्क  नेल्सन  उर्फ

 नील्‍स  क्रिस्थियन  नेल्सन  नामक  एक  अभियुक्त  का  पता  2002

 में  डेनमार्क  में  लगाया  गया  था  और  संगत  दस्तावेजों  के  साथ

 18.10.2002  को  डेनमार्क  को  औपचारिक  प्रत्थर्पण  अनुरोध  भेजा  गया

 ग्रेड  तथा  आई०ई०डौ०  विस्फौटकों  के  लिए  सुरक्षेपाय

 467.  श्री  किन्थरपु  येरननायडु  :

 ज्री  मिलिन्द  देवरा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेनेड  तथा  आई०ई०डी०  धिस्फोर्टों  से  सुरक्षोपार्यों  के
 बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष

 प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  देश  के  उग्रवाद  एवं  नक्सल  प्रभावित  राज्यों

 में  किए  गए/प्रस्तावित  प्रयासों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  तेरह  विद्रोही  संगठनों  के एक  समह  युनाइटेड  जिहाद

 काउन्सिल  ने  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  बारूदी  सुरंगों  का  उपयोग  नहीं  करने

 की  भेश्णा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 अवांछित  और/अधथवा  संदिग्ध  पदार्थों  और  व्यक्तियों  तथा  सामग्री  के  बारे

 में  पुलिस  को  सूचित  करने  के  लिए  आम  जनता  के  लिए  जागरूकता

 अभियान  चलाने  की  सलाह  दी  सभी  थाना  प्रभारियों  का  आतंकवाद

 विरोधी  ठपायों  पर  करने  और  न  करने  योग्य  सामग्री  तैयार  करनी  और

 सामान्य  जनता  के  बीच  वितरित  कस्नी

 और  उपलब्ध  सूचना  के  कश्मीर  में  परिचालित

 यूनाईटेड  जेहाद  काउन्सिल  के  पास/पाक  अधिकृत  कश्मीर  आधिरित

 चैयरमैन  सैम्यद  सलाहुद्दीन  ने  5.11.2007  को  वाचਂ  पर  विचार

 दिए  साक्षात्कार  में  कार्मिक  विरोधी  बारूदी  सुरंग  के  इस्तेमाल  पर  पावंदी

 लगाने  संबंधी  घोषणा  पर  हस्ताक्ष॥  करना  स्वीकार  किया

 औद्योगिक  निवेश

 468.  डा०  बल्लभभाई  कथीरिया  :

 श्री  हरिभाऊ  रातैड  :

 क्या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्य-वार  कुल  कितना

 औद्योगिक  निवेश  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  का

 राज्य-वार  व्यौरा  क्‍या

 जानिज्य  और  उद्योग  मंतलय  के  औद्योगिक  नौति  और  संवर्धन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अश्थिनी  :  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  लाइसेंसमुक्त  क्षेत्र  में दायर  किए  गए  औद्योगिक  उद्यमी

 ज्ञापनों  की  संख्या  तथा  लाइसेंस  योग्य  क्षेत्र  मे ंजरी  किए  गए

 प्रत्यक्ष  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  का  ब्यौरा  संलग्न

 जिसमें  राज्य  चार  प्रस्तावित  निवेश  दिखाये  गए  में  दिया  गया

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  हुए  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 को  दशशाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया
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 प्रस्तावित  निवेश  करोड़  रुपये

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  निवेश

 क्र०  राज्यों  का  नाम  2004-05  2005-06  2006-07  योग

 सं०

 1  2  3  4  5  6

 1.

 ।

 अण्डमान  और  निकोबार  |  31  0  31

 ट्वीपसमूह

 2.  आम्ध  प्रदेश  16596  19001  48660  84257

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  51  41  111  203

 4...  असम  430  809  2044  3283

 5...  बिहार  314  3913  4850  9077

 6...  चंडीगढ़  व  0  234  235  '

 7.  छत्तीसगढ़  47602  39914  118737  206253

 8.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  834  2374  2794  6002

 9...  दमन  एवं  दीव  418  780  1559  2757

 10...  दिल्ली  20  20  218  258

 11...  गोवा  171  296  316  783

 12.  गुजरात  29695  82901  72283  184879
 ग्ि

 13.  हरियाणा  2737  5578  16095  24410

 14.  हिमाचल  प्रदेश  3384  1774  1906  7064

 15.  जम्मू-कश्मीर  2719  2058  2306  7083

 16.  झारखण्ड  10539  54089  35257  99885

 7.  कर्नाटक  10969  15353  72250  98572

 18.  केरल  294  610  1211  2115

 19...  लक्षद्वीप  0  0  0  0

 20.  मध्य  प्रदेश  8538  18782  12537  39857

 21...  महाराष्ट्र  ॥  13256  24694  62191  100141
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 2  3  4  5  6

 22...  मणिपुर  0  7  10  17

 23.  मेघालय  215  634  1280  2129

 24...  मिजोरम  0  0  0  0

 25.  नागालैंड  2  0  0  2

 26...  उड़ीसा  45565  38255  96869  .  180689

 27.  पाण्डिचेरी  263  411  753  1427

 28...  पंजाब  4190  7127  10128  21445

 29...  राजस्थान  2162  5077  10040  17279

 30.  सिक्किम  243  548  882  1673

 31.  तमिलनाडु  54481  11841  20377  86699

 32.  त्रिपुरा  251  ०  0  251

 33.  उत्तर  प्रदेश  21633  31710  33745  87088

 34.  उत्तरांचल  ह  2441  5706  14887  23034

 35.  पश्चिम  बंगाल  14078  12047  51836  77961

 ३6.  एक  से  ज्यादा  राज्य  में  2  0  0  2

 स्थापना  स्थल

 योग  294094  386381  696366  1376841.

 प्रस्तावित  निवेश  जारी  किए  गए  आशय  पत्रों  औद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  दायर  किए  गए  औधोगिकी  उद्यमी  ज्ञापनों

 के  संदर्भ  में

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  क्षेत्रवार  एफ०डी०आई०

 इक्विटी  अन्तर्वाह  के  लिए  वित्तीय  वर्षवार  विवरण  पत्र

 करोड़  रुपये

 आर०बी०आई०  का  राज्य  सम्मिलित  2004-2005  2005-2006  2006  2006-2007  योग

 सं०  क्षेत्रीय  कार्यालय

 2  3  4  5  6  *  7

 हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश  747.85  1,056.78  2/#45.60  4,500.23 = आई
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 न  कक  भ  का  ननननन+ननन  न  ++++++ननननकनन-ननमनननननन  वन  मनन  ननन-+  कनननाननननाननीननिनीिभती  न  +-नमन-न-&-.&....3नत.--अननननोननननननननननननननीनीननन  नं  मीन  मन  न  नन  गन  न
 ।  2  3  4  $

 6 7 2... गुवाहाटी अरूणाचल मणिपुर 0 . भ्रिपुरा 3. पटना झारखंड 0 0 0.6 0.60 4. अहमदाबाद गुजरात 666.36 2,959.70 5... बंगलौर कर्नाटक 6... कोच्ची लक्षद्वीप 33.77 57.9 60.72 7. भोपाल मध्य छत्तीसगढ़ 69.25 42.55 243.36 8... मुम्बई दादर और नागर 23,667.92 दमन और दीव 9... भुवनेश्वर उड़ीसा 0 49.38 365.26 जयपुर राजस्थान 4.58 3.32 239.33 चेन्नई पांडिचेरी 358.47 7,440.50 कानपुर उत्तर उत्तरांचल 0.03 0 ह्म्य 57.73 कोलकाता पश्चिम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 467.37 407.82 263.26 चंडीगढ़ हिमाचल 98.62 490.27 प्रदेश नई दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा 4,/564.93 के भाग पणजी गोवा 33.73 345.47 479.86 राण्य जो दर्शाये नहीं क्षेत्र दर्शाये नहीं गये 9,758.63 28,357.58 गये* कुल योग 24,584.37 56 ,390.22 95,627.32 अंतर्वाह का अपग्रिम* 0 0 स्टॉक स्वेपड* ०0. 28.37
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 त  2  3  4  5  6  7

 20.  एन०आर०आई०  0  0  0  0.00

 आर०बी०आई०  योजनाएंਂ

 कुल  योग  रुपये  17,137.88  24,612.74  70,630.08  112,380.70

 कुल  योग  अमेरिकी  डालर  ७७$  3.8  ७७$  5.5  ७७$  15.7.  ७७$  25.0

 नोट  ;  (।)  केवल  हइक्विटी  पूंजी  संघटक  शामल

 (॥)  क्षेत्रवार  एफ०डी०आई०  मुंबई  द्वारा  प्रस्तुत  आर०बी  ०आई०  के  क्षेत्रवार  अंतर्वाह  के  अनुसार  वर्गीकृत

 (॥)  रिजर्व  मुम्बई  द्वारा  इन  मार्गों  में  क्षेत्रवार  नहीं  दर्शाया  गया

 (iv)  रिजर्व  बेंक  ने  क्षेत्रवार  अन्तर्वाह  उपलब्ध  नहीं  कराया

 फर्जी  मुठभेड़

 469.  श्री  अजीत  जोगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  गते  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  दिल्‍ली  सहित  देश  में  राज्य-वार  पुलिस  कार्मिक  द्वारा  फर्जी

 मुठभेड़ों  के  कुल  कितने  मामले  केन्द्र  सरकार  की  जानकारी  में

 और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  ट्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  तथा  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 क्या  कार्रवाई  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  संलग्न  विवरण  के

 राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  लोक  सेवकों  से  कृत्यों  में  पारदर्शिता

 लाने  और  दायित्व  निर्धारित  करने  के  लिए  पुलिस  मुठभेड़  में  हुई  मौतों

 के  सभी  मामलों  में  मानक  प्रक्रिया  अपनाए  जाने  के  लिए  सभी  राज्यों/संप

 राज्यों  को  परामर्शी  पत्र  भेजता  रहता

 विवरण

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजीकृत  किए  गए  मामलों  आरोप-पत्रित  पुलिस  कार्मिकों  और  फर्जी  मुठभेड़ों  के  लिए

 दोषी  पुलिस  कार्मिकों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  के

 क्र०  राज्य/संघ  शासित  2004

 सं०  प्रदेश

 2005  2006

 सी०आर०  सी०एस०  सी०वी०  सी०आर०  सी०एस०  सी०वी०
 सी०आर०

 सी०एस०  सी०बी०

 (1)  (2)  (३3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

 राज्य

 ।.  आंध्र  प्रदेश  ०  ०  ०  0  ०  ०  0  ०.  ०

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  ०  ०  ०  ०  ०  ०  0  0  ०

 3.  असम  ०  0  0  ०  ०  0  ०  ०  0

 4...  बिहार  ०]  ०  0  0  0  0  0  ४]  0
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 का  (2)  (3).  (4).  (5)  (6)  (7)  (89)  (9)  0०  09

 5...  छत्तीसगढ़

 6...  गोवा

 7...  गुजरात

 8...  हरियाणा

 9...  हिमालच  प्रदेश

 10.  जम्मू-कश्मीर

 11...  झारखण्ड

 12.  कनटिक

 13.  केरल

 14.  मध्य  प्रदेश

 15.  महाराष्ट्र

 16.  मणिपुर

 17...  मेघालय

 18...  मिजोरम

 19...  नागालैंड

 20.  उड़ीसा

 21...  पंजाब

 22...  राजस्थान

 23.  सिक्किम

 24...  तमिलनाडु

 25.  त्रिपुरा

 26...  उत्तरांचल

 27.  उत्तर  प्रदेश

 28...  पश्चिम  बंगाल

 कुल



 237...  प्रश्नों  के  29  1929  लिखित  238

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

 संघ  शासित  प्रदेश

 29.  अंडमान  और  निकोबार  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 ट्वीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 31.  दादरा  और  नागर  हवेली  0  ०  0  ०  ०  0  ०  0  ०

 32.  दमन  और  दीव  0
 ०

 0  0  0  0  0  0  0

 33.  दिल्ली  0  0  0  0  0  0  01  07  )

 34...  लक्षद्वीप  ०  ०  0  0  0  0  0  0  ०

 35.  पांडिचेरी  0  0  0  ॥|  0  0  0  0  0

 कुल  शासित  क्षेत्र  ०0  0  0  0  ॥]  0  01  07  0

 कुल  0  0  0  0  0  0  01  07  0

 सी०आर०  -  पंजीकृत  मामलें

 सी०एस०  -  आरोप  पत्रित  पुलिस  कार्मिकों  की  संख्या

 सी०वी०  -  दोष  सिद्ध  पुलिस  कार्मिकों  की  संख्या

 ]

 आपदा  अनुक्रिया  बल  को  सुदृढ़  किया  जाना

 470.  श्री  नवजोत  सिंह  सिद्धू  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 '
 क्या  राष्ट्रीय  आपदा  अनुक्रिया  बल  को  किन्हीं  राष्ट्रीय  आपदाओं

 आदि  के  दौरान  कोर्य  करने  के  लिए  उपर्युक्त  रूप  से  प्रशिक्षित  तथा

 सुसज्जित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  आपदा  अनुक्रिया  बल  में

 और  बटालियन  शामिल  कर  हसे  सुदृढ़  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंऋ्लय  में  राज्य  मंत्री  थी०  राधिका  :

 प्रशिक्षण  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  राष्ट्रीय  आपदा

 अनुक्रिया  बल  के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  विर्निष्टि

 केन्रों  में  प्रदान  किया  जाता  ताकि  वे  प्राकृतिक  आपदाओं  में  प्रभावी

 रूप  से  अनुक्रिया  कर  सरकार  ने  एन०डी०आर०एफ०  के  लिए

 आवश्यक  उपकरणों  का  प्रापण  किए  जाने  का  अनुमोदन  कर  दिया

 इनमें  से  कुछ  उपकरणों  का  प्रापण  कर  लिया  गया  है  और  अन्य
 उपकश्त प्रापण  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं

 राष्ट्रीय  प्रतीक  संबंधी  विवाद

 an.  श्री  राकेश  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  प्रतीक  से  जयतेਂ  हटाए

 जाने  से  संबंधित  मामले  का  संज्ञान  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  अभी  तक  कया  कार्रवाई  की

 गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  (a)  इस  मंत्रालय  के  नोटिस  में  यह  आया  है  कि  कुछ

 सरकारी  एजेंसियां  अपनी  कार्यलयी  लेखन  मोहर  आदि

 पर  भारत  के  राज्य  प्रतीक  चिन्ह  का  प्रयोग  करते  समय  अक्सर

 जयतेਂ  के  आर्दश  वाक्य  को  हटा  देते  हैं  जोकि  राज्य  प्रतीक  का  भाग

 हैं  और  केवल  शेर  के  चिन्ह  को  ही  प्रदर्शित  करते  हैं

 इस  मंत्रालय  ने  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  तथा

 भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  स्थिति  स्पष्ट  करते  हुए
 जारी  की  है  कि  लेखन  दस्तावेजों  आदि  पर  राज्य  प्रतीक

 चिन्ह  का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्राधिकृत  सभी  सरकारी  एजेंसियां  उक्त

 सामग्री  पर  राज्य  प्रतीक  चिन्ह  में  शेर  के  प्रतीक  चिन्ह  के  नीचे  देव

 नागरी  लिपि  में  आदश  वाक्य  जयतेਂ  प्रदर्शित  उनसे

 यह  सुनिश्चित  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  राज्य  प्रतीक

 चिन्ह  से  आदर्श  वाक्य  जयतेਂ  को  हटाया  न

 ]

 सांप्रदायिक  सौहार्द  पुरस्कार

 472.  श्री  हरिभाऊ  राठौड़  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  सौहार्द  पुरस्कार
 आरम्भ  करने  त॑था  नई  दिल्ली  में  एक  अंतर्राष्ट्रीय  अध्ययन  केन्द्र  की

 स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक  सौहार्द  पुरस्कार  पहले  से  ही  मौजूद

 इस  संबंध  में  नई  दिल्ली  में  अंतर्राष्ट्रीय  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किए
 जाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं  राष्ट्रीय

 साम्ध्रदायिकता  सौहार्द  पुरस्कार  गृह  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के

 आधीन  सोसायटी  पंजीकरण  1860  के  अंतर्गत  पंजीकृत  एक

 स्वायत्त  संगठन  अर्थात  राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक  सौहार्द  प्रतिष्यन

 सी०एच०  )  द्वारा  प्रारंभ  किया  गया  यह  पुरस्कार  साम्प्रदायिक  सौहार्द

 और  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  में  उत्कृष्ट  योगदान  के  लिए  व्यक्तियों

 और  संगठनों  को  प्रदान  किया  जाता
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 उपर्युक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं

 हथियारों  के  लाइसेंस

 473.  श्री  रशीद  मसूद  :

 श्री  अशोक  अर्गल  :

 श्री  भानु  प्रताप  सिंह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  बोर-आर्म्ड  लाइसेंसों  की  कुल  संख्या
 कितन

 क्‍या  दिल्ली  में  जारी  किए  गए  आर्म्ड  लाइसेंसों  की  वैधता

 पूरे  देश  में  विस्तारित  किये  जाने  के  लिए  कोई  नीति  अपनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  आर्म्ड  लाइसेंसों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  लिए

 संसद  सदस्यों  ने  इनकी  वैधता  पूरे  देश  में  विस्तारित  करने  के  लिए

 अनुशंसा  पत्र  भेजे

 (2)  ऐसे  पत्रों  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 क्‍या  ऐसे  लाहसेंसों  की  वैधता  सम्पूर्ण  भारत  में  विस्तारित

 किए  जाने  में  अनियमितता  तथा  भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  31.10.2007  तक  दिल्ली  में  जारी

 किए  गए  बोर  आर्म्ड  लाइसेंस  की  संख्या  33068

 और  1995  में  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार
 गैर  निषिद्ध  बारे  आर्म्ड  लाइसेंसों  की  क्षेत्र  वैधता  में  चिस्तार  किए  जाने

 के  अनुरोधों  पर  विचार  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  संबंधित  जिला

 मजिस्ट्रेट  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  जिला/राज्य  और  अन्य  स्थानीय

 तत्वों  से  प्राप्त  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मेरिट  के  आधार  पर  की  जाती  निषिद्ध  बोर  आर्म्ड  लाइसेंसों

 के  संबंध  में  अखिल  भारतीय  क्षेत्र  वैधता  में  विस्तार  किए  जाने  के

 अनुरोध  पर  विचार  गृह  मंत्रालय  द्वारा  मेरिट  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों
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 और  संबंधित  सुरक्षा  एजेंसियों  के  साथ  परामर्श  करके  किया  जाता

 और  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  पर  विचार  विधिवत

 रूप  से  किया  जाता  है  और  क्षेत्र  वैधता  का  विस्तार  किए  जाने  के

 अनुरोध  की  जांच  प्रत्येक  मामले  में  मेरिट  के  आधार  पर  की  जाती

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल

 पर  रख

 कुटौर  उद्योग

 474.  श्री  एम०  अंजन  कुमार  यादव  :  क्या  लघु  और

 मध्यम  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कुटीर  उद्योग  के  विकास  के  संबंध  में

 आम्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के
 दौरान

 प्रतिवर्ष  कुटीर  उद्योग

 के  विकास  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महाजीर  :

 से  तथापि  लघु  एवं  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय  में

 सरकार  कुटीर  उद्योग  सहित  ग्रामोद्योगों  के  संवर्धन  तथा  विकास  के

 लिए  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  के

 माध्यम  से  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  का

 कार्यान्वयन  कर  रही  इस  कार्यक्रम  के  उद्यमी  अधिकतम  25

 लाख  रुपये  की  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  लिए  के०वबी०आई०

 से  मार्जिन  मनी  सहायता  प्राप्त  करके  और  किन्हीं  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 अधिसूचित  वाणिज्यिक  चुनिन्दा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  तथा  सहकारी

 आदि  से  ऋण  प्राप्त  करके  ग्राम/कुटीर  उद्योग  स्थापित  कर  सकते

 इसके  अलावा  ग्राम/कुटीर  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिए  सरकार  उत्पाद

 डिजाइन  इंटरवेंशन  और  पैकेजिंग

 योजना  के  तहत  डिजाइनों  में  उत्पादों  की  गुणवत्ता  व  बेहत्तर

 पैकेजिंग  के  लिए  राष्ट्रीय  एवं  अंतर्राण्जीय  स्तरों

 की  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  हेतु  इकाइयों  को  आधारभूत  संरचनात्मक

 सहयोग  की  स्थापना  हेतु  ग्रामीण  उद्योग  सेवा  केन्द्र  )

 संबंधी  व्यव्स्था  करती  परम्परागत  उद्योगों  के  पुन्कद्धाश  के  लिए

 निधि  योजना  नामक  एक  नई  योजना  भी  शुरू  की  गई  है

 जिसमें  समान  सुविधा  केन्द्रों  की  गुणवत्ता  प्रशिक्षण
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 तथा  क्षमता  नवीन  उत्पादों  के  संशोधित  नये

 बाजार  आदि  के  लिए  सहायता  की  परिकल्पना  की

 गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामोद्योगों  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  आमभश्र  प्रदेश  राज्य  को  के०वी०आई०सी०  द्वारा  जारी

 की  गई  कुल  राशि  इस  प्रकार

 लाख

 वर्ष  जारी  की  गई  निधि

 2004-05  3019.60

 2005-06  4174.51

 2006-07  3951.20

 युष्प  निर्यात

 475.  श्री  मणी  कुमार  सुख्या  :  क्‍या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंठगाए  जाने  वाले  एन्थुरिम  डेंडरोबियम

 ऑर्थिड  तथा  गुलाब  जैसे  पुष्पों  को  विदेशों  में  विशेषकर  जापान  में

 उभरता  हुआ  बाजार  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा

 में  पुष्पों  का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित

 की  और

 इन  पुष्पों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 जाजिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  उपलब्ध  सचूना  से  यह  पता

 चलता  है  कि  पूर्वोत्त  से  एन्यूरियम्स  की  13  खेपें  मध्य-पूर्व  को  और

 5  खेपें  यूनाइटेट  किंगडम  को  निर्यात  की  गई  जापान  को  गुलाबों

 के  नमूने  भेजे  गए

 वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  निर्यातित  पुष्पों

 की  मात्रा  एवं  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  निम्नानुसार
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 मी०  टन  मूल्य  लाख  रुपए

 2005-06  2006-07

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 ताजे  टहनी  युक्त  पुष्प  5176.36  7413.07  11903.93  34214.41

 सूखे  पुष्प  27418.49  19365.22  28343.34  22413.47

 कुल  32594.85  26778.29  40247.27  56627.88

 एपीडा

 पुष्पों  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए

 कदमों  में  चेन्नई  तथा  तिरूवनंतपूरम  स्थित

 अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  शीघ्र  खराब  होने  वाले  कार्गों  के  लिए  केन्द्रों

 नोएडा  तथा  कोलकाता  में  थोक  बाजार-सह-पुष्प

 नीलामी  नीदरलैंड  में  बाजार  सुविधा  केन्द्र  तथा  छह

 कृषि  निर्यात  जोनों  की  स्थापना  शामिल  पुष्पोत्पादों  सहित  कृषि  उत्पादों

 के  निर्यातों  के  संवर्धन  के लिए  बाजार  अवसंरचना  गुणवत्ता
 विकास  तथा  परिवहन  सहायता  हेतु  एपीडा  की  स्कीर्मों  के  तहत  एपीडा  के

 पंजीकृत  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  गई

 व्वापार  मेला

 476.  श्री  जी०एम०  सिद्दीश्वर  :  क्या  लबु  और

 मध्यम  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कर्नाटक  सहित  देश  में
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 खादी  तथा  ग्रामोध्योग  आयोग  द्वारा  राण्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  किन-किन

 शहरों  में  प्रदर्शनियों  या  व्यापार  मेलों  का  आयोजन  किया

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  छोटे  शहरों  की  बजाय

 केवल  बड़े  शहरों  में  ही  प्रदर्शनियां  तथा  व्यापार  मेलों  का  आयोजन

 किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कर्नाटक  सहित  देश  में

 प्रदर्शनियों  क ेआयोजन  से  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कुल  कारोबार

 में  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितनी  वृद्धि  हुई

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 2004-05,  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  कर्नाटक  सहित  देश

 के  उन  शहरों  जहां  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 द्वारा  प्रदर्शनियां  अथवा  व्यापार  मेले  आयोजित  किए  गए  का  राज्य  और

 संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 के०वी०आई०सी०  द्वारा  बड़े  और  छोटे  दोनों  क्यों  में

 प्रदशनियां  आयोजित  की  जाती  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन  स्थानों

 को  जहां  के०वी०आई०सी०  द्वारा  इस  प्रकार  की  प्रदर्शनियां  आयोजित

 की  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्योरा  पर  दिया  गया

 कर्नाटक  सहित  देशभर  में  के  ०वी  ०  आई०सी०  द्वारा  आयोजित

 प्रदर्शनियों  और  व्यापार  मेलों  से  के  उत्पादों  की  सम्पूर्ण  बिक्री

 में  सहायता  मिली  2004-05,  2005-06  और  2006-07  के  दौरान

 कर्नाटक  सहित  के०वी०आई०  उत्पादों  की  कुल  बिक्री  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 राज्य/केन्र  शासित  प्रदेशवार  वर्ष  2004-05,  2005-06  एवं  2006-07  के  दौरान  उन  शहरों  का  ब्योरा

 जिनमें  के०वी०आई०सी०  द्वारा  प्रदर्शनियां  एवं  व्यापार  मेले  आयोजित  किए  गए

 1.  राष्ट्रीय  स्तर  की  प्रदर्शनियां

 राज्य  2004-05  2005-06  2006-07

 त  2  3  4

 is
 राजस्थान  जयपुर  जयपुर

 कर्नाटक  बंगलौर  बंगलौर  अंगलौर

 उत्तर  प्रदेश  गोरखपुर  गोरखपुर  ...
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 ॥...  क्षेत्रीय  स्तर  की  प्रदर्शनियां

 हरियाणा

 पंजाब  चंडीगढ़  चंडीगढ़

 राजस्थान  जोधपुर

 बिहार  मुजफ्फरपुर

 असम  गोहाटी  गोहाटी

 केरल  कोचि

 तमिलनाडु  चैनई

 महाराष्ट्र  पुणे

 मध्य  प्रदेश  इंदौर

 उत्तरांचल  देहरादून

 ॥.  राज्य  स्तर  की  प्रदर्शनियां

 दिल्ली  रोहिणी  पटेल  नगर  किग्जवे  कैंप

 हरियाणा  हिसार

 जम्मू  एवं  कश्मीर  जम्मू

 पंजाब  चंडीगढ़

 राजस्थान  द्दयपुर

 बिहार  पटना

 झारखंड  रांची

 उड़ीसा  पुरी

 पश्चिम  बंगाल  कोलकाता

 अरूणाचल  प्रदेश  ईटानगर

 असम  तेजपुर

 मणिपुर  इम्फाल

 डी०वी०आर०्टी० मेघालय



 247...  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  248

 त  2  3  4

 मिजोरम  आईजवल

 नागालैंड  दीमापुर

 श्रिपुरा  अगरतला  ज़िपुरा

 आश्र  प्रदेश  विशाखापटनम  विशाखापटनम  क्रनूल

 कर्नाटक  हुबली  हुबली

 केरल  भेय्यात  टिंकारा  त्रिचुर

 तमिलनाडु  प्लायमकोटई

 गुजरात  जूनागढ़

 ह

 वडौदरा

 महाराष्ट्र  जागपुर  अमरावती  मुम्बई

 छत्तीसगढ़  रायपुर  रायपुर

 मध्य  प्रदेश  ग्वालियर

 उत्तरांचल  जैनीताल

 उत्तर  प्रदेश  इलाहाबाद  मुरादाबाद

 गौरखपुर

 ४.  जिला  स्तर  की  प्रदशौनियां

 दिल्ली  किंग्जवे  कैंप  किंग्जवे  कैंप  अंसल

 मयूर  पीतमपुरा

 लक्ष्मी  नगर

 हरियाणा  गुडगांव

 भिवानी

 हिमाचल  प्रदेश  मंडी

 जम्मू  एवं  कश्मीर  श्रीनगर  जम्मू  उधमपुरा

 पंजाब  जालंधर  फतेहगढ़  लुधियाणा

 जालंधर
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 राजस्थान  कोटा

 हिंडन  गंगापुर

 जोधपुर

 बीकानेर  झुनझंनु

 बिहार
 कटिहार  गया  मोतिहारी

 झारखंड  देवगढ़  रांची  देवगढ़  धनबाद

 उड़ीसा  राठरकला

 भुवनेश्वर  भुवनेश्वर

 पश्चिम  बंगाल  बेहरामपुर  भोलपुर

 पूर्लिया

 सिक्किम  रांगपू

 अरूणाचल  प्रदेश  इटानगर  चौंगखम

 असम
 गणेश

 रांगिया  लक्ष्मीपुर

 मणिपुर  विष्णुपुर

 मेघालय  सिलोंग

 मिजोरम  लांगतलई  आइजवल

 त़िपुरा

 अमरपुर

 आश्र  प्रदेश

 काकीगाड़ा  राजामुन्दी  विशाखापटनम

 कर्नाटक  दावनगिरी

 राम  नगर

 केरल  जिवेज्ना  मल्लपुरम

 पैयानूर  पैयानूर
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 तमिलनाडु

 पूडुकोटई  कराईकुडी

 कारश्कुडी

 गोवा  पनजी  मारगोवा

 गुजरात

 बरदोली  सूरत

 वापी

 महाराष्ट्र

 चन्द्रपुर  भंडारा

 कोरवा

 छत्तीसगढ़  कोरवा  भिलाई

 भिलाई

 मध्य  प्रदेश  ग्वालियर

 सागर

 छत्तरपुर

 उत्तराचल  रानीखेत  हल्द्वानी

 उत्तर  प्रदेश  लखनऊ

 जेपी  गोरखपुर

 देवरिया

 महाराजगंज

 दादरा  और  नगर  सिलवासा

 हेवली  केन्द्र

 शासित  प्रदेश
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 वर्ष  2004-05,  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान

 कर्नाटक  सहित  के०वी०आई०  उत्पादों  की  कुल

 बिक्री  का  राज्यवार  मूल्य

 रुपयों

 राज्य/केन्द्रीय  2004-05...  2005-06...  2006-07

 सं०  शासित  प्रदेश

 त  2  3  4  5

 1.  यू०टी०  चण्डीगढ़  2974.88..  3005.43....  3028.04

 2.  दिल्ली  7085.20  7536.68  7647.10

 3.  हरियाणा  43369.95  53815.76  65452.80

 4...  हिमाचल  प्रदेश  31768.72  37665.98  44790.58

 5.  जम्मू-कश्मीर  23516.09  28880.26  38002.71

 6...  पंजाब  47251.82  $2651.63  64381.17

 7.  राजस्थान  129164.16  147360.34

 8.  अंडमान  एवं  निकोबार  743-440  2179.77,  2321.29

 द्वीप  समूह

 9...  बिहार  25120.05  28516-40  33287.97

 10.  झारखंड  5371-44  7740.38  10059.39

 11.  उड़ीसा  20180.96  25668.1  32560.53

 12.  पश्चिम  बंगाल  49455.07...  63360.46..._  79051.91

 13.  अरूणाचल  प्रदेश  1142.08.._  1971.09_  2914.34

 14.  असम  18245.03  36122-40 ©  47337.39

 15.  मणिपुर  6423.09  6715.55  7557.24

 16.  मेघालय  5895.10  7428.53  9003.30
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 त  2  3  4  5

 17.  मिजोरम  6894.60...  13427.83..._  20220.03

 18.  भागालैंड  6931.31  8860.92:  10077.24

 19.  सिक्किम  4502.63  3467.99  4819.05

 20.  प्रिपुरा  1578.68  $450.46  6815.19

 21.  आमन्ध्र  प्रदेश  6317800  87029.23  110751.53

 22.  कर्नाटक  97681.73  109341.01  125335.47

 23.  केरल  55242.67...  66349.61..._  77200.29

 24.  लक्षद्वीप  64.12  169.58  169.58

 25.  पांडिचेरी  1342.10  2454.66  =|:

 26.  तमिलनाडु  104508.05  112108.75  122780.62

 27.  दादर  एवं  नगर  87.61  87.61  87.61

 हवेली

 28.  दमन  एवं  दीव  0.00  0.00  0-00

 29.  गोषा  4893.32  $573.73 \  6111.99

 30.  गुजरात  72978.83  79305.50  sssen.on

 31.  महाराष्ट्र  157298.30  167826.08  179881.18

 32.  छत्तीसगढ़  18484.00  26165.55  34099.93

 33.  मध्य  प्रदेश  83985.74  92650.90  102409.96

 34.  उत्तराखंड  10408.58  14584.46 =  18353.28

 35.  उत्तर  प्रदेश  202752.17..  222128.82  241249.75

 कुल  जोड़  1310519.52  1527601-45  1756239.53

 गुजरात  कोटर  यान  जिमियमन  विदेषक

 477.  श्रीयत्ती  जयाबहन  थी०  टक्कर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  मोटर  यान  का

 विनियमन  विधेयक  को  अनुमोदन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  भेजा

 यदि  तो  अनुमोदन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  विधेयक  के  कब  तक  अनुमोदित  हो  जाने  की  सम्भावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 और  राज्य  विधायनों  की  तीन  दृष्टिकोर्णों  से  जांच  की

 जाती  है  अर्थात  (i)  केन्द्रीय  कानूनों  क ेसाथ  उनकी  विसंगति  (#)  राष्ट्रीय

 या  केन्द्रीय  नीति  से  अपसरण  और  (॥)  कानूनी  और  संविधानिक

 गुजरात  मोटर  यान  का  विनियमन  2005

 में  नीतिगत  मुद्दे  विहित  हैं  जिन्हें  हल  किया  जाना  है  इसलिए  कोई  समय-सीमा

 निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती

 अध्यापकों  के  बेतनमानों  की  समीक्षा

 478.  श्री  एस०के०  खारवेनथन  :  क्या  मानथ  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  तथा  महाविद्यालयों  के

 अध्यापकों  के  वेतनमानों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 की

 यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  इसके  विधारार्थ

 विषय  क्‍या  और

 इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  सौंप  दिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  6  2007

 को  विश्वविद्यालयों  कालेजों  में  शिक्षकों  के  वेतनमानों  की  समौक्षा

 करने  के  लिए  एक  वेतन  समीक्षा  समिति  गठित  की

 वेतन  समीक्षा  समिति  का  गठन  और  चिचारार्थ  विधय  संलग्न

 विवरण  में  दिए  गए

 समिति  को  अपने  गठन  की  तारीख  से  एक  वर्ष  के  अन्दर

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  अपेक्षित
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 विवरण

 वेतन  समीक्षा  समिति  का  गठन  और  विचारार्थ  विषय

 (1)

 (i)  प्रोफेसर  जी०के०  अध्यक्ष

 प्रधान  मंत्री  की  आर्थिक

 सलाहकार  परिषद्‌

 (॥)  प्रोफेसर  अतुल  शर्मा  सदस्य

 राजीव  गांधी

 वित्त

 (॥)  प्रोफैसर  जी०  सदस्य

 पूर्व  भारतीय  विज्ञान

 बंगलौर

 (५)  श्री  सुदीप  सदस्य

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  आयोजना  और  प्रशासन

 विश्वविद्यालय

 (४)  प्रोफेसर  मणि  माला  सदस्य

 बैथुन  कालेज

 उच्चतर  शिक्षा  मानव  संसाधन  सदस्य

 विकास  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि

 सचिव  के  नीचे  के  स्तर  का  न

 च्ब्नी

 (५॥)  सदस्य

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 (2)  विचाराथ  विषय

 विश्वविद्यालय  और  कालेज

 शारीरिक  शिक्षा  कार्मिक  और  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों

 में  अन्य  शैक्षिक  कर्मचारियों  के  लिए  अनुमोदित  वेतनमार्नों

 की  संशोधन  योजना  के  तहत  सरकार/विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  पूर्व  निर्णय  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा

 करना  और  तदन्तर  में  उस  सीमा  तक  उसका  मूल्यांकन

 करना  जिसमें  सेवा  शर्तों  और  वेतनमारनों  इत्यादि

 के  संबंध  में  पूर्व  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया
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 विश्वचिद्यालय  और  कालेज  शारीरिक

 शिक्षा  कार्मिक  और  विश्वविद्यालय  और  कालेज  के  अन्य

 शैक्षिक  कर्मचारियों  की  परिलब्धियों  और  सेवा  शर्तों  की

 वर्तमान  संरचना  की  जांच  करना  और  संरचना  में  संशोधन

 न्यूनतम  अर्हताओं  को  ध्यान  में  वृत्तिका  अवसरों

 और  उन्हें  चिकित्सा  आवास  सुविधाएं
 उपलब्ध  कुल  लाभ  देने  के  लिए  सुझाव

 शिक्षण  व्यवसाय  में  प्रतिभावान  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने

 तथा  उन्हें  इस  व्यवसाय  में  बनाए  रखने  तथा  विश्वविद्यालय

 प्रणाली  में  अनुसंधान  को  आगे  बढ़ावा  देने  और  उच्चतर

 शिक्षा  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  शिक्षण

 और  समतुल्य  पदों  में  उनके  वृत्तिका  प्रोन्‍नयन  के  लिए  भी

 उपायों  की  सिफारिश

 शैक्षिक  कर्मचारियों  की  किसी  भी  श्रेणी  के  लिए  वेतन

 संरचना  और/या  वृत्तिका  प्रोननयन  पूर्ववर्ती  वेतन

 समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित  बेतनमानों  के

 संशोधन  के  परिणामी  मामलों  में  असंगति  के  यदि

 कोई  हो  की  जांच  करना  और  उपचारात्मक  उपायों  का

 सुझाव

 स्वतंत्रता  सेनानियों  कौ  विधवाओं  को  पेंशन

 479.  श्री  जी०  करूणाकरण  रेड्डी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि  को  कर्नाटक  सहित  देश  में  राज्य-वार  कितने

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  मिल  रही

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  देश  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की

 विधवाओं  को  पेंशन  नहीं  दिए  जाने  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कर्नाटक  सहित  देश  में

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 से  राज्य-वार  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 उक्त  अवधि  के  दौरान  आज  की  तिथि  तक  वर्ष-बार  तथा

 राज्य-वार  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  और
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 सभी  प्रस्ताव  कब  तक  स्वीकृत  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराथ  होडल्या  :

 स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  स्कीम  1980  के  अंतर्गत  पेंशन

 प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  स्वतंत्रता  सेनानी  की  मृत्यु  की  स्थिति  में  उनकी

 पेंशन  को  उनके  आश्रितों  (विधवा/विधुर,  अविवाहित  और  बेरोजगार

 माता  और  को  आश्रित  पारिवारिक  पेंशन  के  रूप  में  अन्तरित

 किया  जाता  पात्र  आश्रितों  को  पेंशन  अंतरित  करने  की  प्रक्रिया  को

 0  मई  1992  से  विकेन्द्रीकृत  कर  दिया  गया  विकेन्द्रीकृत  प्रक्रिया

 के  अंतर्गत  पेंशन  वितरण  प्राधिकरण  क्षेत्र  के  बैंक  और

 सरकारी  पात्र  आश्रितों  तक  सम्मान  पेंशन  को  अंतरित  करने

 के  लिए  प्राधिकृत  ऐसे  में  देश  में  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्त  कर

 रही  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  की  संख्या  सरकार  के  पास  उपलब्ध

 नहीं

 और  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन  का

 भुगतान  न  करने  के  संबंध  में  समय-समय  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती

 रहती  पेंशन  वितरण  प्राधिकरण  को  स्थतंत्रता  सेननी  की  मृत्यु  की

 स्थिति  में  विधवाओं  को  पेंशन  अंतरित  करने  संबंधी  निर्देशों  की  जानकारी

 न  होने  तथा  पात्र  विधवाओं  द्वारा  अपेक्षित  औपचारिकताओं  का  अनुपालन
 न  करने  के  कारण  भी  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  जब

 कभी  भी  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  संबंधित  वितरण  प्राधिकारियों

 को  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  पेंशन  अंतरित  करने  की  सलाह  दी

 जाती  है  तथा  संबंधित  बैंक/कोषागार  के  साथ  मामले  को  उठने  के

 लिए  शिकायतकर्ताओं  को  सूचित  किया  जाता

 से  उक्त  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते

 हुए  प्रश्न  नहीं

 लिब्राहइन  आयोग

 400.  श्री  असाददीन  ओवेसी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्‍या  लिब्राहन  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  सौंप  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  आयोग  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 और

 इस  आयोग  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  कब  तक  सौंप

 दिए  जाने  की  संभावना
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 गृह  मंत्रालय  मेँ  राज्य  मंत्री  श्रोप्रकाश  :

 और  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के

 लिब्राहन  आयोध्या  आयोग  की  रिपोर्ट  अंतिम  रूप  न  दिए  जाने  के  कारण

 प्रस्तुत  नहीं  की  गई

 2007  तक  आयोग  पर  729.71  लाख  रुपये  का

 खर्च  किया  गया

 आयोग  की  बढ़ाई  गई  अवधि  के  भीतर  सरकार  को

 प्रस्तुत  किए  जामे  की  संभावना

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन

 481.  श्री  अधलराब  पाटील  शिवाजीराब  :  क्‍या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  महाराष्ट्र  तथा  बिहार  सहित

 देश  में  राष्ट्रीय  साक्षता  मिशन  के  अंतर्गत  राज्य

 तथा  संघ  क्षेत्र-वार  15  से  35  वर्ष  के  आयु  समूह  के  कितने

 पुरुषों  तथा  महिलाओं  को  शिक्षित  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  को  वृद्ध

 लौगों  के  बीच  प्रचारित  करने  तथा  उन्हें  कुछ  प्रोत्साहन  राशि  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 3  2007  को  राष्ट्रीय  स्तर  की  तुलना  में  महाराष्ट्र

 का  साक्षरता  स्तर  कितना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  साक्षरता  कार्यक्रम

 परियोजना  आधार  पर  संस्वीकृत  किए  हैं  और  ये  कैलेंडर  वर्ष

 के  साथ  समाप्त  नहीं  किसी  वर्ष  विशेष  में  संस्वीकृत  परियोजनाओं

 के  परिणाम  उस  परियोजना  की  समाप्ति  क ेबाद  और  उसके  बाह्य

 जिसमें  कुछ  वर्ष  लग  सकते  से  ही  उपलब्ध  होते  राष्ट्रीय  साक्षरता

 मिशन  के  तहत  अब  तक  साक्षर  बनाए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  का

 महाराष्ट्र  और  बिहार  सहित  राज्यवार  ज्यौरा  दर्शाने  बाला  विवरण  संलग्म

 अनुमान  है  कि  लाभार्थियों  में  से  लगभग  60%

 वर्तमान  में  राष्ट्रीय  साधरता  मिशन  15  से  35  वर्ष  के  आयुवर्ग
 पर  ध्यान  केंद्रित  कर  रहा

 प्रश्न  नहीं
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 देश  में  साक्षरता  संबंधी  आंकड़े  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा

 संचालित  दशकीय  जनगणना  कार्य  के  जरिए  संग्रहीत  किए  जाते

 2001  में  हुई  पिछली  जनगणना  के  .  अनुसार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  साक्षरता

 दर  64.84%  जिसकी  तुलना  में  महाराष्ट्र  की  साक्षरता  दर  76.88%

 विवरण

 लाख

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  साक्षर  बनाए  गए

 सं०  क्षेत्र  व्यक्तियों  की  संख्या

 त  2
 .

 3

 ।.  आंध्र  प्रदेश  191.44

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.66

 3.  असम  29.13

 4...  बिहार  111.03

 5.  छत्तीसगढ़  27.91

 6...  दिल्ली  4.56

 7.  गोवा  0.71

 8...  गुजरात  61.31

 9...  हरियाणा  8.12

 10...  हिमाचल  प्रदेश  5.60

 11.  जम्मू-कश्मीर  2-70

 12.  झारखंड  24.90

 13.  कर्नाटक  69.29

 14.  केरल  16.77

 1S.  मध्य  प्रदेश  96-06

 16...  महाराष्ट्र  76.73

 17...  मणिपुर  1.93
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 त  *2  3

 18.  मेघालय

 ।

 1.66

 19.  मिजोरम  0.76

 20.  नागालैंड  0.63

 21.  उड़ीसा  46.66

 22...  पंजाब  10.18

 23...  राजस्थान  87.79

 24...  सिक्किम  0.27

 25.  तमिलनाडु  82.15

 26.  त्रिपुरा  5.69

 27.  उत्तराखंड  5.33

 28.  उत्तर  प्रदेश  158.63

 29...  पश्चिम  बंगाल  115.03

 30.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  0.14

 31.  चंडीगढ़  0.42

 32.  दादर  और  नगर  हवेली  0.074

 33.  दमन  और  दीव  0.035

 लक्षद्वीप  0.01

 पांडिचेरी  1.11

 कुल

 ।

 1246.42

 विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  भुगतान

 482.  श्री  अवतार  सिंह  भड़ाना  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 द्वारा  31  2007  तक  टेलीविजन  प्रसारणकर्ताओं  को  भुगतान  नहीं

 किया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 और

 प्रसारणकर्ताओं  को  कब  तक  भुगतान  कर  दिए  जाने  कौ

 संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :
 ,

 और  3  2007  तक  की  स्थिति  के  अनुसार

 ग्राहक  मंत्रालयों  से  धनराशि  प्राप्त  न  होने  के  विभिन्न  टी०बी०

 चैनलों  का  लगभग  33.65  करोड़  रुपए  बकाया  ग्राहक  मंत्रालयों

 से  अपेक्षित  धनराशि  के  प्राप्त  होने  पर  लंबित  बिलों  को  निपटाया  जा

 रहा  इस  मामले  को  उपयुक्त  स्तर  पर  पहले  ही  उठाया  गया  है

 और  डी०ए०वी०पी०  को  यथाशीघ्र  धनराशि  जारी  करने  के  लिए  चूककर्ता

 ग्राहक  मंत्रालयों  पर  दबाव  बनाया  गया  ताकि  विभिन्‍न  प्रसारकों  को

 बकाया  देय  राशि  का  भुगतान  किया  जा

 मुसलमानों  का  शैक्षणिक  स्तर

 483.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आमभ्र  प्रदेश  के  विशेष  संदर्भ  में  देश  में  सर्वशिक्षा

 कस्तूरया  गांधी  बालिका  विद्यालय  मदरसा  आधुनिकौकरण

 कार्यक्रम  मुसलमानों  के  शैक्षणिक  स्तर  को  बढ़ाने  में  कितने  सहायक

 हो  रहे
 ह

 क्‍या  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  में  लगभग  छह  प्रतिशत  मुसलमान

 बच्चे  विद्यालयों  में  नहीं  पढ़  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ग्यारहवीं  योजना  की  समाप्ति  से  पूर्व  इन  कार्यक्रमों

 के  अधीन  सभी  बच्चों  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य/योजना

 बनाई  गई  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  कस्तूरबा  गांधी  विद्यालय  स्कीम  से  मुस्लिम

 अल्पसंख्यक  बालिकाओं  के  शैक्षिक  स्तर  को  सुधारने  में  सहायता  मिल

 रही  है  और  इनमें  आध्र  प्रदेश  की  मुस्लिम  अल्पसंछयक  बालिकाएं  भी

 शामिल  हैं  जहां  वर्ष  2004-05  के  दौरान  94  कस्तूरबा  गांधी  बालिका
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 विद्यालय  संस्वीकृत  किए  गए  हैं  जिनमें  विद्यालय  न  जाने  वाली  169

 मुस्लिम  बालिकाएं  अध्ययन  कर  रही  वर्ष  2006-07  में  25  कस्तूरबा

 गांधी  बालिका  विद्यालय  केवल  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  बालिकाओं  के

 लिए  संस्वीकृत  किए  गए

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  माध्यम  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुल  526

 मदरसों  को  सहायता  प्रदान  की  जाती  इन  मदरसों  में  औपचारिक

 शिक्षा  प्रदान  की  जा  रही  इन  मदरसों  में  गणित  और  विज्ञान

 की  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  स्वयंसेवकों  और  संसाधन  शिक्षकों  को

 प्रशिक्षित  किया  जाता  मदरसों  के  विद्यार्थियों  को  निःशुल्क  पाद्यपुस्तकें

 वितरित  की  जाती  इनमें  मध्याह्न  भोजन  भी  प्रदान  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं

 और  आम्ध्र  प्रदेश  में  कस्तूरबा  गांधी  बालिका  विद्यालयों

 का  विस्तार  कक्षा-५४  तक  किया  गया  प्रस्तावित  लक्ष्य  इस  प्रकार

 वर्ष  संख्या

 2007-08  2500

 2008-09  3375

 2009-2010  4250

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  संबंधी  नीति

 484.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद  देशमुख  :

 प्रो०  प्रेम  कुमार  धूमल  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  ने  कृषि  ठत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  राज्यों  हेतु  कोई  नीति  बनाई

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  कृषि  उत्पादों
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 का  राज्य-वार  तथा  उत्पाद-वार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इनसे  कितना  राजस्व

 अर्जित  किया

 क्‍या  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  संबंध  में  राज्यों  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित

 (2)  थदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके

 क्या  कारण  और

 इन  प्रस्तावों  क ेकब  तक  स्वीकृत  हो  जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  कृषि  उत्पादों  के

 निर्यात  संवर्धन  संबंधी  उपायों  के  एक  भाग  के  रूप  में  सरकार  के

 पास  कृषि  निर्यात  जोन  तथा  निर्यात  अवसरंचना  एवं

 सम्बद्ध  कार्यकलापों  हेतु  राज्यों  को  सहायता

 जैसी  नीतियां  व  स्कीमें  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ  राज्य  सरकारों

 की  भागीदारी  होती  ए०ई०जेड्स  में  किसी  कृषि  उत्पाद  विशेष  का

 कच्चा  माल  तैयार  करने  तथा  उसकी  उसके  पैकेर्जिंग

 से  लेकर  अंततः  उसका  निर्यात  परिकल्पित  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों

 के  लिए  देश  में  5५  वर्ष  की  अवधि  में  1717.95  करोड़  रुपये  के

 सम्भावित  निवेश  से  और  1182.47  करोड़  रुपये  के  निर्यात  हेतु  20

 राज्यों  में  6७0 ए०ई०जेडों  की  स्थापना  की  गई  ए०-एस०आई०डी०ई०

 का  उद्देश्य  राज्यों  को  निर्यातों  क ेविकास  एवं  वृद्धि  हेतु  समुचित  अवसंरचना

 के  सृजन  के  लिए  सहायता  देकर  निर्यात  प्रयासों  में  उन्हें  शामिल  करना

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  है  कि  वे

 ए०एस०आई०डी०ई०  स्कीम  के  अंतर्गत  आवंटन  की  10%  राशि

 ए०ई०जेडों  में  महत्वपूर्ण  अवसंरचनात्मक  अंतर  की  पूर्ति  संबंधी  प्रस्तावों

 पर  व्यय  कर  सकते

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  प्रमुख  कृषि  उत्पादों

 एवं  उनसे  अर्जित  राजस्व  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दर्शाया  गया

 सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  के  राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  विवरण-]॥

 में  दर्शाएं  गए

 से  ए०एस०आई०डी०ई०  स्कीम  के  राज्य  संघटक

 के  अंतर्गत  कृषि  क्षेत्र  में  निर्यातों  के  संवर्धन  संबंधी  परियोजना  सहित
 '  सभी  परियोजनाओं  को  संबंधित  राज्य  के  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता

 में  गठित.राज्य  स्तरीय  निर्यात  संवर्धन  समिति

 द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता  परियोजना  प्रस्तावों  एवं  ए०ई०जेडों  की

 सूची  संलग्न  विवरण-]॥  में  दी  गई
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 वर्ष  2002-03  से  2005-06  के  दौरान  राज्य-वार  निर्यात  आंकड़े
 न  रु०

 शज्य  कोड  राज्य  का  नाम  2003.04  2004.05  2005.06

 1  2  3  4  5

 त  असम  5165906544  7505837374  8246456917

 2  मेघालय  2658829114  2272970133  2422374956

 3  मिजोरम  118221681  348313754  97649660

 6  बिहार  6303938963  4952345898  3632665396

 7  झारखंड  10870081908  21795287018  18502756146

 9  अरूणाचल  प्रदेश  818541620  702790438  283359238

 10  पश्चिम  यंगाल  137371848392  168753829140  157673872871

 14  नागालैंड  52773536  248331491  64227794

 15  मणिपुर  24201612  18068726  5489414

 16  उडीसा  24111624057  81003536215  64391950043

 17  सिक्किम  176726880  122265857  101122234

 18  ज़िपुरा  174228725  102576476  80377477

 19  अंडमान  एवं  निकोबार  142444905  152501603  92707069

 20  उत्तर  प्रदेश  112902837465  133636415281  150034354168

 21  उत्तराचल  1425363348  2806909314  3743397766

 29  दिल्ली  185529226062  197565134664.  232838877228

 30  पंजाब  84915274563  91555438043  104380608630

 हि  हरियाणा  78747927926  112908650569  144624725657

 39  चंडीगढ़  2120953002  2019368114  2092259500

 44  जम्मू-कश्मीर  1807035172  2550662650  3216621451

 46  हिमाचल  प्रदेश  5177991278  5407354366  8610944231

 50  राजस्थान  64333012717  80020267434  123559688136
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 2  3  4  5

 गुजरात  319767169431  530444844033  645368852355

 महाराष्ट्र  897451484508  1204514671187  1415734385735

 67  दमन  एवं  दीव  2545121391  4782998556  6726830336

 68  गोवा  28964667075  48145989304  56658276195

 69  दादरा  एवं  नगर  हवेली  1331155797  4105969443  $512410612

 70  मध्य  प्रदेश  61307482193  76311094894  117620073914

 7  छत्तीसगढ़  10601758896  14801527901  16300405067

 आंध्र  प्रदेश  117651391919  126908627489  178475201306

 कर्नाटक  219862981698  322837418195  493091961335

 89  लक्ष्यट्वीप  46061331  52898023  10477260

 90  तमिलनाडु  319638130640  374725855924  448237700611

 56529953500  77403031238  87429925277

 99  पांडिचेरी  3726126825  4229801866  6217160458

 अधिनिर्दिष्ट  169294987962  47681687808  58078470151

 अमान्य

 2933667482636  3753395270439  45641786

 फरिशेजत  प्रस्तानों  और  फ्रयेक  परियोजना  के  फरिव्यय  के  साथ  एहजेड्रों  को  सूची

 क्र०  राज्य  एवं  उपय  परियोजना  का  गाय  कार्यकलाप  शेग  अनुरोेथ  कौ

 सं०  कुफए  पई  वित्तीय

 सहायता

 कुपए

 2  3  4  5  &

 1  पुण्य  मै०  सिक्किन  शिमालकन  आर्किेड्स  भूमि  फर्टनीिशन  और  फार्मिंग  सिस्टम  5  6

 लि०  के  सिंथिडिक्म  आर्केडों  को  याले  पाली  कैकिंग  हाल  और

 अल  रही  परियोजना  जीत  जण्डारण  एज  प्रशीत्तित  बैन
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 2  3  4  5  6

 2.  पुष्य  मै०  सियाम  फ्लोरिटेक  के  भूमि  हाई-टैक  ग्रीन  प्लास्टिक  5.43  2-43

 आर्किड  सिंबिडियम  कटे  पुष्पोें का  के  शीत  प्रशीत्तित

 उत्पादन  विद्युत  ग्रेडिग  और

 3.  पुष्प  एन्थुरियम  कटे  पुष्यों  के  लिए  निर्यात  गुणवत्ता  संबंधी  मानदण्डों  को  पूरा  करने  3.09  ३.09

 मै०  सिविकिम  फ्लोग  लि०  का  के  लिए  अपेक्षित  अवस्थापना  का  सृजन

 पैक  निर्यात  गुणवत्ता  वाले  कटे  पुष्पों  का

 फसल-पश्चात  प्रहस्तन

 अवस्थापना  सुविधाओं  और  एन्थुरियम  कटे

 पुष्पों  के  परिष्तन  के  लिए  परिवहन

 सुविधाओं  का  सृजन

 4.  आंध्र  आम  ठोस  अपशिष्ट  उपचार  ए०एस०आई०डी०ई०  स्कीम  के  तहत  चित्तूर  4.50  4.50

 में  आम  के  गूदे  और  वनस्पतियों  के  लिए

 ए०ई०जेड०  के  अंतर्गत  आम  के  गूदे  का

 प्रसंस्करण  करते  समय  आम  की  गिरियों  से  उत्पनल

 अपशिष्ट  के  लिए  ठोस  अपशिष्ट  उपचार

 हेतु  साझ्नी  सुविधाएँ

 5.  आंध्र  आम  ट्रांसफार्मर्स  ए०एस०आई०डी०ई०  स्कीम  के  तहत  चित्तूर  8.00  5.00

 में  आम  के  गूदे  और  घबनस्पतियों  के  लिए

 ए०ई०जेड०  के  अंतर्गत  प्रसंस्करण  इकाइयों  के

 समीप  अतिरिक्त  ट्रांसफार्मरों  की  स्थापना  करके

 विद्युत  आपूर्ति  को  स्थाई  बनाना

 6.  आंध्र  आम  इकाइयों  को  सेवा  सुविधाएं  पहुंच  सड़क  और  कंटेनर  पार्किंग  आदि  8.00  5.00

 7.  पश्चिम  बीधानगर  में  बीधानगर  में  अनन्नास  के  0.30  0.30

 अनननास  अनननास  के  लिए  फसल-पश्चात  लिए  फसल-पश्चात  प्रहस्तन-सह-नीलामी  केन्द्र

 प्रहस्तन-सह-नीलामी  केन्द्र  में  में  ट्रांसफार्मों  और

 डीजल जनरेटर सीटों की ट्रांसफार्मोों और डीजल स्थापना सैटों की स्थापना 8. पश्चिम माहिस जथान माहिस बथान में सिलिगुडी 0.95 0.95 अननलास में सिलिगुडी फूड पार्क में फूड पार्क में और डीजल जनरेटर ट्रांसफार्सरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना सैटीं की स्थापना



 279

 2

 प्रश्नों  के

 3

 20  2007  लिखित  280

 4  5  6
 _  ७  अ  ऋ  ऋ  अ  फनअल्‍ख  ॑ल्‍ख  उस  ससस सससससससससस...नननाननननननिनािीियाणनानत?णईनणनणणदनणएखणणएएं७?क्‍फकइफवकॉक कइवओीणणएणएणखंणडंख।जीणखज  जज  घय:ा  ऊ  पाये

 9.  पश्चिम

 अनन्नास

 .  पश्यिम

 अनन्नास

 .  पश्चिम

 अनन्नास

 .  पश्चिम

 अनननास

 .  पश्चिम

 अनन्नास

 अदरक

 अदरक

 अदरक

 बामनघाटा  में  स्थापित  किए  जा

 रहे  खाद्य  प्रसंस्करण-सह-प्रशिक्षण

 केंद्र  में  ट्रांसफार्मों  और  डीजल

 जनरेटर  सेटों  की  स्थापना

 बागडोरा  हवाई  बागडोगरा

 में  स्थापित  किए  जा  रहे  शीघ्र

 खराब  होने  वाले  कार्गों  काम्प्लेक्स

 में  ट्रांसफार्मरें  और  डीजल  जनरेटर

 सेटों  की  स्थापना

 मोहितनगर  में  खाद्य  प्रसंस्करण  ,

 इकाई  में  स्राव  उपचार  संयंत्र

 की  स्थापना

 जलपाईंगुडी  में  फलों/सब्जियों  के

 लिए  बहुठद्देशीय  शीत  भाण्डागार

 और  कूल  पैक  हाउस

 इकाइयों  के  लिए  सेवा

 अतिरिक्त  ट्रांसफार्मरों  की  स्थापना

 करके  विद्युत  आपूर्ति  को  स्थाई

 बनाना

 जलपाईगुडी  में  फलॉ/सब्जियों  के

 लिए  बहुठद्देशीय  शीत  भाण्डागार

 और  कूल  पैक  हाउस

 इकाइयों  के  लिए  सेवा  सुविधाएं

 निःशुल्क  तथा  अभियार्य  शिक्षा

 485.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 श्री  ए०  साईं  प्रताप  :

 प्रौो०  एम०  रामदास  ३

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  जतामे  कौ  कृपा  करेंगे

 बामनपाटा  में  स्थापित  किए  जा  रहे  खाद्य  0.09  0.0

 प्रसंस्करण-सह-प्रशिक्षण  केन्द्र  में  ट्रांसफार्मरों

 और  डीजल  जनरेटर  सेटों  की  स्थापना

 बागडोरा  हवाई  बागडौगरा  में  स्थापित  किए  0.0  0.0

 जा  रहे  शीघ्र  खराब  होने  वाले  कार्गों  काम्प्लेक्स

 में  ट्रांसफार्मों  और  डीजल  जनरेटर  सेटों  की

 स्थापना

 मोहितनगर  में  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाई  में  0.25  0.25
 स्राव  उपचार  संयंत्र  की  स्थापना

 जलपाईंगुडी  में  फलों/सब्जियों  के लिए  बहुउद्देशीय  8.00  8.00

 शोत  भाण्डागार  और  कूल  पैक  हाउस

 पहुंच  सड़क  और  कंटेनर  पार्किंग  आदि  8.00  5.00

 अतिरिक्त  ट्रांसफार्मरों  की  स्थापना  करके  विद्युत  ३3.00  3.00

 आपूर्ति  को  स्थाई  बनाने  के  लिए  प्रस्ताव

 जलपाईगुडी  में  फलॉ/सब्जियों  के लिए  बहुठद्देशीय  8.00  8.00
 शीत  भाण्डागार  और  कूल  पैक  हाउस

 पहुंच  सड़क  और  कंटेनर  पार्किंग  आदि  5.00  5.00

 कुल  48.85

 क्‍या  सरकार  का  विचार  14  वर्ष  से  कम  आयु  वर्ग  के

 सभी  बच्चों  को  निःशुल्क तथा  अनिकार्ष  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  वित्तीप  सहायक्ता  प्रदान  करने  का

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  इस  मुद्दे  पर  उच्चस्तरीय  समूह  की  हाल  में  आयोजित

 अऔैठक  में  चर्चा  की  गई

 यदि  तो  बैठक  के  परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 14  वर्ष  से  कम  आयु  वर्ग  के  सभी  बच्चों  को  निःशुल्क

 शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाएं  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  प्रारंभिक  शिक्षा  के

 सर्वसुलभीकरण  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  सर्व  शिक्षा  मध्याहन  भोजन  योजना  और  सरकार  की

 अन्य  संगत  योजनाओं  के  अंतर्गत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 शिक्षा  का  अधिकार  के  संबंध  में  मानक  विधेयक  का

 जिसमें  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  लिए  संवैधानिक  आदेश

 प्राप्त  करने  के  लिए  व्यापक  मान्रदंडों  एवं  रूपरेखा  का  उल्लेख

 तैयार  किया  गया  था  और  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  परिचालित  किया

 गया  था  ताकि  इस  पर  उनकी  टिप्पणियां  प्राप्त  की  जा  विभिन्‍न

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  कड़े  विरोधों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इसमें  शामिल  मसलों  की  जांच  करने  और  इस

 मामले  पर  आगे  उचित  कार्रवाई  कराने  के  संबंध  में  सरकार  को  सलाह

 देने  के  लिए  06  2007  को  उच्य  स्तरीय  दल  जिसमें  मागव

 संसाधन  विकास  वित  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  और

 प्रधानमंत्री  की  आर्थिक  सलाहकार  परिषद  के  अध्यक्ष  शामिल  की

 बैठक  आयोजित  की  गई  ताकि  सरकार  की  उस  प्रतिबद्धता  को  पूरा
 किया  जा  सके  जिससे  संविधान  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  शिक्षा

 को  मौलिक  अधिकार  का  स्वरूप  दिए  जामे  के  संबंध  में  समुचित

 कानून  बनाना  सुसाध्य  प्रारंभिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  की

 दिशा  में  अपनी  प्रतिबद्धता  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  केन्द्र  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  के  लिए  बजटीय  आबंटनों  में  पिछले  तीन  वर्षों  में

 उल्लेखनीय  रूप  से  बह्लेतती  की

 देशभक्ितपूर्ण  फिल्में

 486.  श्री  रामदास  आउबले  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देशभव्तिपूर्ण  फिल्मों  के  निर्माण

 में  अत्यधिक  कमी  आई
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  में

 टूरदर्शन-वार  कितनी  फिल्मों  का  निर्माण  किया  गया  तथा  कितनी  फिल्में

 प्रसारित  की

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  ऐसी  फिल्मों  के  निर्माण

 को  बढ़ावा  देने  तथा  हिंसा  प्रदर्शित  करने  वाली  एक्शन  फिल्मों  में  कमी

 लाने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  से  भारत  में  फिल्म  उद्योग  मुख्यतः  निजी

 क्षेत्र  में  है  और  प्रत्येक  वर्ष  निर्मित  फिल्मों  कौ  शैली  के  संबंध  में

 भारत  सरकार  ट्वारा  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  केंद्रीय  फिल्म

 प्रमाणन  बोर्ड  की  श्रेणी  का  ब्यौरा  महीं  रखता

 फिल्म  प्रभाग  देशभक्ति  पर  वृत्त  चित्रों  का  निर्माण  कर

 रहा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराने  निर्मित  वृत्त-चित्रों  और

 धीन  फिल्मों  की  सूची  संलग्न  और  ॥  में  देखी  जा  सकती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  के  वृत्त-चित्रों  का  प्रसारण

 किया  गया  इन  वृत्त-चित्रों  कौ  सूची  संलग्न  में  देखी

 जा  सकती  फिल्म  प्रभाग  ने  अपने  थियटरों  में  देशभक्तिपूर्ण  फिल्में

 भी  प्रदर्शित  की  जैसा  कि  संलग्न  विवरण-।५  में  इंगित  किया  गया

 हाल  ही  फिल्म  प्रभाग  ने  2007  में  दिल्ली  में  स्वतंत्र

 फिल्मोत्सव  का  आयोजन  किया  था  और  अन्य  राज्यों  एवं  जिला  स्तर

 पर  स्वतंत्रता  आंदोलन  को  दशाने  वाले  ऐसे  कई  समारोह  भी  आयोजित

 किए  गए  इसके  अक्तूबर  2004  से  2006  के

 मध्य  तक  दूरदर्शन  ने  नेशनल  नेटवर्क  पर  2।  देशभक्तिपूर्ण  फिल्मों

 का  प्रसारण  किया

 से  सरकार  का  सभी  श्रेणियों  में  अच्छा  गुणवत्ता  की

 फिल्मों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  का  प्रयास  रहता  राष्ट्रीय  फिल्‍म

 विकास  फिल्म  समारोह  निदेशालय  और  बाल  चित्र  भारत

 जैसे  संगठन  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  वित्तीय  पुरस्कारों

 और  फिल्म  समारोहों  के  जरिए  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  में  महत्थपूर्ण

 भूमिका  गिभाते  कंद्ीय  फिल्‍म  प्रमाणन  फिल्मों  को  प्रमाणित

 करते  समय  चलचित्र  अधिनियम  1952  और  इसके  अंतर्गत  बनाए  गए

 नियमों  एवं  दिशानिर्देशों  के  प्राथफर्नों  का  अनुपालग  करता
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 क्रम  शीर्षक

 सं०

 1.  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया

 2.  रमा  देवी

 3.  रानी  रशोमणि

 4.  डांडी  यात्रा

 5.  गांधीजीजू  लेटर  टू

 हिटलर  को

 गांधीजी  का

 6.  महात्मा  गांधी  इन  साठथ

 अफ्रीका  गांधी

 दक्षिण  अफ्रीका

 निर्माण  का

 वर्ष

 2004-05

 2004-05

 2005-06

 2005.06

 2007-06

 20  2007

 35  एम०एम०

 35  एम०एम०

 35  एम०एम०

 35  एम०एम०  .

 35  एम०एम०

 वीडियो

 लम्बाई/अवधि

 930  मीटर

 534.78  मीटर

 569.36  मीटर

 472  मीटर

 94  मीटर

 16  मिनट

 भाषा
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 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  स्वतंत्रता  सेत्रानियों  पर  बनाए  गए  वृत्ताचित्रों  की

 सारांश

 डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया  भारत  में  समाजवादियों

 के  आंदोलन  के  संस्थापक  सदस्य  वह

 गांधीजी  की  अहिंसा  और  सत्याग्रह  में  पूर्ण

 विश्वास  रखते  बुद्धिजीवी  एवं  प्रबल  समर्थक

 यह  फिल्म  डॉ०  लोहिया  के  संघर्षमय  जीवन

 को  दर्शाती  है  जो  कि  में  स्वतंत्रता

 का  अभिन  अंग

 यह  फिल्म  महान  समाजसुधारक  रमादेवी  की

 आत्मकथा  पर  आधारित  फिल्‍म

 यह  फिल्म  रानी  रशोमणि  के  जीवन  तथा

 सामाजिक  सुधारों  तथा  हिन्दु  धर्म  के  प्रति  उनके

 योगदान  पर  आधारित  स्वतंत्रता  पूर्ण  अंग्रेजों

 के  द्वारा  किये  जाने  वाले  दमन  की  वह

 विरोधी

 यह  फिल्म  75  वर्ष  पूर्व  महात्मा  गांधी  द्वारा

 मूल  रूप  में  की  गई  डांडी  यात्रा  के  75  वर्ष

 पूरे  होने  के  अवसर  पर  मनाए  गए  समारोह

 पर  बनी  हुई  इस  अवसर  पर  अनेक  युवकों
 तथा  गांधीवादियों  ने  गांधी  जी  के  जीवन  मूल्यों

 तथा  आज  के  युग  में  इसके  महत्व  पर  बल

 यह  फिल्म  एक  अहिंसा  के  पुजारी  का  एक

 हिंसा  में  विश्वास  रखनेवाले  के  प्रति  प्यार  भरा

 संदेश

 गांधीजी  ने  दक्षिण  अफ्रीका  में  वकालत  करते

 हुए  तथा  अफ्रीका  में  रहने  वाले  भारतीयों  के

 गौरव  के  लिए  लड़ाई  करते  हुए  2  वर्ष

 यह  फिल्म  गांधीजी  के  दक्षिण  अफ्रीका  में  रहने

 तथा  सत्याग्रह के  साथ  उनके  प्रथम  प्रयोग/अनुभव
 के  संबंध  में
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 स्वतंत्रता  सेतनियों  प्र  निर्माणाधीन  वृत्तचित्रों  को

 क्रम  शीर्षक  सारांश

 स०

 1.  झांसी  की  महारानी  लक्ष्मीयाई  35  एम०एम०  यह  फिल्म  रानी  लक्ष्मीबाई  के  जीवन  तथा  प्रथम  स्वतन्त्रता  संग्राम  1857

 में  उनके  योगदान  का  चित्रण  करती

 2.  मकबूल  शेरवानी  35  एम०एम०  यह  फिल्म  1947  के  महान  पुरुष  मकशूल  शेर्वानी  के  जीवन  तथा

 समय  का  चित्रण  करती  है  जिन्होंने  कश्मीर  को  पाकिस्तान  के  हमलावारों

 से  बचने  के  लिए  अपना  जीवन  न्यौक्ावर  कर

 3.  ट्रैन  थियेट  ऑन  फ्रीड़म  स्ट्रगल  मूवमेंट  35  एम०एम०  यह  फिल्म  पूर्णतका  स्वतखत्तर  संघर्ष  आंदोलन  तथा  स्वतयखता  सेनानियों

 संघर्ष  आंदोलन  पर  ट्रेन  पर  आधारित

 4.  खुदीराम  बोस  35  एम०एम०  यह  फिल्म  खुदौराम  बोस  के  शताब्दी  समारोह  पर  आधारित

 5.  ट्रायल  ऑफ  आई०एन०ए०  बाय  पंडितजी  वीडियो  यह  फिल्म  पंडितजी  के  ट्वारा  बकील  को  हैसियत  से  आई०एन०ए०

 एज  लॉयर  के  ट्रायल  का  प्रदर्श  करती

 9

 टर्न्ड  स्पिरीचुअल  लीडर

 ट्रायल  ऑफ  महर्षि  अफ्रीड़म  फाईटर  35  एम०एम०  यह  फिल्‍म  स्वतंत्रता  सेजनी  से  आध्यात्मिक  नेता  जने  महर्णि  अरथिंद  के

 ट्राक्ल  का  प्रदर्श

 पिछले  तीन  क्यों  के  दौरान  दूरदर्शन  केद्*ों  द्वारा  दिखाई  गई  देशभक्ति  विषयों  पर  निर्मित  वृतचित्रों  की  सूची

 क्रम  फिल्‍म  का  शीर्षक

 संख्या

 मुंबई

 सारांश  प्रसारण  कौ  तिथि

 लोकमान्य  जाल  गंगाथर  तिलक  पर  फिल्म  23-07.2006

 सत्ता  का  हस्तांतरण  2006

 नेताजी  सुषायंद्र  कोस  पर  बनी  फिल्‍म  21.01.2007  और  23.01.2007

 केलाजी  सुवायंद  बोस  पर  बनी  फिल्‍म  21.01.2007  और  23.01.2007

 नैलाजी  सुवायंद  कोस  पर  बनी  फिल्म  21.01.2007  और  23.01.2007

 रजीशगाणय  टैगोर  पर  बनी  फिल्‍म  3-05.2007
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 फिल्म  प्रभाग  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिनेमायरों  में  दिखाई  गई  देशभक्ति  विकयों  पर  बनी  फिल्मों  की  सूची

 क्रम  फिल्‍म  का  शीर्षक  सारांश  प्रसारण  की

 संख्या  तिथि

 1.  नेशन  रिमेम्बर्स  यह  फिल्म  राष्ट्रीय  शहीद  स्मारक  की  परिकल्पना  तथा  नमूने  पर  आधारित  27.08.2004

 फिल्म  इस  स्मारक  के  नमूने  तथा  परिकल्पना  पर  तीन  प्रसिद्ध  वास्तुविदों  श्री  रविन्द्र

 श्री  एम०एम०  श्री  चरणजीत  सिंह  तथा  तीन  प्रसिद्ध  इतिहासकारों  श्री

 मिपित  श्री  मन्मथनाथ  श्री  एस०एस०  बल  के  साथ  हुई  चर्चा  पर

 आधारित  यह  फिल्म  भारत  के  स्वतंत्रता  आन्दोलन  में  भगतर्सिह  तथा  उनके  साथियों

 के  योगदान  की  झलक  प्रस्तुत  करती

 2.  दी  ग्रेट  साल्ट  मार्च  यह  फिल्‍म  1930  में  महात्मा  गांधीजी  द्वारा  नमक  कानून  के  विरोध  में  की  11.03.2005

 मार्चਂ  को  दर्शाती

 3.  रमा  देवी  यह  उड़ीसा  की  महान  समाजसुधारक  रमादेवी  की  आत्मकथा  पर  आधारित  फिल्म  8.04.2005

 4.  डांडी  यात्रा  फिल्म  75  वर्ष  पूर्व  महात्मा  गांधी  द्वारा  मूल  रूप  में  की  गई  डांडी  यात्रा  के  77.  18.11.2005

 वर्ष  पूरे  होने  के  अबसर  पर  मनाए  गए  समारोह  पर  बनी  हुई  इस  अवसर  पर

 अनेक  युवर्कों  तथा  गांधीवादियों  ने  गांधी  जी  के  जीवन  मूल्यों  तथा  आज  के  युग

 में  इसके  महत्व  पर  बल

 5.  रिबेल  विद  ए  कॉज  -  राम  मनोहर  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया  भारत  में  समाजवादियों  के  आंदोलन  के  संस्थापक  सदस्य  5.05.2006

 लोहिया  वह  गांधीजी  कौ  अहिंसा  और  सत्याग्रह  में  पूर्ण  विश्वास  रखते  बुद्धिजीवी

 एवं  प्रबल  समर्थक  यह  फिल्म  डॉ०  लोहिया  के  संघर्षमय  जीवन  को  दर्शाती

 है  जो  कि  में  स्वतन्त्रता  आंदोलनਂ  का  अभिन्‍न  अंग

 6.  1857  -  द  बिगिनिंग  सन्‌  1857  में  भारत  का  प्रथम  स्वतंत्रता  15.06.2007

 7.  कॉल  फॉर  स्वराज  एंड  स्वदेशी  बंगाल  के  विभाजन  के  समय  को  चिहिनत  करती  स्वतंत्रता  संघर्ष  पर  बनी  29.06.2007

 8.  देन  केम  गांधी  गांधीजी  का  दक्षिण  अफ्रीका  से  आगमन  तथा  उनका  भारतीय  राजनीतिक  जीवन  27.07.2007
 में

 9.  इंडिया  विन्स  फ्रीडम  सत्ता  का  10.08.2007

 10.  डॉन  ऑफ  गांधियन  एरा  भारत  के  स्वतंत्रता  संपर्भ  पर  बनी  .
 -  28.09.2007

 11.  गांधीजीज्‌  लेटर  टू  हिटलर  हिटलर  को  गांधी  जी  का  5.10.2007
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 '
 पुलिस  अधिनियम  कौ  समीक्षा

 487.  डा०  आर०  सेनथिल  :

 श्री  हंसराज  गं०  अहीर  :

 श्री  रेवती  रमन  सिंह  ;

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्यमान  पुलिस  1863  को  प्रस्थापित  करने

 वाले  नए  पुलिस  अधिनियम  मसौदा  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 गठित  समीक्षा  समिति  ने  अपनी  पिप्रोर्ट  स्रौँप  दी

 यदि  तो  समिति  ट्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा

 क्या

 मसौदा  समिति  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई
 की  गई  है  या  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  समिति  की  रिपोर्ट  जनता  तथा  संबंधित  समूहों  के  विचार

 प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  उपलब्ध  करवा  दी  गई

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 श

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 नए  पुलिस  अधिनियम  का  मसौदा  तैयार  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय

 ने  2005  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 से  समाज  के  सभी  वर्गों  से  व्यापक  भागीदारी  और

 उपयोगी  सूचना  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  समितियां  गठित  करने  और

 उनसे  इस  संबंध  में  सुझाव/सूचना  प्राप्त  करने  के  बारे  में  पूरे  देश  के

 अग्रणी  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  दिए  गए  गृह  मंत्रालय  की  वेब-साइट

 पर  एक  वेब-पृष्ठ  भी  खोला  गया  समिति  को  ई-मेल  और

 दोनों  से  बड़ी  मात्रा  में  सूचना  प्राप्त  हुई  इसके  पुलिस

 अनुसंधान  और  विकास  ब्यूरो  ने  राज्यों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  पुलिस
 संगठनों  के  कार्यरत  पुलिस  अधिकारियों  की  राय  जानने  के  लिए  एक

 सर्वेक्षण  किया  था  और  यह  जानकारी  समिति  को  दे  दी  समिति

 ने  भी  विभिन  क्षेत्रों  के  ख्यातिप्राप्त  व्यक्तियों  और  विशेषज्ञों  से  सम्पर्क

 इन  सभी  सचूनाओं  पर  समिति  ने  विधिवत  विचार  समिति

 ने  30  2006  को  मॉडल  पुलिस  अधिनियम  प्रस्तुत  किया  जिसमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य  पुलिस  बोर्ड  का  सृजन  पुलिस
 महानिदेशक  और  अन्य  मुख्य  अधिकारियों  के  लिए  कार्यकाल  की
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 अपराध  कर  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  समर्पित  कर्मचारियों  की  पहचान

 सेवा  आदि  की  स्थिति  में  सुधार  करने  जैसी  महत्वपूर्ण  सिफारिशें

 शामिल  चूंकि  राज्य  का  विषय  है  इसलिए  मॉडल

 अधिनियम  को  सभी  राज्यों  के  विचारार्थ  और  उचित  कार्रवाई  के  लिए
 भेजा  गया  जहां  तक  संघ  शासित  क्षेत्रों  का  संबंध  वर्तमान

 अधिनियर्मों  के  स्थान  पर  नया  विधायन  अधिनियमित  किए  जाने  पर  केन्द्र

 सरकार  विचार  कर  रही

 विश्व  व्यापार  संगठन  द्वारा  प्रशुल्क  कमी  के

 संबंध  में  संशोधित  पाठ

 488.  श्री  किसनभाई  जी०  पटैल  :

 श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  प्रशुल्क  कटौती  प्रतिबद्धताओं

 से  संबंधित  संशोधित  पाठ  का  विरोध  प्रबल  करने  के  लिए  अन्य  विकासशील

 देशों  के  साथ  हाथ  मिलाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  संबंध  में  विश्व  व्यापार  संगठन  )  ट्वारा

 परिचालित  किए  गए  संशोधित  पाठ  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  है  जो  अब  तक  भारत  के  रूख

 का  समर्थन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  विश्व  व्यापार  संगठन

 )  ने  शुल्क  में  कमी  संबंधी  वचनबद्धताओं  पर  कोई

 संशोधित  पाठ  प्रकाशित  नहीं  किया  दिनांक  17  2007

 कृषि  संदंधी  समिति-विशेष  सत्र  -

 के  अध्यक्ष  और  डब्ल्यू०टी०ओ०  में  बाजार  पहुंच  संबंधी  वार्ताकारी

 समूह  ने  कृषि  और  गैर  कृषि  बाजार

 यहुंच  )  के  संबंध  में  रूपरेखाओं  के  प्रारूप  को  प्रकाशित

 किया  कृषि  संबंधी  रूपरेखाओं  के  प्रारूप  में  कृषि  संबंधी  वार्ताओं

 के  तीन  स्तंभों  नामतः  घरेलू  बाजार  पहुंच  और  निर्यात

 स्पर्धा  पर  प्रस्ताव  सन्निहित  एन०ए०एम०ए०  संबंधी  रूपरेखाओं

 के  प्रारूप  में  टैरिफ  कमियों  के  लिए  अवचनबद्ध  टैरिफ  लाइनों

 पर  विकासशील  देशों  के  लिए  क्षेत्रीय

 गैर  टैरिफ  बाधाएं  और  न्यून  वचनबद्धताओं  के  साथ  विकासशील  देशों

 के  लिए  लघु  एवं  संवेदनशील  अर्थव्यवस्थाएं

 हाल  ही  में  शामिल  किए  गए  सदस्य  और  अल्प
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 विकसित  देशों  पर  प्रस्ताव  सन्निहित  भारत

 और  एवं  में  विकासशील  देशों  के  अपने  गठबंधी  भागीदारों

 के  साथ  वार्ताओं  का  ऐसा  परिणाम  जो  दोहा  दौर  के  अधिदेश  के

 विकासपरक  आयाम  को  समुचित  ढंग  से  प्रतिबिम्बित  करता  प्राप्त

 करने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  कार्यरत  रहा

 शिक्षा  पर  खर्च

 489.  श्री  सुभाष  महरिया  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 श्री  मो०  ताहिर :
 श्री  मोहन  रावले  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड  :

 श्री  देविदास  पिंगले  :

 श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  :

 श्री  नरहरि  महतो  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष

 में  शिक्षा  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  यह  सकल

 घरेलू  उत्पाद  का  कितना  प्रतिशत  और

 शिक्षा  पर  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  छह  प्रतिशत  आबंटन

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  वर्तमान  वर्ष  (2007-08)  हेतु  शिक्षा  पर  व्यय

 और  सकल  घरेलू  उत्पाद  संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  शिक्षा  पर  खर्च  की  गई  राशि  और  साथ

 ही  सकल  घरेलू  उत्पादन  में  इसकी  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 वर्ष  सकल  घरेलू  शिक्षा  पर  व्यय  सकल  घरेलू

 उत्पाद  करोड़  ठत्पाद  की

 करोड़  प्रतिशतता  के

 रूप  में  शिक्षा

 पर  व्यय

 1  2  3  4

 2004-05  2855933  96694.10  3.39%
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 ।  2  3  4

 2005-06*  3250932  116252.47  3.58%

 )

 2006-07*  3717465  132749.28  -  3.57%

 :  सं०अ०-संशोधित  अनुमान

 ब०अ०-बजट  अनुमान

 वर्षों  के  आंकड़े  अनन्तिम

 सरकार  के  साझा  न्यूनतम  कार्यक्रम  में  यह  प्रतिबद्धता  व्यक्त

 की  गई  है  कि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सार्वजनिक  व्यय  को  चरणयद्ध  तरीके

 से  बढ़ते  हुए  इसे  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  कम  से  कम  6%  तक  ले

 जाया  जाए  जिसमें  से  कम  से  कम  आधी  राशि  प्राथमिक  तथा

 माध्यमिक  शिक्षा  क्षेत्रों  पर  खर्च  की  उच्चतर  तथा  माध्यमिक

 शिक्षा  के  वित्तपोषण  हेतु  वित्त  वर्ष  2004-05  से  सभी  केन्द्रीय  करों

 पर  2%  की  दर  से  शिक्षा  उपकर  और  वित्त  वर्ष  2007-08  से  सभी

 केन्द्रीय  करों  पर  1%  की  दर  से  अतिरिक्त  उपकर  लगाया  गया

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  xi  वीं  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र

 में  भी  यह  कहा  गया  है  कि  xi  वीं  योजना  में  यह  सुनिश्चित  किया

 जाना  चाहिए  कि  हम  शिक्षा  पर  किए  जाने  वाले  सार्वजनिक  व्यय  को

 सकल  घरेलू  उत्पाद  के  6  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  की  ओर  अग्रसर

 शिक्षा  दिवस

 490.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :

 श्री  बापू  हरी  चौर े:

 श्री  संजय  धोत्रे  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  हाल  ही  में  आयोजित  शिक्षक  दिवस  समारोह  में

 राण्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  शिक्षकों  को  सम्मानित  करने  के

 लिए  आमंत्रित  किया  गया  और

 उनको  दिए  गए  प्रशस्ति  पत्र  तथा  नकद  पुरस्कारों  का  राज्य

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  और  शिक्षक  दिवस  अर्थात्‌  5

 2007  को  शिक्षक  पुरस्कार  प्राप्त  करने  के  लिए  शिक्षक

 2006  '”  के  अंतर्गत  313  शिक्षकों  का  चयन  किया  गया  प्रत्येक  पुरस्कार



 293  प्रश्नों  को

 में  एक  योग्यता  नकद  तथा  एक  चांदी  का  पदक

 दिया  जाता  वर्ष  2006  के  लिए  पुरस्कार  प्राप्त  शिक्षकों  की  राण्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र/संगठन-बार  संख्या  संलग्न  विवरण  में

 विवरण

 पुरस्कारों  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र/संगठनवार  वितरण

 क्र०  राज्य

 सं०  संख्या

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  18

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2

 3.  असम  9

 4...  बिहार  12

 5.  छत्तीसगढ़  6

 6...  गोवा  त

 7...  गुजरात  13

 8...  हरियाणा  5

 9...  हिमाचल  प्रदेश  3

 10.  जम्मू-कश्मीर  5

 11.  झारखंड  $

 12.  कनटिक  13

 13.  केरल  14

 14.  मध्य  प्रदेश  13

 15.  महाराष्ट्र  29

 16...  मणिपुर  2

 17.  मेघालव  2

 18.  मिजोरम  2

 19  नागालैंड  2

 20.  उड़ीसा  12

 29  1929

 पुरस्कारों  की  कुल

 लिखित  294

 त  है  3

 21.  पंजाब  $

 22...  राजस्थान  14

 23.  सिक्किम  2

 24.  तमिलतादु  22

 25.  बत्रिपुर  2

 26.  उत्तर  प्रदेश  29

 27.  उत्तराखण्ड  7

 28.  पश्चिम  बंगाल  13

 संघशासित  प्रदेश

 29.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  2

 30.  चंडीगढ़  प्रशासन  1

 31.  दादर  और  तगर  हवेली  2

 32...  दिल्‍ली  3

 33.  दमन  और  दीव  -*

 34...  लक्षद्वीप  2

 35.  पुदभुचघेरी  2

 संगठन

 36.  नाभिकीय  उर्जा  विभाग  के  अंतर्गत  नाभिकीय  उर्जा  2

 सोसाइटी

 37.  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  15

 38.  भारतीय  स्कूल  प्रमाणपत्र  परीक्ष  परिषद  1

 39.  केन्द्रीय  तिब्भती  स्कूल  प्रशासन  2

 40.  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  33

 41.  नवीदय  विद्यालय  समिति  4

 42.  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  सैनिक  स्कूल  2

 कुल  313 की

 सिफारिश  फ्राप्त  नहीं
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 ]

 ग्रामीण  युवाओं  का  पलायन

 491.  श्री  मदन  लाल  शर्मा  :  क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  परंपरागत  ग्रामीण  व्यवसाय  धीरे-धीरे  समाप्त

 होते  जा  रहे  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  युवा  शहरों  का  रूख

 कर  हहे

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा

 परंपरागत  ग्रामीण  उद्योगों  को  बहाल  करने  तथा  बेरोजगार  युवकों  के

 शहरों  की  ओर  पलायन  को  रोकने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  कोई  योजना

 बनाई  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महाबौर  :

 से  ग्रामीण  युवा  विभिन्न  कारणों  से  शहरों  कौ  ओर

 पलायन  कर  रहे  पारंपरिक  उद्योगों  के  पुनर्जीवग  के  लिए  राण्य  सरकारों

 के  साथ  संयुक्त  रूप  से  कोई  विशिष्ष्‌  नई  योजना  तैयार  नहीं  की  जा

 रही  सरकार  लघु  एवं  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय

 राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  के  अलावा  देश  में  अतिरिक्त  रोजगार  अवसरों

 के  सृजन  के  लिए  लघु  उद्योगों  तथा  कॉयर  उद्योगों  के  अंतर्गत

 के  अतिरिक्त  रोजगार  सृजन  हेतु  दो  क्रेडिट  लिक्ड  सब्सिडी  योजनाओं

 अर्थात  ग्रामीण  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  तथा

 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  का  कार्यान्वयन  कर

 रही  इन  दोनों  कार्यक्रमों  के  प्रमुख  उद्देश्यों  में  से  एक  प्रत्येक  राज्य

 के  स्थानीय  एवं  क्षेत्रों  मे ंअतिरिक्त  रोजगार  सृजन  को

 सुगम  बनाना  ग्रामीण  क्षेत्रों  एवं  20,000  तक  की  जनसंख्या  वाले

 छोटे  कस्बों  में  ग्रामोद्योगों  की  स्थापना  में  पात्र  आवेदकों  की  सहायता

 करने  के  लिए  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  बोड़ाँ  )

 के  माध्यम  से  आर०ई०जी०पी०  तथा  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को

 स्व-रोजगार  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  ग्रामीण  एवं  शहरी  दोनों  क्षेत्रों

 में  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  माध्यम  से  पी०एम०आर०वाई०

 का  कार्यान्वयन  किया  जाता  3  2007  की  स्थिति  के  अनुसार

 आर०ई०जी०पी०  1995  में  इसके  आरंभ  तथा

 पी०एम०आर०वाई०  1993  में  इसके  आरम्भ  के  तहत

 सृजित  रोजगार  अबसरों  की  राज्य-वार  संख्या  संलग्न

 और  ॥  में  दी  गई

 इसके  ग्रामोद्योगों  एवं  कॉँयर  क्षेत्रों  में  पारंपरिक
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 क्लस्टरों  के  विकास  के  लिए  अक्तूबर  2005  में  उद्योगों

 के  पुनरूद्धार  हेतु  निधि  की  योजना  नामक  केन्द्र  क्षेत्र  की

 एक  नई  योजना  की  शुरूआत  की  गई  यौजना  में  उत्पादन

 संबंधी  उपकरणों  के  प्रतिस्‍्थापन  के  लिए  आवश्यकता  आधारित

 सामान्य  सुविधा  केन्द्रों  की  उत्पाद

 गुणवत्ता  में  विपणन  में  प्रशिक्षण  एवं  क्षमता  आदि

 की  परिकल्पना  की  गई

 1  1995  को  आर०ई०जी०पी०  के  आरंभ  से  31

 2007  तक  इसके  तहत  सृजित  अनुमानित  रोजगार  अक्सरों  का

 राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  बार  विवरण

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  अमुमानित  सृजित  रोजगार  अवसर

 सं०  क्षेत्र  का  नाम  की

 त  2  3

 1.  चेडीगढ़  1381

 2...  दिल्‍ली  5060

 3.  हरियाणा  193911

 4...  हिमाचल  प्रदेश  86634

 5.  जम्मू-कश्मीर  101120

 6...  पंजाब  199911

 7...  राजस्थान  417260

 8.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  7536

 9...  बिहार  39543

 10.  झारखण्ड  32611

 11.  उड्डीसा  71780

 12.  पश्चिम  बंगाल  250165

 13.  अरुणाचल  प्रदेश  10299

 14.  असम  136894

 15.  मणिपुर  18052

 16.  मेघालय  32942
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 त  2  3  त  2  3

 17.  मिजोरम  53410  2.  हिमाचल  प्रदेश  48192

 18.  नागालैंड  3.  जम्मू-कश्मीर  19854

 19.  त्रिपुरा  26634  4...  पंजाब  160071

 20.  सिक्किम  9470  5.  राजस्थान  215664

 21.  आंध्र  प्रदेश  _  394621  6...  चंडीगढ़  2102

 22.  कर्नाटक  -245579  7.  दिल्ली  17270

 23.  केरल
 211664

 8.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  2166

 24.  लक्षद्वीप  4६5  9...  बिहार  206666

 25.  पांडिचेरी  13162  10.  झारखण्ड  41319

 26.  तमिलनाडु  131710  11.  उड़ीसा  146978

 27.  गोवा  24374  12.  पश्चिम  बंगाल  80958

 28.  गुजरात  48115  13.  अरूणाचल  प्रदेश  >  6294

 29.  महाराष्ट्र  269147  14.  असम  117362

 30.  छत्तीसगढ़  85403  15.  मणिपुर  12966

 31.  मध्य  प्रदेश  255888  16.  मेघालय  7755

 32.  उत्तराखंड  61684  17.  मिजोरम  4901

 33.  उत्तर  प्रदेश  429316  18.  नागालैंड  7748

 कुल  3968362  19.  त्रिपुरा  21141

 20.  सिदिकम  1106

 2  1993  को  पी०एम०आर०वाई०  के  आरंभ  से  3...  2  आंध्र  प्रदेश  349317

 2007  तक  इसके  तहत  सृजित  अनुमानित  रोजगार  अवसरों का

 का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  विवरण

 |  अप
 22.  कर्नाटक

 263883
 23.  केरल  270635

 क्र०  राज्य/संघ  राण्य  अनुमानित  सृजित  रोजगार  अवसर

 सं०  क्षेत्र  का  नाम  की  24.  लक्षद्वीप  ३७68

 2  3  25.  पांडिचेती  5850 हा अन्‍न्‍के

 1.  हरियाणा  136829  26.  तमिलनाडु  271893
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 त  2  3

 27.  गोवा  4557

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  929

 29.  गुजरात  152630

 30.  महाराष्ट्र  486935

 31.  दमन  और  दीव  291

 32.  छत्तीसगढ़  30320

 33.  मध्य  प्रदेश  404265

 34.  उत्तराखंड  53366

 35.  उत्तर  प्रदेश  695837

 ३6.  अन्य  रिजर्व  बैंक  द्वारा  8973

 विनिर्दिष्ट

 कुल  4262391

 विदेशी  विश्वविद्यालयों  का  खोला  जाना

 492.  श्री  एन०एन०  कृष्णदास  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विदेशी  विश्वविद्यालय  खोलने  की

 अनुमति  देने  का  फैसला  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  किसी  विदेशी  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  मै  देश  में

 हाल  ही  में  आयोजित  राष्ट्रीय  स्तर  के  किसी  कुलपति  सम्मेलन  में  भाग

 लिया  और

 यदि  तो  उसमें  चर्चा  किए  गए  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  उसका  क्या  परिणाम

 मानथ  संसाधन  विकास  मंत्रलय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  इस  समय  केवल  अखिल  भारतीय

 तकनीकी  शिक्षा  परिषद  ने  भारत  में  तकनीकी  शिक्षा  प्रदान  कर  रहे

 विदेशी  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  के  प्रवेश  तथा  कार्यकरण  के  लिए  घविनियम

 निर्धारित  किए  देश  में  विदेशी  शैक्षिक  संस्थाओं  के  प्रवेश  तथा
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 कार्यकरण  के  लिए  एक  विधायी  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के

 धीन

 प्रश्न  नहीं

 साक्षरता  कार्यक्रम

 493.  श्री  मोहन  जेना  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साक्षरता  फैलाने  के  उद्देश्य  से  देश  में  चल  रही  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  जरूरतमंदों  को  स्तरीय  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए

 इन  योजनाओं  का  उचित  पूल्यांकन/निगरानी  की  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शहरी  क्षेत्रों  क ेसमान  आवश्यक

 अवसंरचना  तथा  श्रमशक्ति  उपलब्ध

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  विभिन्न  राज्य  सरकारें  तथा  स्थानीय  स्व-शासन  केन्द्र

 सरकार  के  प्रयासों  की  सहायता  हेतु  धनराशि  प्रदान  करते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  शिक्षा  गारंटी  सभी  के  लिए

 अनौपचारिक  वैकल्पिक  तथा  नवीन  शिक्षा  जैसे  समान  उद्देश्यों

 वाली  योजनाओं  का  विलय  उन्हें  पुनर्गठित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  देश  में  साक्षरता  का  प्रसार  करने  के  लिए

 शिक्षा  और  कौशल  विकासਂ  योजना  राष्ट्रीय  साक्षता  मिशन  के

 तहत  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  इस  योजना  में  शिक्षुओं  को  बुनियादी
 साक्षता  और  उत्तर  साक्षरता  प्रदान  करने  के  लिए  अभियान

 और  ऑपरेशन  रेस्टोरेशनਂ  तथा  नव-साक्षरों  एवं  समाज  के  अन्य  वर्गों

 को  आजीवन  अधिगम  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  शिक्षा  कार्यक्रमਂ

 शामिल  हैं  जिन्हें  अब  एक  ही  योजना  में  आमेलित  कर  दिया  गया
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 और  साक्षरता  कार्यक्रमों  की  नियमित  निगरानी  हेतु
 राज्य  एवं  राष्ट्रीय  स्तर  पर  त्रि-स्तरीय  निगरानी  तंत्र  जिला

 साक्षरता  जो  कार्यक्रम  की  योजना  बनाकर  उसे  कार्यान्वित  करती

 ब्लॉक  एवं  जिला  समन्ययकों  की  सहायता  से  एक-एक  केन्द्र  की

 निगरानी  भी  करती  केन्द्रों  से  सूचना/आंकड़े  संकलित  करने  हेतु

 एक  निगरानी  तंत्र  बनाया  गया

 प्रौद/जन  शिक्षा  के  राज्य  निदेशालय  राज्य  स्तरीय  निगरानी  प्रशिक्षण

 जिलों  से  प्राप्त  सूचना  की  उनके  द्वारा  छानबीन  और  विश्लेषण  किया

 जाता  राज्य  निदेशालयों  में  मासिक  अनुवीक्षण  बैठकें  हाती  हैं  जिनमें

 जिला  साक्षरता  समितियों  के  प्रतिनिधि  भाग  लेते  हैं  जहां  कार्यक्रम  की

 समीक्षा  की  जाती

 प्रौढ/जन  शिक्षा  के  राज्य  निदेशालयों  से  प्राप्त  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट

 की  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पुनः  छानबीन  एवं  विश्लेषण  किया  जाता  है  ताकि

 कार्यक्रम  के  गुणावगुणों  का  पता  लगाया  जा

 इसके  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्रत्येक  वर्ष  राज्य  शिक्षा

 सचिवों/प्रौढह/जन  शिक्षा  निदेशकों  की  क्षेत्रीय  समीक्षा  बैठकें  आयोजित

 करता  है  ताकि  उनके  राज्य  में  साक्षरता  कार्यक्रम  की  प्रगति  की  समीक्षा

 की  जा

 संपूर्ण  साक्षरता  उत्तर  साक्षरता  सतत  शिक्षा

 कार्यक्रमों  का  बाह्य  मूल्यांकन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  अलग  से  भी

 मूल्यांकन  किया  जाता  अब  तक  बाह्य  मूल्यांकन  एजेंसियों  द्वारा  424

 संपूर्ण  साक्षरता  175  उत्तर  साक्षरता  कार्यक्रम  जिलों  और  31

 सतत  शिक्षा  कार्यक्रम  जिलों  का  मूल्यांकन  किया  गया

 और  साक्षरता  कार्यक्रमों  के  तहत  शहरी  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों  क ेलिए  वित्तीय  सहायता  के  मानदंड  समान  जिला/ब्लॉक  स्तर

 पर  जिला  साक्षरता  समितियों  के  तत्वावधान  में  विभिन्‍न  समितियां  गठित

 की  जाती  हैं  जो  कार्यक्रम  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अनुवीक्षण  करती

 युनियादी  साक्षरता  और  उत्तर  साक्षरता  कार्यक्रम  पूर्णतः  स्वैच्छिक

 आधार  पर  चलाए  जाते  अध्ययन/अध्यापन  सामग्री  और  प्रशिक्षण

 प्रदान  करने  के  अलावा  अनुदेशकों  को  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  कोई

 अन्य  अवसंरचनात्मक  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जाती  सतत  शिक्षा

 कार्यक्रम  के  तहत  एक  प्रेरक  और  एक  सहायक  प्रेरक  की  नियुक्ति
 की  जाती  है  जिन्हें  निर्धारित  दरों  पर  मानदेय  दिया  जाता  इसके

 प्रत्येक  सतत  शिक्षा  केन्द्र  को  खेल-कूद  की

 पुस्तकों  आदि  के  लिए  अनावर्ती  अनुदान  दिया  जाता

 और  संपूर्ण  सा्षता  और  उत्तर  साक्षरता  कार्यक्रमों

 के  संबंध  में  केंद्र  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  निधीयन  का  अंशदान
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 2:1  के  अनुपात  में  किया  जाता  जनजातीय  क्षेत्रों  में  केन्र  और

 राज्य  सरकारों  के  बीच  निधियन  के  बंटवारे  का  यह  अनुपात  क्रमशः

 4:1  सतत  शिक्षा  कार्यक्रम  के  तहत  प्रथम  तीन  वर्षों  क ेलिए  100%

 केंद्रीय  सहायता  दी  जाती  है  और  चौथे  तथा  णंचर्वे  वर्ष  में  केंद्र  एवं

 राण्य  सरकार  के  बीच  इस  लागत  का  बराबर  बांटा  जाता  है  और  उसके

 बाद  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  वे  कार्यक्रम  का  संपूर्ण

 दायित्व  वहन  इसके  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  साक्षरता  कार्यक्रमों

 हेतु  राण्य-आधारित  कार्यकलापों  के  लिए  निधियां  प्रदान  की

 और  शिक्षा  गारंटी  योजना  तथा  वैकल्पिक  एवं  नवाचारी

 शिक्षा  पृथक  योजनाएं  न  होकर  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  ही  विशेष

 घटक

 चीन  से  वस्तुओं  का  आयात

 494.  श्री  आनंदराष  विठेबा  अडसूल  :

 श्री  इंसाज  गं०  अहीर  :

 कया  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  चीन  से  आयात

 किए  गए  खिलौनों  तथा  इलैक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  सहित  मर्दों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  इसका  मूल्य  कितना

 चालू  वर्ष  के  दौरान  आयात  हेतु  लक्षित  इलैक्ट्रोनिक  वस्तुओं
 तथा  खिलौनों  सहित  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  चीन  से  आयात  किए  गए  खिलौनों  से  देश  में  बच्चों

 के  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  चीन  से  खिलौनों  सहित  इन  खतरनाक  वस्तुओं
 के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कया  उपाय  किए  गए  हैं/किए

 जाने  का  प्रस्ताव

 बाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  खिलौनों  और  इलेक्ट्रॉनिक  मर्दों

 सहित  आयातित  मर्दों  के  ब्यौरे  वाणिज्यिक  आसूना  एवं  सांख्यिकी

 महानिदेशालय  द्वारा  प्रकाश्ति  विदेश  व्यापार  की  मासिक

 खण्ड  ॥  वार्षिक  में  दिए  जाते

 खिलौनों  को  निर्यात  एवं  आयात  मर्दों  का  आई०टीग्सी०

 )  वर्गीकरण  के
 अध्याब

 95  के  तहत  वर्गीकृत  किया  गया

 खिलौनों  का  आयात  मुक्त  विदेश  व्यापार  नीति  के  अनुसार  सभी

 आयात  घरेलू  आदेशों  तकनीकी
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 घरेलू  रूप  से  उत्पादित  वस्तुओं  पर  लागू  होने  वाले  पर्यावरणीय  एवं

 सुरक्षा  मानदण्डों  के  अध्यधीन  होते

 वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  कौ  एक

 औद्योगिक  विषय  विज्ञान  अनुसंधान  लखनऊ  ने  के

 खिलौनों  से  धातुओं  एवं  रंजकों  के  विक्षालन  के

 पर  एक  अध्ययन  कर  अपनी  रिपोर्ट  वर्ष  2002  में  पर्यावरण  एवं  वन

 मंत्रालय  को  प्रस्तुत  की  अध्ययन  का  उद्देश्य  बच्चे  प्लास्टिक  के

 जिन  खिलौनों  से  खेलते  उनकी  किस्मों  एवं  विभिन्न  किस्मों

 से  थैलेट  धातुओं  एवं  रंजकों  के  विक्षालन  का

 प्लास्टिक  के  खिलौनों  से  धातुओं  एवं  रंजकों  के  विक्षालन

 को  प्रभावित  करने  वाले  कारकों  तथा  प्रश्नावली  का  प्रयोग  करके  नैदानिक

 जांच  के  जरिए  बच्चों  के  स्वास्थ्य  पर  खिलौनों  के  प्रभाव  का  सर्वेक्षण

 करना

 अध्ययन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  गैर-विषाक्त

 रंगों  एवं  रंजकों  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  और  प्रयोग  के  दौरान  उनके

 संघटकों  के  संभावित  विक्षालन  को  कम  करने  के  लिए  मानक  पद्धतियों

 का  प्रयोग  करके  खिलौनों  का  विनिर्माण  किया

 खिलौनों  के  लिए  सुरक्षा  अपेक्षाओं  के  संबंध  में  भारतीय  मानक

 ब्यूरों  न ेखिलौनों  के  लिए  सुरक्षा  अपेक्षाओं  हेतु  निम्नलिखित  3  मानक

 प्रकाशित  किए

 1.  आई०एस०  9873  1)  :

 8124-1  :  2000  खिलौनों  के  लिए  सुरक्षा  अपेक्षाएँ  :  भाग

 ।  5  यांत्रिक  एवं  भौतिक  गुणधर्मों  से  संबंधित  सुरक्षा
 संबंधी  पहलू

 2.  आई०एस०  9873  2)  :

 8124-2  :  1994  खिलौनों  के  लिए  सुरक्षा  अपेक्षाएँ  :  भाग

 2  :  संबंधी  अपेक्षाएँ

 3.  आई०एस०  9873  3)  :

 8124-3  :  1997  खिलौनों  के  लिए  सुरक्षा  अपेक्षाएँ  :  भाग

 3  :  कुछेक  तत्थों  का  खिलौना  सामग्रियों  में  से

 एण्टीमनी  आसैनिक  बरियम

 कैडमियम  ),  क्रोमियम

 सीसा  पारा  तथा  सेलेनियम

 के  लिए  निर्धारित  अधिकतम  स्वीकार्य  तत्व

 का

 ऊपर  उल्लिखित  बी०आई०एस०  मानक  न  तो  घरेलू  विनिर्माताओं

 के  लिए  और  न  ही  आयात  के  लिए  अनिवार्य  देश  में
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 खिलौनों  की  गुणवत्ता  में  करने  के  लिए  मध्यम

 एवं  लघु  उद्यम  मंत्रलाय  ने  मुम्बई  तथा  नई  दिल्ली  स्थित  जांच  केन्द्रों

 में  खिलौनों  के  मूल्यांकन  हेतु  जांच  सुविधाओं  की  स्थापना  की
 ह

 संघीय  अपराध

 495.  श्री  भइकथाल  अहमद  सरड़गी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  कानून  और  व्यवस्था  बनाए

 रखने  तथा  संघीय  अपराधों  से  निपटने  के  लिए  द्ूरगामी  सुधारों  की

 सिफारिश  की  है  तथा  सुझाव  दिया  है  कि  एक  ऐसा  कानून  बनाया

 जाए  जिससे  कि  केन्द्र  सरकार  को  किसी  राज्य  में  केन्द्रीय  बल  तैनात

 करने  का  अधिकार  मिल

 यदि  तो  की  गई  प्रमुख  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 तथा  इनमें  से  कितनी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  और

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  द्वितीय  प्रशासनिक  सुधार  आयौग  ने

 शीर्षक  से  अपने  पांचर्वी  रिपोर्ट  में  संघीय  अपराधों  से  निपटने  और  संघ

 सरकार  को  अपने  बलों  को  राज्यों  में  तैनात  करने  का  अधिकार  प्रदान

 करने  के  लिए  कानून  का  अधिनियमन  करने  हेतु  निम्नलिखित  सिफारिशें

 की

 संस्तुति  पैराग्राफ  8.2.15:

 संघ  सरकार  को  लोक  व्यवस्था  की  बड़ी  समस्या  के  मामले

 जिससे  किसी  राज्य  में  संवैधानिक  व्यवस्था  ठप्प  होने

 की  संभावना  अपने  बलों  को  तैनात  करने  तथा  इन  बलों

 को  निर्देश  देने  का  अधिकार  देने  के लिए  अधिनियमन  किया

 जाना  यह  तैनाती  संबंधित  राज्य  में

 संविधान  के  अनुच्छेद  256  के  अंतर्गत  संघ  द्वारा  जारी

 पर  कार्य  करने  स ेअसफल  रहने  के  बाद  ही  की

 यह  सभी  तैनातियां  एक  अस्थायी  जो  तीन  माह  से

 अधिक  नहीं  के  लिए  की  जिसे  संसद  द्वारा

 प्राधूकृत  किए  जाने  के  पश्चात्‌  तीन  माह  की  और

 अवधि  के  लिए  बढ़ाया  जा
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 यह  कानून  लोक  प्रशासन  की  तारतम्यता  को  सार्थक  बनाएगा

 जो  इन  हालातों  में  बलों  का  पर्यवेक्षण

 संस्तुति  पैरा  8.3.14:

 44

 -

 अन्तर-राज्य  अथवा  राष्ट्रीय  शाखा  विन्यास  वाले  कुछ

 निश्चित  अपराधों  की  पुनरजाँच  किए  जाने  और  उन्हें  नये

 कानून  में  शामिल  किए  जाने  की  जरूरत  कानून  में

 इन  अपराधों  की  जांच  करने  और  उनका  विचारण  करने

 की  प्रक्रिया  भी  निर्धारित  की  जानी  इस  श्रेणी  में

 निम्नलिखित  अपराधों  को  शामिल  किया  जा  सकता

 (i)  संगठित  अपराध

 (॥)  आतंकवाद

 (॥)  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  खतरा  पहुंचाने  वाले  कार्य

 (५)  शस्त्रों  एवं  मानवों  का  अवैध

 (५)  राजद्रोह

 (vi)  अन्तर-राज्य  शाखा  विन्यास  वाले  बड़े

 बड़ी  सार्वजनिक  हस्तियों  की  हत्या  के  प्रयास

 गंभीर  आर्थिक  अपराध

 सी०बी०आई०  की  कार्यप्रणाली  को  शासित  करने  के

 लिए  नया  कानून  बनाया  जाना  इस  कानूत  में  कई

 श्रेणियों  के  अपराधों  की  जांच  करने  सहित  क्षेत्राधिकार  का

 निर्धारण  भी  होना

 में  पर  आयोग  की  रिपोर्ट  में  संस्तुत
 अधिकार  प्राप्त  समिति  सी  ०बी ०  आई०  द्वारा  लिए  जाने  वाले

 मामलों  का  निर्णय

 और  भारत  के  संविधान  को

 सातवीं  अनुसूचित  के  अंतर्गत  राज्य  के  विषय  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  की  उपर्युक्त  सिफारिश  में  संविधानिक  मुद्दे
 अन्तर्ग्रस्त  होंगे  तथा  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  संदर्भ  में  निहितार्थ

 होंगे  और  इनकी  गंभीर  जांच  एवं  राज्य  सरकारों  सहित

 मभी  संबंधितों  के  साथ  व्यापक  चर्चा  अपेक्षित  इस

 संबंध  में  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई
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 आय  उत्पादकों  हेतु  आधार  मूल्य

 496.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  छोटे  चाय  उत्पादकों  के  लिए

 आधार  मूल्य  की  मांग  पर  विचार  करने  हेतु  एक  पैनल  गठित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पैनल  को  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  सौंपने  को  कहा  गया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  इंस्टीट्यूट  ऑफ  कॉस्ट  एंड

 वर्क्स  एकाउंटेंट्स  ऑफ  इंडिया  ०  डब्ल्यू०ए०  आई०  )  को  भारत

 के  विभिन्न  चाय  उत्पादक  क्षेत्रों  के  लिए  हरी  चाय  की  पत्तियों  तथा

 निर्मित  चाय  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित  करने  हेतु  अध्ययन  करने  का

 कार्य  सौंपा  गया  इंस्टीट्यूट  ने  आंशिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 अंतिम  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत  की  जानी

 मध्याह्न  भोजन  योजना

 497.  श्री  बापू  हरी  चौरे  :

 श्री  एम०  श्रीनिवासुलु  रेड्डी  :

 श्री  संजय  धोत्रे  :

 क्या  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  मध्याहन  भोजन  योजना  का  उच्च  प्राथमिक

 तथा  उच्च  कक्षाओं  तक  विस्तार  करने  का  फैसला  किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  इसे  कब  तक  लागू  कर

 दिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  और  सरकार  ने  मध्याहन  भोजन  योजना

 को  1.10.2007  से  प्रारंभ  में  देश  के  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  3479

 ब्लॉकों  में  सरकारी  निकायों  और  सरकारी  सहायता

 प्राप्त  शिक्षा  गारंटी  योजना/वैकल्पिक  एवं  नवाचारी  शिक्षा  केंद्रों

 में  उच्च  प्राथमिक  शिक्षा  स्तर  तक  बढ़ा  दिया  सरकार  ने  वर्ष  2008-09

 से  इस  कार्यक्रम  को  देश  भर  के  उच्च  प्राथमिक  शिक्षा  स्तर  तक  ग्रढमने
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 का  भी  निर्णय  लिया  इस  कार्यक्रम  को  उच्चतर  कक्षाओं  तक  बढ़ने

 का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 ]

 यूरोपीय  संघ  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता

 498.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मुक्त  व्यापार  समझौते  पर

 यूरोपीय  संघ  के  साथ  वार्ता  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 वर्ष  2005-06  की  तुलना  में  वर्ष  2006-07  के  दौरान  भारत

 तथा  यूरोपीय  संघ  के  देशों  के  बीच  व्यापार  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यूरोपीय  संघ  के  देशों  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझ्नौता  लागू
 हो  जाने  के  पश्चात  कितना  व्यापार  बढ़ने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयगम  :  और  भारत-यूरोपीय  संघ  ,

 )  व्यापक  व्यापार  और  निवेश  करार  हेतु  वार्ताएं  28.06.2007

 को  ब्रुसेलस  में  शुरू  हुई  वार्ताओं  का  पहला  दौर  वस्तु
 सेखा  स्वच्छता  और  पादप  स्वच्छता  व्यापार  में

 तकनीकी  व्यापार  सीमाशुल्क  सहयोग  और  व्यापार

 सुविधा  के  क्षेत्रों  में करार  की  व्यापक  रूपरेखाओं  पर  वार्ताएं  करने

 और  विचारों  का  आदान  करने  के  लिए  कार्यढांचे  पर  विचार-विमर्श

 करने  पर  केन्द्रित  इन  प्रारंभिक  विचार-विमर्शों  के  आधार  पर  दोनों

 पक्षों  ने  वार्ताओं  के  दूसरे  जो  1-5  2007  के  दौरान

 नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  हुआ  में  पाठगत  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श

 किया

 ई०यू०  देशों  के  साथ  व्यापार  का

 अम०

 वर्ष  निर्यात  आयात  कुल  व्यापार

 2005-06  23,229  25,998  49,227

 2006-07  26,863  34,781  61,644

 भारत-ईयू  व्यापार  में  वृद्धि  की  मात्रा  उन  उत्पादों  का

 निर्धारण  करने  वाली  वार्ताओं  के  परिणाम  पर  निर्भर  करेगी  जिन्हें  टैरिफ
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 उदारीकरण  कार्यक्रम  और  सेवा  क्षेत्र  में  उदारीकरण  की  सीमा  के  अंतर्गत

 शामिल  किया

 केन्द्रीय  कारागार  हेतु  प्रायोगिक  परियोजना

 499.  श्री  अधीर  चौधरी  :

 श्री  निखिल  कुमार  :

 श्री  मिलिन्द  देवरा  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  ऐसी  प्रायोगिक  परियोजना  की  संकल्पना
 की  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  के  एक  केन्द्रीय  कारागार  से  जिला  कारागारों

 तथा  उप-कारगारों  की  वीडियो  कान्फ्रेंसिंगं  के  जरिए  न्यायालयों  से  जोड़ा

 जैसा  कि  दिनांक  18  2007  को  एशियन

 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  की  राय  मांगी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितने  राज्यों  ने  अपने  विचार

 व्यक्त  किए

 (3)  संपूर्ण  योजना  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  की  संभावना

 इस  योजना  के  क्रियान्वयन  से  जेल  प्रशासन  में  कितना

 सुधार  आने  की  संभावना  और

 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  सूची  nS  के  तहत

 राज्य  का  विषय  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  कोर्ट  में  अभियुक्तों
 को  प्रस्तुत  करने  के  सीमित  उद्देश्य  से  कारागारों  और  कोर्टों  को  वीडियों

 कान्फ्रेंसस  से  पहले  ही  जोड़  दिया  गया  चूंकि  राज्य  सरकारों  ने

 इससे  अत्यधिक  फायदें  की  सूचना  दी  यह  मंत्रालय  राज्यों

 की  सहायता  करने  की  संभावनाओं  पर  विचार  कर  रहा

 प्रस्ताव  अभी  भी  प्रारंभिक  अवस्था  पर

 जी  इस  मंत्रालय  में  सभी  राज्य  सरकारों  से

 इस  संबंध  में  अपने  विचार  और  आवश्यकतायें  बताने  हेतु  अनुरोध  किया
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 कब  तक  20  राज्यों  में  विचार  व्यक्त  किए

 (2)  योजना  की  शुरूआत  अभी  भी  प्रारंभिक  अवस्था  पर

 राज्य  के  अनुभवों  ने  मानवशक्ति  और  सुरक्षा  के  संबंध  में

 फायदों  की  ओर  संकेत  किया

 इस  अवस्था  में  समय-सीमा  दर्शाना  संभव  नहीं

 स्पाइसिज  पार्क

 500.  श्री  एम०  श्रीनिवासुलु  रेड्डी  :

 श्री  एल०  राजगोपाल  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  के  गुंटूर  जिले  में  स्पाइसिज

 पार्क  तथा  मिर्चों  के  लिए  क्षेत्रीय  गुणवत्ता  परीक्षण  तथा  नियंत्रण  प्रयोगशाला

 स्थापित  करने  का  फैसला  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  गुंटूर  में  मुख्य
 रूप  से  मिर्च  और  हल्दी  के  लिए  एक  मसाला  पार्क  की  करने

 का  निर्णय  लिया  गया  मसाला  बोर्ड  ने  आंध्र  प्रदेश  की

 राज्य  सरकार  से  इस  प्रयोजनार्थ  भूमि  के  आबंटन  हेतु  अनुरोध  किया

 सरकार  ने  गुंटूर  में  मसाला  बोर्ड  के  गुणवत्ता  परीक्षण

 प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  को  भी  अनुमोदित  किया

 .  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  संबंधी  दिशानिर्देश

 501.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के

 संबंध  में  कोई  दिशानिर्देश  जीर  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  ठ्द्योग  मंत्रलय  के  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अश्विनी  :  विदेशी  प्रत्यक्ष
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 निवेश  से  संबंधित  नीति  को  अंतिम  बार  दिनांक

 10  2006  को  अधिसूचित  किया  गया  उसके  सरकार

 ने  दिनांक  19  2007  को  दूरसंचार  सेवा  क्षेत्र  मे ंएफ०डी०आई०

 हेतु  संशोधित  दिशानिर्देश  अधिसूचित  किए  जिनमें  एफ०डी०आई०

 की  सीमा  49  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  74  प्रतिशत  कर  दी  गई

 दिनांक  19.4.2007  के  प्रेस  नोट  संख्या  3  (2007

 में  निहित  दिशानिर्देशों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 भारत  सरकार

 वाणिज्य  और  ठ्दयोग  मंत्रालय

 औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन  विभाग

 एस०आई०ए०

 प्रेस  मोट  सं०  ३3  (2007

 विषय  :  दूरसंचार  क्षेत्र  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  अधिकतम  सीमा

 को  49  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  74  प्रतिशत  करना-संशोधित

 सरकार  ने  दिनांक  3.11.2005  के  प्रेस  नोट  5  (2005

 के  विशिष्ट  शर्तों  के  अध्ययधीन  कुछ  विशेष  दूरसंचार  सेवाओं

 में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निविश  की  सीमा  के  49  प्रतिशत

 से  बढ़ाकर  74  प्रतिशत  करने  का  निर्णय  अधिसूचित  किया

 2.  इस  संबंध  में  नीति  की  समीक्षा  करने  के  सरकार  ने  निम्नलिखित

 शर्तों  के  अध्ययधीन  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  सीमा

 को  49  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  74  प्रतिशत  करने  का  निर्णय  लिया
 ः

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 (i)  एफ०डी०आई०  की  अधिकतम  सोमा  में  यह  वृद्धि  जिन

 मामलों  में  लागू  वे  बेसिक  यूनिफाइड

 एक्सेस  राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय  लंबी  दूरी  वी

 पब्लिक  मोबाइल  रेडियो  ट्रंबड  सर्विसेज

 टी०एस०  ),  ग्लोबल  मोबाइल  पर्सनल  कम्युनिकेशंस  सर्विसेज

 तथा  अन्य  मूल्य  वर्धित

 (॥)  एफ०डी०आई०  की  अधिकतम  सीमा  के

 लाइसेंसधारी  कंपनी  में  प्रत्यश  और  अप्रत्यक्ष  दोनों  ही  विदेशी

 निवेश  गिने  विदेशी  निवेश  में  शामिल  विदेशी

 संस्थागत  निवेशकों  ),  अनिवासी  भारतीयों
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 (iii)

 (४)

 (४)

 प्रश्नों  को

 ट्वारा  किया  गया  विदेशी  मुद्रा

 परिवर्तनीय  बांड  अमेरिकी  जमा

 प्राप्तितां  वैश्विक  जमा  प्रप्तियां

 तथा  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  रखे  गए

 परिवर्तनीय  अधिमान  शेयर  अप्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  का  अर्थ

 होगा  ऐसे  कंपनियों  में  विदेशी  निवेश  जिनके  पास

 लाइसेंसधारक  कंपनी  और  उनकी  होलिंडग  कंपनी/कंपनियों

 अथवा  कानूनी  कंपनियों  कि  म्यूचुअल

 के  शेयर  आनुपातिक  आधार  पर  भारतीय  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  बैंकों  और  भारतीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  वित्तीय

 संस्थानों  द्वारा  रखे  गए  लाइसेंसधारी  कंपनी  के  शेयरों  को

 शेयरधारिता  माना  किसी  भी  हाल  में

 शेयर  धारिता  26  प्रतिशत  से  कम  नहीं

 49  प्रतिशत  तक  एफ०डी०आई०  मार्ग  के  तहत  ही

 खनी  लाइसेंसधारी  कंपनी/भारतीय  प्रवर्तकों/निवेश

 कंपनियां  में  एफ ०डी  ०  आई०  ,  जिसमें  उनकी  होरल्डिग  कंपनियां

 भी  शामिल  के  लिए  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  के

 अनुमोदन  की  आवश्यकता  यदि  74  प्रतिशत  की  समग्र

 अधिकतम  सीमा  प्रभावित  होती  निवेश  प्रस्तावों  को

 अनुमोदित  करते  एफ०आई०पी०बी०  यह  ध्यान  में

 रखेगा  कि  पेरशानी  पैदा  करने  वाले  देशों/प्रतिकूल

 कंपनियों  से  न  आ

 एफ०आई०पी०बी०  द्वारा  निवेश  अनुमोदन  में  यह  शर्त

 शामिल  होगी  कि  कंपनी  लाइसेंस  के  करार  का  पालन

 एफ०डी०आई०  भारतीय  कानूनों  की  शर्त  के  अध्यधीन

 होगा  न  कि  बाहरी  देश/देशों  के  कानूनों  की  शर्तों  के

 सुरक्षा

 (1)

 (॥)

 तकनीकी  नेटवर्क  संचालन  के  मुख्य  प्रभारी  अधिकारी  तथा

 मुख्य  सुरक्षा  अधिकारी  को  निवासी  भारतीय  मागरिक  होना

 अवसंरचना/नेटवर्क  डायग्राम  के  ब्यौरे  के  तकनीकी

 जरूरत  के  आधार  पर  केवल  दूर  संचार  उपकरण

 आपूर्तिकताओं/विनिर्माताओं  तथा  लाइसेंस  धारक  कंपनी  के

 संघद्ध/मूल  को  प्रदान  किये  जा  लाइसेंस  प्रदाता

 भारत  से  अम्पत्ति  अपेक्षित

 यदि  ऐसी  सूचना  किसी  अन्य  को  प्रदान  की  जाती

 20  2007

 (॥)

 (५४  खा

 (४  जी

 (५)

 (vii)

 (viii)

 (ix)
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 सुरक्षा  कारणों  से  ऐसी  कंपनियों  का  घरेलू  यातायात  भारत

 से  बाहर  किसी  अन्य  स्थान  को  नहीं  मोडा/रूट  किया  जायेगा

 जिन्हें  लाइसेंस  प्रदाता  द्वारा  अभिज्ञात/विनिर्दिष्ट  किया  गया

 लाइसेंस  धारक  कंपनी  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 तथा  समय  से  उपाय  करने  होंगे  कि  अभिदाताओं

 द्वारा  नेटवर्क  के  जरिये  पूरी  की  गई  सूचना  गोपनीय  तथा

 संरक्षित

 लाइसेंस  धारक  कंपनी  में  संदेशों  के  वैद्य  अन्तरोधन  पर

 कार्य  करने  वाले  अधिकारी/कर्मचारी  निवासी  भारतीय  नागरिक

 कंपनी  के  बोर्ड  पर  अधिकांश  निदेशक  भारतीय

 प्रबंध  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी

 तथा/अथवा  मुख्य  अधिकार

 के  पद  पर  यदि  विदेशी  नागरिक

 तो  गृह  मंत्रालय  द्वारा  उसकी  सुरक्षा  जांच  की  जानी  अपेक्षित

 सुरक्षा  जांच  वार्षिक  आधार  पर  आवधिक  रूप  से

 की  जानी  अपेक्षित  यदि  सुरक्षा  जांच  के  दौरान  कुछ
 गलत  पाया  जाता  है  तो  गृह  मंत्रालय  का  निर्देश  लाइसेंसी

 पर  बाध्यकारी

 कंपनी  निम्नलिखित  को  भारत  से  बाहर  किसी  व्यक्ति/स्थान

 को  हस्तांतरित  नहीं

 अभिदाता  से  संबंधित  लेखा  संबंधी  कोई  सूचना

 रोमिंग/बिलिंग  के  यह

 वित्तीय  प्रकृति  के  सांविधिक  रूप  से  अपेक्षित  खुलासे
 को  प्रतिबंधित  नहीं  करता  तथा

 उपभोक्ता  सूचना  के समय  भारतीय  आपरेटर

 के  नेटवर्क  का  प्रयोग  करने  वाले  विदेशी  अभिदाताओं

 से  संबंधित  को

 कंपनी  को  अपने  अभिदाताओं  की  अनुमार्गणीय  पहचान  प्रदान

 करनी  फिर  भी  विदेशी  कंपनियों  के  रोमिंग  अभिदाता

 को  सेवा  प्रदान  करने  के  मामले  में  भारतीय  कंपनी  से  रोमिंग

 समझौते  के  भाग  के  रूप  में  विदेशी  कंपनी  से  रोमिंग

 अभिदाताओं  की  अनुमार्गणीय  पहचान  ज्राक्ष  करने  का  प्रयास

 करमा
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 (x)  लाइसेंस  प्रदाता  अथवा  लाइसेंस  प्रदाता  द्वारा  प्राधिकृत  किसी

 (xi)

 (xii)

 (xiil)  )

 (१0५४)

 (१४)

 |  जन

 अन्य  एजेंसी  के  अनुरोध  पर  दूर-संचार  सेवा  प्रदाता  को

 एक  दिये  गये  समय  पर  किसी  अभिदाता  के  भौगोलिक

 स्थापना  स्थल  स्थापना  प्रदान  करने

 में  सक्षम  होना

 नेटवर्क  तक  दूरवर्ती  पहुंच  भारत  में  अनुमोदित

 स्थापना  स्थल  (1)  के  जरिये  केवल  विदेशी  अनुमोदन  स्थापना

 स्थल  (1)  को  उपलब्ध  कराई  स्थापना  स्थल  (1)

 का  अनुमोदन  लाइसेंस  प्रदाता  द्वारा  सुरक्षा

 एजेन्सियों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  दिया |

 आपूर्ति  कर्ताओं/विनिर्माताओं  क ेकिसी  आर०ए०  और  सम्बद्धों

 को  वैध  अन्तरावरोधन  प्रणाली  वैध

 अन्तराषरोधन  निगरानी  यातायात  के

 काल  सारांशों  और  ऐसे  किसी  संवेदनशील  क्षेत्र/आकड़ों  जिन्हें

 लाइसेंस  प्रदाता  समय-समय  पर  अधिसूचित  कर  सकते  हैं

 तक  पहुंच  के  लिए  किसी  भी  परिस्थिति  में  समक्ष  नहीं  बनाया

 जाना

 सारांश  की  निगरानी  के  लिए  लाइसेंस  धारक  कंपनी  को

 दूरवर्ती  पहुंच  की  सुविधा  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  नहीं

 उपयुक्त  तकनीकी  उपकरण  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  निर्दिष्ट

 सुरक्षा  अभिकरण/लाइसेंस  प्रदाता  को  उपलब्ध  कराया  जाना

 चाहिए  जिसमें  ऑन  लाइन  निगरानी  उद्देश्यों  के  लिए  दूरवर्ती

 पहुंच  सूचना  का  प्रतिबिम्ब  उपलब्ध

 भारत  में  संचालित  नेटवर्क  से  संबंधित  दूरवर्ती  पहुंच
 कार्यकलापों  की  सम्पूर्ण  लेखा  परीक्षा/अभिलेख  महीने

 की  अवधि  के  लिए  बनाया  जाना  चाहिए  और  लाइसेंस  प्रदाता

 अथवा  लाइसेंस  प्रदाता  द्वारा  प्राधकृत  किसी  अन्य  अभिकरण

 के  अनुरोध  पर  उपलब्ध  कराया  जाना

 दूरसंचार  सेवा  प्रदाताओं  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 उनके  उपकरणों  में  केन्द्रीयकृत  स्थान  से  वैध  अन्तरावरोधन

 और  निगरानी  करने  के  लिए  आवश्यक  प्रावधान

 उपलब्ध

 दूरसंचार  सेवा  प्रदाताओं  को  अपनी  प्रणालियों  के  संबंधित

 संचालनों/रूपरेखाओं  के  संबंध  में  सहर्कता  तकनीकी  भियरानी

 )  सुरक्षा  अधिकरण  के  अधिकारियें/कर्मचारियों

 को  परिचित  कराना/प्रशिक्षित  करना

 (xvid)  लाइसेंस  प्रदाता  को  लाइसेंसघारक  कंपनी  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 की  दृष्टि  से  किसी  संवेदनशील  क्षेत्र  में  संचालन  से  रोकने

 का  अधिकार

 (xix)  ध्वनि  और  आंकड़ों  की  गोपनीयता  बनाये  रखने  कौ  दृष्टि
 से  निगरानी  केवल  केन्द्रीय  गृह  सचिव  अथवा

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सचिवों  द्वारा  प्राधिकृत  करने  पर

 यातायात  निगरानी  के  लिए  लाइसेंस  धारक  कंपनी  अपने

 नेटवर्क  व  अन्य  सुविधाओं  के  साथ-साथ  लेखा  पुस्तकों
 तक  पहुंच  उपलब्ध

 चना (90९

 God)  उपर्युक्त  सुरक्षा  शर्तें  इस  प्रेस  नोट  के  तहत  आने  वाली  दृर्संचार
 सेवाओं  का  संचालन  करने  वाली  सभी  कंपनियों  पर  लागू

 चाहे  एफ०डी०आई०  का  स्तर  कुछ  भी

 (200)  अन्य  सेवा  प्रदाता  )  काल  व्यापार

 प्रक्रिया  आउटसोसिंग  टैली

 टेली  शिक्षा  आदि  जैसी  सेवाएं  प्रदान  कर  रहे  हैं  और  दूरसंचार
 विभाग  में  ओ०एस०पी०  के  रूप  में  पंजीकृत  ऐसे

 अन्य  सेवा  प्रदाता  लाइसेंसधारी  दूरसंचार  सेवा  प्रदाताओं  द्वारा

 प्रदत्त  दूरसंचार  अवसरंचना  का  प्रयोग  करते  हुए  सेवा  संचालन

 करते  हैं  और  अन्य  सेवा  प्रदाताओं  को  100  प्रतिशत  एंफ०डी०

 आई०  की  अनुमति  क्योंकि  सभी  लाइसेंसधारी  टूरसंचार
 सेवा  प्रदाताओं  पर  सुरक्षा  शर्तें  लागू  हैं  इसलिए  उपर्युक्त

 सुरक्षा  शर्तें  अन्य  सेवा  प्रदाताओं  पर  अलग  से  लागू  नहीं

 की

 3.  उपर्युक्त  पैरा  2  में  उल्लिखित  शर्तें  49  प्रतिशत  एफ०डी०आई०

 की  उच्चतम  सीमा  के  साथ  दूरसंचार  सेवा  का  संचालन  करने

 वाली  मौजूदा  कंपनियों  पर  भी  लागू

 4.  आधृयोगिक  नीति  और  संवर्धन  विभाग  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट  2  (2000

 दिनांक  11.2.2000  में  दिये  अनुसार  कम्पनियोंਂ  के

 लिए  एफ  ०डी०आई०  नीति  से  संबंधित  प्रावधान  दूरसंचार  क्षेत्र  पर  आगे

 लागू  गहीं

 5.  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन  विभाग  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट  15  (1998
 और  प्रेल  ग्रेट  2  (2000  में  उपर्युक्त  सौमा  तक

 परिवर्तन  किया  गया
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 6.  प्रेस  नोट  की  तिथि  से  तीन  महीने  के  भीतर  मौजूदा  दूरसंचार  सेवा

 प्रदाताओं  द्वारा  लाइसेंस  प्रदाता  के  पास  उपर्युक्त  शर्तों  को  बिना  शर्त

 अनुपालन  करने  की  एक  एिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  होगी  और  उसके  पश्चात

 महीने  के  आधार  पर  जुलाई  और  जनवरी  के  प्रथम  दिन  अनुपालन

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी

 7.  दिनांक  03.11.2005  का  प्रेस  नोट  5  (2005  इस  प्रेस

 नोट  द्वारा  अधिक्रमित  माना

 संयुक्त  भारत  सरकार

 दिनांक  19  2007

 शैक्षणिक  संस्थानों  में  रैगिंग

 फा०  सं०  12/2/2006  एफ०सी०

 502.  श्री  संतोष  गंगबार  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  देश  में  सभी  प्रकार  के

 शैक्षणिक  संस्थानों  में  रैगिंग  की  घटनाओं  जिसकी  वजह  से  मेधावी  छात्र

 आत्महत्या  के  लिए  विवश  हो  जाते  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  है/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  पर  इस  मंत्रालय  ने

 रैगिंग  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  16  2007  को

 2004  के  एस०एल०पी०  संख्या  24296-24299  में  उच्चतम

 न्यायालय  के  आदेशों  पर  समिति  को  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के

 अनुवीक्षण  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  विश्व  अनुदान

 भारतीय  चिकित्सा  तथा  उच्चतर  शिक्षा  वाली  अन्य  संस्थाओं

 जैसी  विनियामक  संस्थाओं  का  ध्यान  इन  सिफारिशों  की  ओर  आकर्षित

 किया  है  तथा  उनसे  इन्हें  कार्यान्वत  करने  का  अनुरोध  किया  प्रिंट

 मीडिया  में  उपयुक्त  विज्ञापनों  द्वारा  भी  इसके  कार्यान्वयन  में  सहयोग

 मिला

 आतंकवादियों  के  वित्तीय  ख्ोत

 503.  श्री  जीवाभाई  ए०  पटेल  :

 डा०  धोौरेंद्र  अग्रवाल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आतंकवादियों  तथा  नक्सलियों  के  वित्तीय

 स्रोतों  की  जानकारी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 सरकार  द्वारा  पिछले  वर्ष  के  दौरान  इस  संबंध  में  कितने

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  लोगों  के  नाम  सार्वजनिक

 करने  का  है  ताकि  भारतीय  नागरिक  इस  संबंध  में  जागरूक  हो

 और

 (2)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  लश्करे  हिजबुल  मुजाहिद्दीन  जैसे

 आतंकवादी  संगठन  आक्रामक  आसूचना  जाली  भारतीय  मुद्रा

 के  संग्रह  आदि  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करते

 पूर्वोत्तर  के  ठग्रवादी  संगठन  और  नक्सलवादी  जबरन  धन

 उपकर  संरक्षण  राशि  आदि  के  माध्यम  से  धन  जुटाते

 से  (5)  उक्त  गतिविधियों  में  संलिप्त  व्यक्तियों  क ेखिलाफ

 कार्रवाई  राज्य  पुलिस  द्वारा  की  जाती  है  और  उनके  द्वारा  उचित  कानून
 के  अन्तर्गत  मामले  दर्ज  किए  जाते  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  नहीं  रखा

 महिलाओं  तथा  बच्चों  का  दुर्व्यापार

 504.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  महिलाओं  तथा  बर्च्चों  के  दुर्ष्यापार  को  रोकने

 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समेकित  योजना  तैयार  करने  के  संबंध  में  विचार

 कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौशन  आज  की  तारीख  तक  महिलाओं

 तथा  बच्चों  के  दुर्व्यापार  के  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितनी  घटनाएं

 सामने  और

 इन  महिलाओं  तथा  बच्चों  के  पुनर्वास  तथा  इस  अवैध  मानव

 दुर्व्यपार  को  रोकने  के  लिए  कया  कार्रवाई  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्था  :

 और  महिला  एवं  बाल  विकास  गृह

 राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  और  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  एक

 साथ  मिलकर  महिलाओं  एवं  बर्ख्यों  पर  विशेष  बल  देते  हुए  मानव
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 दुर्ष्यपार  को  रौकने  एवं  उसका  प्रतिरोध  करने  के  लिए  एक  समेकित

 कार्य  योजना  तैयार  कर  रहे

 .  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  द्वारा  संग्रहित  आंकड़ों  के  अनुसार

 वर्ष  2004,  2005  और  2006  के  दौरान  अनैतिक  व्यापार

 अधिनियम  1956  के  अंतर्गत  पंजीकृत  दुर्व्यापार  की

 संघ  राज्य  क्षेत्रवार  घटनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  स्वाधार  आश्रय  गृह

 चलाती  है  जिसमें  दुर्व्यापार  पीड़ितों  को  भावनात्म्क

 पुनर्वास  और  अन्य  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जाती

 अवैध  व्यापार  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  जा

 रहे  विभिन्‍न  उपायें  निम्नलिखित

 (1)  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  में  अवैध  व्यापार

 अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक

 केन्द्रीय  परामर्शी  समिति  कार्य  कर  रही  है

 जिसमें  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  संगठनों  एवं  और  सरकारी  संगठनों

 आदि  का  प्रतिनिधित्व  होता  सी०ए०सी०  की  तिमाही

 बैठकें  होती  व्यापार  अधिनियम  को

 दुर्व्यापार  करने  वालों  के  खिलाफ  अधिक  सख्त  बनाने  के

 लिए  इसमें  संशोधन  किया  जा  रहा

 (॥)  गृह  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  और

 अन्य  संबंधित  मंत्रालयों  आदि  के  बीच  मानवों  के  अवैध  व्यापार

 से  संबंधित  मामलों  का  संभन्‍्वय  करने  तथा  इस  विषय  पर

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  पुलिस  अधिकारियों  को  जागरूक

 बनाने  तथा  समन्वय  बैठकें  करने  के  लिए  एक  नोडल  सैल

 बनाया

 (॥)  पुलिस  अनुसंधान  एवं  विकास  ब्यूरो  एंड

 ने  पुलिस  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  उपयोग  करने  के

 लिए  ट्रैफिकिंग  हैण्डबुक  फार  नामक

 एक  प्रशिक्षण  मैनुअल  तैयार  किया

 (v)  बी०पी०आर०  एंड  डी०  महिलाओं  को  सुरक्षा  के  प्रति  पुलिस
 कार्मिकों  को  अधिक  संवेदी

 बनाने  के
 लिए  अवैध  व्यापार

 रोधी  क्षेत्रीय  कार्यशालाएं  आयोजित  करती

 (५)  महिला  एवं  बाल  विकास  मंत्रालय  महिलाओं  एवं  बच्ची

 के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  एक  पायलट  परियोजना

 भी  कार्यान्वथत  कर  रहा

 सं०

 29  1929

 विवरण
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 वर्ष  2004  से  2006  के  दौरान  अनैतिक  व्यापार

 1956  के  अन्तर्गत  दर्ज  मामले

 राज्य/संध  शासित

 प्रदेश

 2

 आंध्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 असम

 2004

 सी०आर०

 22

 2005

 सी०आर०

 59

 85

 29

 2006

 सी०आर०
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 2  3  4  5
 a  £॒ः  र  र  र  रछरछर_॒#_॒_॒॒_॒#॒॒

 22.  पंजाब  32  58  67

 22...  राजस्थान  79  0  0

 23.  सिक्किम  त  0  0

 24...  तमिलनाडु  3022  2777  0

 25.  त्रिपुरा  0  ०0  0

 27.  उत्तरांचल  44  2  70

 27.  उत्तर  प्रदेश  4  2  3

 28.  पश्चिम  बंगाल  5611  74  66

 कुल  योग  0  5742  0

 29.  अंडमान  और  निकोबार  0  ०  0

 ट्वीप  समूह

 30.  चंडीगढ़  9  9  3

 32.  दादरा  और  नागर  हवेली  0  0  0

 32.  दमन  और  दीव  123  त

 33.  दिल्‍ली  0  0  0

 34.  लक्षद्वीप  ०  0  0

 35.  पांडिचेरी  4  5  8

 कुल  योग  शासित  5748  5908  4541

 प्रदेश )

 कुल  5748  5908

 वर्ष  2006  के  आंकड़े  अनंतिम  -

 शिक्षा  में  असमानता

 505.  श्री  तुकाराम  गणपत  राव  रेंगे  पाटील  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  देश  में  बच्चों  को  एकसमान  शिक्षा  नहीं  मिल  रही

 (@)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और

 सरकार  को  एकसमान  शिक्षा  प्रदान  करने  में  किन  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा

 सरकार  द्वारा  शिक्षा  में  असमानता  को  समाप्त  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम

 देश  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  हेतु  समयबद्ध  तरीके  से

 कार्यान्वत  किया  जा  रहा

 सर्व  शिक्षा  अभियान  में  असमानता  को  कम  करने  हेतु  निम्नलिखित

 पहलैं  की  गई

 (1)  बालिका  शिक्षा  पर  कौकस  :  शिक्षा  के  समान  अवसर  प्रदान

 करने  तथा  महिला-पुरूँष  अंतर  को  समाप्त  करने  हेतु  यह

 बालिका  शिक्षा  को  फ्रैल्साहित  करता

 (॥)  सुलभता  व  समानता  सुनिश्चित  करना  :  सामाजिक  रूप  से

 लाभवंचित  वर्गों  की  शिक्षा  से  जुड़ी  चिंता  को  भी  सर्व

 शिक्षा  अभियान  में  शामिल  किया  गया

 (॥)  समेकन  :  सर्व  शिक्षी  अभियान  का  लक्ष्य  यह  सुन्श्चित
 करना  है  कि  विशेष  जरूरतों  वाले  प्रत्येक  बच्चे  को  विकलांगता

 के  श्रेणी  तथा  मात्रा  पर  ध्यान  दिए  बिना  उचित

 वातावरण  में  शिक्षा  उपलब्ध

 (iv)  गुणवत्ता  मैं  सुधार  करना  :  गुणवत्ता  सुधार  सर्व  शिक्षा  अभियान

 का  एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  घटक  यह  शिक्षकों  की

 भर्ती  तथा  पाद्यचया/फाल्यपुस्तक  शिक्षक

 अध्ययन  सामग्री  वार्षिक  स्कूल  छात्र

 मूल्यांकन  कम्प्यूटर  सहायता  प्राप्त  अध्ययन  आदि

 हेतु  सहायता  उपलब्ध  कराता

 सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  की  गई  पहलों

 के  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  को  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  अंतर्गत

 लाया  गया  है  तथा  राज्य  रिपोर्टो  के  अनुसार  स्कूल  न  जाने  वाले  बच्चों

 की  संख्या  2001-02  में  320  लाख  से  घटकर  वर्ष  2006-07  में  70

 लाख  हो  गई



 321  प्रश्नों  के

 दोहा  दौर  की  वार्ता

 .506.  श्री  इंसराज  गं०  अहीर  :

 श्री  रामजणीलाल  सुमन  :

 श्री  राजीव  रंजन  सिंह

 डा०  चिन्ता  मोहन  :

 क्या  बाणिज्य  और  उह्कोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दोहा  दौरे  की  वार्ता  के
 विफल  होने  के  क्‍या  कारण

 वार्ता  को सफल  बनाने  के  लिए  अपनाई  गई  रणनीति  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  केद्ध  सरकार  द्वारा  देश  के  किसानों  और  उद्योगपतियों

 के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधित  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  विश्व  व्यापार  संगठन

 में  व्यापार  वार्ताओं  का  दोहा  जिसकी  शुरूआत  2001  में

 की  गई  अभी  भो  जारी  डब्ल्यू०टी०ओ०  सदस्यों  की  विशेष

 रूप  से  बाजार  पहुंच  और  कृषि  में  घरेलू  सहायता  संबंधी  मुद्दों  पर  वैचारिक

 स्थितियों  में  अत्यधिक  अंतर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  24  2006

 को  वार्ताएं  स्थगित  कर  दी  गई  वार्ताएं  7  2007  को

 पुनः  शुरू  17  2007  को  कृषि  संबंधी  डब्ल्यू०टी०ओ०

 समिति-विशेष  सत्र  और  बाजार  पहुंच  संबंधी  वार्ताकारी  समूह  के

 अध्यक्षों  ने  क्रमशः  कृषि  और  गैर  कृषि  बाजार  पहुंच
 के  संबंध  में  रूपरेखाओं  का  मसौदा  प्रकाशित  2007

 से  रूपरेखाओं  के  मसौदा  पाठ  पर  बहुपक्षीय  वार्ताएँ  आयोजित  की  जा

 रही

 सम्पूर्ण  वार्ताओं  के  दौरान  भारत  तथा

 जैसे  विकासशील  देशों  के  समूहों  में  गठबंधन

 भागीदारों  के  साथ  एक  ऐसा  परिणाम  हासिल  करने  के  लिए  रचनात्मक

 रूप  से  कार्य  करता  रहा  है  जिसमें  दोहा  दौर  के  अधिदेश  के  विकास

 संबंधी  आयाम  को  सही  ढंग  से  दर्शाया

 और  विकासशील  तथा  अल्प  विकसित  देशों  की  जरूरतें

 और  हित  दोहा  कार्यक्रम  के  केन्द्र  में  वार्ताओं  में  भारत  के  लिए

 सर्वाधिक  प्राथमिकता  विकासशील  देशों  को  अपने  कम  आय  वाले  एवं

 साधनहीन  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  एवं  उसके  संवर्धन  में  उन्हें  समर्थ

 बनाते  हुए  विकसित  देशों  द्वारा  कृषि  में  घरेलू  सहायता  और  टैरिफों
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 में  पर्याप्त  एवं  प्रभावकारी  कमी  करने  की  विकासशील  देशों  को

 उपलब्ध  लोचशीलताओं  का  प्रयोग  टैरिफ  कमियों  या  वचनबद्धताओं  के

 प्रभाव  से  गैर-कृषि  में  संवेदनशील  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  के  लिए  किया

 ]

 विस्फोटकों  की  बड़े  पैमाने  पर  चोरी

 507.  श्री  बालासोवरी  वल्लभनेनी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बड़े  पैमाने  पर  विस्फोटकों  की  चोरी  का

 पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  विस्फोटकों  की  चोरी

 के  आलोक  में  विस्फौटक  1983  में  संशोधन  करने  और

 इसे  अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मानदंडों  क॑  अनुरूप  बनाने  पर  भी

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  देश  में  बड़ी  मात्रा  मे ंआअ०डी०एक्स०  को  तस्करी

 ट्वारा  लाया  गया  जैसाकि  हाल  ही  में  उग्रवादियों  से  पूछताछ  के

 दौरान  पता  चला  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  विस्फोटकों  चोरी  से  संबंधित  मामलों  की  जांच

 संबंधित  राज्य  पुलिस  करती  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  2006

 में  छत्तीसगढ़  संदिग्ध  नक्सलवादियों  द्वारा  विस्फोटक  लूटे  जाने  के

 2  मामले  तथा  वर्ष  2007  में  संदिग्ध  नक्सलवादियों  द्वारा  झारखंड  में

 विस्फोटकों  की  लूट  का  एक  मामला  हुआ

 और  विस्फोटक  1983  के  स्थान  पर  मसौदा

 विस्फोटक  2006  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  अधिसूचित  किया

 गया  नए  नियमों  में  विस्फोटकों  की  चोरी  करने  के  लिए  विस्फोटकों

 के  परिवहन  और  प्रयोग  को  शामिल  करने  के  लिए  सख्त  मानीटरिंग

 तंत्र  का  प्रावधान  किया  गया

 (2)  और  पंजाब  तथा  देश  के  कुछ  अन्य

 भागों  में  आर०डी०एक्स०  जब्ती  के  मामलों  की  सूचना  मिली  इस
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 तरह  की  देशद्रोही  गतिविधियों  को  निष्फल  करने  के  लिए  केन्द्र  और

 राज्य  को  सुरक्षा  एवं  आसूचना  एजेन्सियां  सतर्क  रहती

 नवोदय  विद्यालयों  के  कार्यकरण  की  समीक्षा

 506.  डा०  एम०  जगन्नाथ  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  देश  में  नवोदय  विद्यालयों  के  कार्यकरण

 की  समीक्षा/सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नवोदय  विद्यालयों  में  अवसरंचना  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 और

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  नवोदय  विद्यालयों  में  सुविधाओं
 के  उन्नयन  हेतु  राज्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  और  खर्च

 की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रलाय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  और  अभी  हाल  में  देश  में  नवोदय

 विद्यालय  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि

 कार्यकरण  की  समय-समय  पर  आवश्यकता  के  आधार  पर  समीक्षा  की

 जाती

 और  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  में  स्कूल

 स्टाफ  डाइनिंग  जल  बिजली

 खेल  के  प्रयोगशाला  आदि  आवश्यक  बुनियादी  सुविधाएं  छात्र

 संख्या  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर  चरण  बद्ध

 रूप  में  प्रदान  की  जाती  निधियां  राज्य-वार  संस्वीकृत  नहीं  की

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सम्पूर्ण  देश  में  नवोदय  विद्यालयों

 में  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  के  प्रोन्‍नयन  पर  व्यय  की  गई  राशि

 निम्नलिखित

 रुपये  करोड़  में

 वर्ष  व्यय  की  गई  राशि

 2004-05  177.11

 2005-06  242.95

 2006-07  258.91
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 लघु  उद्योग  वस्तुओं  को  आरक्षित  करना

 509.  श्री  हरिसिंह  आवड़ा  :

 श्री  वी०के०  ठुम्मर  :

 क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ठन  अभिकरणों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिनके  ट्वारा  लघु  उद्योग  की

 वस्तुओं  को  अनारक्षित  करने  संबंधी  प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया  गया

 उक्त  मूल्यांकन/अध्ययन  किस  तिथि  को  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  मूल्यांकन/अध्ययन  की  प्रमाणिकता  का

 सत्यापन  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 से  अन्य  बातों  के  सूक्ष्म  और  लघु  उद्यमों  पर  अनारक्षण

 के  प्रभाव  के  मूल्यांकन  से  संबंधित  मुद्दों  पर  वर्ष  200  और

 2006  में  दलाल  कंसल्टैंट्स  एंड  इंजीनियर्स  लि०  और  राजीव  गांधी

 इंस्टीट्यूट  ऑफ  कंटेंपररी  स्टडीज  द्वारा  दो  अध्ययन  करवाए  सरकार

 ने  इन  अध्ययनों  की  विश्वसनीयता  की  पुष्टि  की  और  रिपार्टों  को  स्वीकार

 कर  दोनों  अध्ययनों  में  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  सूक्ष्म  और  लघु
 उद्यमों  लघु  द्वारा  विशिष्ट  विनिर्माण  के  लिए  आरक्षित

 उत्पादों  के  अनारक्षण  का  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 ]

 बिना  श्यामपट्ट  बाले  विद्यालय

 510.  प्रो०  महादेवराव  शिवनकर  :

 प्रो०  एम०  रामदास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लगभग  90,000  विद्यालयों  में  श्यामपट्ट  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  उक्त  प्रयोजनार्थ  जारी

 की  गई  धनराशि  के  उपयोग  हेतु  क्‍या  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए
 और
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 सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  और  राष्ट्रीय  शैक्षिक  आयोजना  एवम्‌

 प्रशासन  विश्वविद्यालय  द्वारा  वर्ष  2005-06  के  लिए  प्रकाशित  जिला

 शिक्षा  सूचना  प्रणाली  के  आंकड़ों  के  अनुसार  प्रारंभिक  शिक्षा  में  1124033

 विद्यालयों  में  से  89  हजार  (7.95  विद्यालयों  में  ब्लैकबोर्ड

 नहीं  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  ब्लैकबोर्डों  सहित

 सभी  नए  स्कूल  भवनों  का  निर्माण  किए  जाने  प्रावधान  करता  है  और

 स्कूल  की  अनिवार्य  वस्तुओं  को  बदलने  और  उनके  रखरखाव  हेतु  2000

 रु०  की  दर  से  स्कूल  अनुदान  तथा  5000  रु०  प्रति  स्कूल  प्रतिवर्ष

 की  दर  से  अनुरक्षण  अनुदान  प्रदान  करता

 विवरण

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  स्कूलों  की  कुल  श्यामपष्ट  रहित

 सं०  क्षेत्र  संख्या  स्कूलों  का

 प्रतिशत

 2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  94984  6.80

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  ३070  29.93

 3.  असम  40215  0.54

 4...  बिहार  53778  14.85

 5.  छत्तीसगढ़  51347  13.13

 6.  गोवा  1345  17.40

 7.  गुजरात  37256  7.76

 8.  हरियाणा  13559  5.13

 9.  हिमाचल  प्रदेश  16013  5.64

 10.  जम्मू-कश्मीर  19451  11.81

 11.  झारखण्ड  36211  25.76

 12.  कनटिक  54085  11.44

 13.  केरल  11381  4.72

 29  1929

 त  2  3  4

 14.  मध्य  प्रदेश  121335  9.82

 15.  महाराष्ट्र  84286  1.39

 16.  मणिपुर  3849  6.73

 17.  मेघालय  8128  20.24

 18.  मिजोरम  2521  6.98

 19.  नागालैण्ड  2514  0.00

 20.  उड़ीसा  51881  8.41

 21.  पंजाब  20298  13.63

 22.  राजस्थान  94319  14.02

 23.  सिक्किम  1097  36.65

 24.  तमिलनाडु  51574  3.22

 25.  त्रिपुरा  3548  11.87

 26.  उत्तर  प्रदेश  161869  2-20

 27.  उत्तरांचल  18907  7.45

 28.  पश्चिम  बंगाल  59223  0.49

 29.  अंडमान  और  निकोबार  287  17.42

 ट्वीप  समूह

 30.  चंडीगढ़  185  10.27

 31.  दादरा  और  नगर  हवेली  228  13.16

 32.  दमन  और  दीव  101  8.91

 33.  दिल्‍ली  4542  10.83

 34.  लक्षद्वीप  ३0  23-33

 35.  पांडिचेरी  616  24.19

 भारत  1124033  7.95

 राष्ट्रीय  शैज्िक  योजना  एवं  प्रशासन  विश्वविद्यालय  द्वारा  वर्ष

 2005-06  के  लिए  तैयार  जिला  शैक्षिक  सूचना
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 गैर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  आवंटन

 511.  श्री  सुमत्रत  बोस  :

 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 .  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  सहित  देश  में  चल  रही  शिक्षा

 योजनाओं  का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या

 उन  गैर-सरकारी  संगठनों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  और  उक्त

 अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  संगठन  को  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 कुल  कितनी  सहायता  राशि  दी

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इन  गैर-सरकारी

 संगठनों  द्वारा  धनराशि  के  दुरूपयोग  के  मामलों  का  राज्य-वार  और

 संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा  से

 सम्बन्धित  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  कार्यान्यित  कर  रहा  है  जिनके

 लिए  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  सहित  राज्यों  और  संघ  राज्थ  क्षेत्रों

 को  अनुदान  जारी  किए  जाते  इन  स्कीमों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ

 सर्व  शिक्षा  जिला  प्राथमिक  शिक्षा  मध्याहन  भोजन

 जन  शिक्षण  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  गैर-सरकारी  संगठनों

 को  +2  स्तर  पर  माध्यमिक  शिक्षा  को  व्यावसायोन्मुख
 माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  की  बालिकाओं  के  लिए

 भोजन  और  छात्रावास  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  सुदृढ़  बनाने  सम्बन्धी

 विकलांग  बच्चों  के  लिए  एकीकृत  सुलभता  और  विद्यालयों

 में  सूचना  और  संचार  भाषा  शिक्षकों  की  संस्कृत
 का  क्षेत्र  गहन  और  मदरसा  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  इत्यादि

 शामिल

 वर्ष  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  गैर-सरकारी  संगठनों

 को  जारी  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा  वर्ष  2005-06  की  वार्षिक

 रिपोर्ट  में  307-330)  और  2006-07  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में

 260-277,  291-292)  दिया  गया  ये  वार्षिक  रिपोर्ट  इस  मंत्रालय

 की  वेबसाइट  www.educationnicin,  पर  भी  उपलब्ध  वर्ष

 2006-07  के  दौरान  जारी  की  गई  निधियों  के  सम्बन्ध  में  समेकित

 सूचना  केवल  इस  वर्ष  के  अंत  तक  ही  उपलब्ध

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  जिन  गैर  सरकारी  संगठनों  के
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 संबंध  में  निधियों  के  दुरूपयोग  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  उनका  उल्लेख

 नीचे  किया  गया  अतः  इन  गैर  सरकारी  संगठनों  को  2006-07

 से  अबुदान  जारी  करना  बंद  कर  दिया  गया

 1...  भारतीय  भाषा  प्रचार  पश्चिम  बंगाल

 2...  हावड़ा  जिला  राष्ट्र  भाषा  प्रचार  पश्चिम  बंगाल

 3...  राष्ट्र  भाषा  प्रचार  पश्चिम  बंगाल

 4.  असम  राज्य  राष्ट्रभाषा  प्रचार  असम  '

 पूर्व  वर्षों  में  निम्नलिखित  सहित  कुछ  गैर  सरकारी  संगठनों  को

 काली  सूची  में  डाला  गया

 1.  नवादा  बिहार

 2.  अनुराग  सेवा  बिहार

 3.  उत्तरी  बिहार  विकास  बिहार

 4.  जिला  झारखंड

 5...  हैल्प  बिहार  झारखंड

 6...  झारखंड

 गैर-सरकारी  संगठनों  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  का

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  सत्यापन  किया  जाता  जहां

 आवश्यकता  होती  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इस  प्रकार  के

 गैर-सरकारी  संगठनों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाती  है  जबकि  इस  प्रकार

 के  गैर-सरकारी  संगठनों  को  भविष्य  में  सरकारी  अनुदान  के  लिए  पात्र

 नहीं  माना  जाएगा  सरकार  समय-समय  पर  मौजूदा  स्कीर्मों  की

 समीक्षा  भी  करती  है  और  इन्हें  संशोधित  भी  करती  है  ताकि  इनमें  कोई
 कमी  यदि  को  दूर  किया  जा

 आसियान  के
 साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता

 512.  श्री  पी०सी०  थामस  :

 श्री  सी०के०  अन्द्रप्पन  :

 श्री  पन्नियन  रवीन्द्रन  :

 क्या  ब्राणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आसियान  देशों  के  बीच  मुक्त  व्यापार  समझौते  में  विलंब

 के  क्‍या  कारण

 किन-किन  वस्तुओं  के  संबंध  में  समझौते  से  विपरीत  प्रभाव



 329  प्रश्नों  के

 कुछ  सदस्य  देशों  द्वारा  सुझाए  गए  अनुसार  कुछ  मर्दों  के

 संबंध  में  आयात  शुल्क  त्याग  कर  मुक्त  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 करने  से  भारत  पर  पड़ने  वाले  विपरीत  प्रभाव  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  से  पहले  कोई
 अध्ययन  किया  जो  नकदी  फसलों  और  अन्य  कृषि  उत्पादों  की  खेती

 करने  वाले  अनेक  किसानों  को  उनके  उत्पादों  की  कीमतों  में  भारी  गिरावट

 की  वजह  से  प्रभावित  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  आसियान  तथा  भारत  के  बीच  व्यापक

 आर्थिक  सहयोग  करार  से  संबंधित  कार्यद्ांचा  करार

 पर  इंडोनेशिया  में  दिनांक  8  2003  को  हस्ताक्षर  किए

 गए  इस  समय  भारत-आसियान  मुक्त  व्यापार  करार

 हेतु  वार्ताएं  चल  रही  वस्तु  व्यापार  संबंधी  करार  पर  वार्ताएं  अंतिम

 चरण  में  हैं  और  केवल  कुछेक  मुद्दों  पर  निर्णय  लिया  जाना  शेष

 से  भारत-आसियान  एफ०टी०ए०  हेतु  वार्ताएं  चल

 रही  हैं  और  दोनों  पक्ष  प्रस्तावित  करार  के  विभिन्न  जिनमें
 नकारात्मक  संवेदनशील  अत्यधिक  संवेदनशील  सूची
 और  दोनों  पक्षों  द्वारा  प्रस्तावित  टैरिफ  रियायतों  हेतु  तौर-तरीके  शामिल

 पर  विचार-विमर्श  कर  रहे  भारत  की  प्रस्तावित  नकारात्मक  सूची
 में  किसानों  के  हितों  तथा  घरेलू  उद्योग  के  संवेदनशील  क्षेत्रों  के  संरक्षण

 हेतु  पर्याप्त  रक्षोपाय  निहित  नकारात्मक  सूची  में  मुख्यतः  कृषि

 रसायन  एवं  पेट्रो  आटोमोबाइल  आदि  मर्दे  शामिल

 नकारात्मक  सूची  विभिन्न  मंत्रालयों  एवं  अन्य  हितबद्ध  पक्षों  के
 साथ

 परामर्श  करके  तैयार  की  गई

 वार्ताओं  के  दौरान  भारत  ने  489  मर्दों  की  एक  नकारात्मक  सूची
 का  प्रस्ताव  किया  जिनमें  से  303  मर्दे  कृषि  उत्पाद  इसके  अलावा

 अपरिष्कृत  पाम  परिष्कृत  पाम  चाय  व  काली

 मिर्च  जैसी  अत्यधिक  संवेदनशील  मर्दों  के  लिए  भारत  ने  अत्यधिक

 संवेदनशील  सूची  के  विशेष  बॉक्स  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसके  अंतर्गत

 केवल  सीमित  टैरिफ  रियायतें  ही  प्रदान  की  इस  प्रकार  इन

 वार्ताओं  में  कृषि  क्षेत्र  के  हितों  का  पर्याप्त  संरक्षण  किया  गया

 गुमशुदा  ज्यवित

 513.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौराम  जानकारी  में  आए

 गुमशुदा  पुरूषों  और  बच्चों  का अलग-अलग  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  आज  तक  कितने  ऐसे  व्यक्तियों

 की  खोज  निकाला  गया  है  और  उनके  परिवारों  को  सौंपा  गया

 सभी  गुमशुदा  व्यक्तियों  को  खोज  निकालने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  उपर्युक्त  ब्यौरों  को  कम्प्यूटरीकृत
 करने  का  और

 (2)  यदि  तो  उक्त  ठल्लिखित  डाटा  को  कब  तक  कम्प्यूटरीकृत

 किए  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराल  होडल्या  :

 और  वर्ष  2004  से  2006  हेतु  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों

 द्वारा  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  को  यथासूचित

 लापता  पुरूषों  और  बच्चों  सहित  पता  लगाए  गए  व्यक्तियों  की

 संख्या  के  राज्य/संध  शासित  वार  से  111  में  संलग्न

 से  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  के  अंतर्गत

 और  राज्य  के  विषय  है  और  राज्य

 सरकारें  अपराध  की  पता  पंजीकरण  करने  और  जांच

 करने  के  लिए  जिम्मेदार  केन्द्र  सरकार  अपराध  की  रोकथाम

 के  मामले  को  उच्चतम  महत्व  प्रदान  करती  है  तथा  अतः  अपराध  की

 रोकथाम  और  नियंत्रण  के  लिए  आवश्यक  ऐसे  उपाय  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  को  समय-समय  पर  सलाह  जारी

 करती  रहती  एन०सी०आर०बी०  नामक  कम्प्यूटरीकरण
 प्रणाली  के  अंतर्गत  राज्य  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  के  जरिए  सूचना  एकत्रित

 करता  है  जो  कि  संबंधित  राज्यों  तक  सूचना  के  समन्वय  और  प्रसार

 के  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  व्यक्तियों  अर्थात  अपहृत

 न  पहचाने  गए  न  पहचाने  गए

 पता  लगाए  गए  तथा  घोषित  अपराधी  को  जोड़ने  के  लिए  एक  समेकित

 प्रणाली  लापता  व्यक्तियों  और  पहचाने  न  गए  शर्वों  सहित  पुलिस
 स्टेशन  कम्प्यूटीकरण  के  सामान्य  एकीकृत  पुलिस  अनुप्रयोग

 )  नामक  राष्ट्र  व्यापी  परियोजना  के  अंतर्गत  अनुरक्षित
 और  बांटा  सभी  आयु  समूहों  के  लापता  व्यक्तियों  का  कम्प्यूटरीकृत
 डाटा  बैस  एन०सी०आर०बी०  की  “http//nerb.nic.in*  नामक  वैबसाइट

 पर  उपलब्ध
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 वर्ष  2004  के  दौरान  गुमशुदा  और  प्रता  लगाए  गए  महिलाओं  और  बच्चों  की  संख्या  संबंधी  आंकड़े

 क्र०  राज्य  पुरुष  महिलाएं  बच्चे  कुल

 संख्या  —_—_ नीम निनशशशशि न ककक कक ककीकीकलीके  ES

 गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया

 गया  गया  गया  गया

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  39  39  50  50  25  25  114  114

 ट्वीपसमूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  1354  1165  1378  770  1785 _  1637  4517  3572

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1  त  ०0  0  3  3  4  4

 4...  असम  294  52  ३47  78  672  217  1313  ३47

 5.  बिहार  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०ਂ  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०

 6...  चंडीगढ़  73  55  67  Si  114  99  254  205

 7.  छत्तीसगढ़  1340  1096  1572  1331  2531  2219  5443  4646

 8.  दादर  एवं  नगर  हवेली  12  10  14  12  13  10  39  32

 9.  दमन  एवं  दीव  9  9  12  12  15  15  36  ३6

 10.  दिल्‍ली  4497  3388  2638  1803  6390  4264  13525  9455

 11.  गौवा  321  238  270  224  241  205  832  667

 12.  गुजरात  1431  1348  1543  1498  1688  1653  4662  4499

 13.  हरियाणा  471  127  174  64  367  211  1012  402

 14.  हिमाचल  प्रदेश  225  115  236  143  192  106  653  ३64

 15.  जम्मू-कश्मीर  417  266  216  164  397  301  १030  731

 16.  झारखंड  157  46  94  28  270  97  521  171

 17.  कर्नाटक  2228  1936  2044  1836  3050  2809  7322  6581

 18.  केरल  893  720  1018  940  413  376  2324  2036

 19.  लक्षद्वीप  0  0  0  0  0  0  0  0

 20.  मध्य  प्रदेश  4726  4328  5188  4765  7675  7268  17589  16361

 21.  महाराष्ट्र  10403  -  8222  9604  7314  12515  10254  32522  25790
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 22.  मणिपुर  13  10  2  5  4  त  19  16

 23.  मेघालय  3  0  2  0  3  0  8  0

 24  0  ०0  0  0  0  0  ०0  0

 25.  नागालैंड  0  )  ०  ०  ०  ०  0  ०

 26.  उड़ीसा  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०

 27.  पुडुचेरी  23  23  19  19  46  46  88  88

 28.  पंजाब  524  168  179  67  258  150  961  385

 29.  राजस्थान*

 30.  सिक्किम  13  13  5  4  22  18  40  35

 31.  तमिलनाडु  1860  1229  1965  1301  2812  2100  6637  4630

 32.  त्रिपुरा  43  43  85  85  120  120  248  248

 33.  उत्तर  प्रदेश  2583  2214  952  740  3978  3572  7513  6526

 ३4.  उत्तराखंड  434  342  227  175  412  312  1073  829

 35.  पश्चिम  बंगाल  910  0  105  ॥]  1623  0  3589  0

 कुल  35297  27203  ३0957  23479  47634  38088  113888  88770

 (1)  एन०आर०-आंकड़े  प्राप्त  नहीं

 (2)  वर्ष  से  संबंधित  आंकड़ों  का  सत्यापन  राज्य  से  प्रतीक्षित

 (3)  बच्चों  के  आंकड़ों  में  पुरुष  एवं  महिला  दोनों  शामिल  हैं  (18  वर्ष

 वर्ष  2005  के  दौरान  गुमशुदा  और  पता  लगाए  गए  महिलाओं  और  बच्चों  की  संडया  संबंधी  आंकड़े

 क्र०  राज्य  पुरुष  महिलाएं  बच्चे  कुल
 संख्या

 गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया

 गया  गया  गया  गया

 1  2  3  4  $  6  7  8  9  10

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  43  43  28  28  9  9  80  80

 प्वीपसमूह



 335  प्रश्नों  के

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 2.  आंध्र  प्रदेश  1417  1138  997  879  1780  1663  4194  3680

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  0  0  0  0  2  2  2  2

 4.  असम  286  217  268  229  573  280  1127  726

 5.  बिहार  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०

 6...  चंडीगढ़  104  88  72  58  163  148  339  294

 7.  छत्तीसगढ़  1295  1003  1479  1220  2349  2030  5123  4253

 8.  दादर  एवं  नगर  हवेली  15  8  10  10  9  9  . 34  27

 9.  दमन  एवं  दीव  11  वत  12  12  38  38

 10.  दिल्‍ली  4934  3701  3123  2000  6926  4825  14983  10526

 11.  गोवा  310  235  263  209  248  216  821  660

 12.  गुजरात  1589  1448  1621  1243  1852  1837  5062  4528

 13.  हरियाणा  543  159  237  83  461  279  1241  $21

 14.  हिमाचल  प्रदेश  201  121  315  185  209  142  725  448

 15.  जम्मू-कश्मीर  457  317  229  160  439  311  1125  788

 16.  झारखंड  178  49  108  31  241  100  527  180

 17.  कर्नाटक  2410  2018  2183  1945  3355  2989  7948  6952

 18.  केरल  974  796  1269  1130  70  642  2950  2568

 19.  लक्षद्वीप  ०  ०  0  ।  ०  0  0  0

 20.  मध्य  प्रदेश  4707  4283  5548  4888  7719  7238  17974  16409

 21.  महाराष्ट्र  12103  9326  10863  8832  12828  10706  35794  28864

 22.  मणिपुर  6  2  2  1  2  10  4

 23.  मेघालय  17  0  13,  0  25  0  55  0

 24.  मिजोरम  0  0  0  0  0  0  0  0

 25.  नागालैंड  0  0  0

 ।

 0  0  ०  0  0

 26.  उड़ीसा  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०
 र्क्न्त्त्ल्तक्म्ण्ाौ+-++++++ततततय  फफ  कफफकफॉअफफफफअसफफ़5अफरसइस:कससजफमलनम-सजकनकलईलसनररू--तत3--ा........................



 337  प्रश्नों  के  29  1929  लिखित  338

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 27.  पुडुचेरी  30  30  21  21  75  75  126  126

 28.  पंजाब  710  254  251  104  390  237  1351  595

 29.  राजस्थान*

 30.  सिक्किम  21  20  14  13  120  66  155  99

 31.  तमिलनादु  1153  1050  1096  1045  1615  1541  3864  3636

 32.  त”़िपुरा  74  74  95  95  155  155  324  324

 33.  उत्तर  प्रदेश  2852  2298  958  774  3815  3300  7625  6372

 34.  उत्तराखंड  436  :  351  271  207  462  371  1169  929

 35.  पश्चिम  बंगाल  3052  |  2754  ०0  5688  0  11494  0

 कुल  39928  29040
 3400...

 2840...  52232.  3987...  126260...._  93629.

 (1)  एन०आर०-आंकडे  प्राप्त  नहीं

 (2)  वर्ष  से  संबंधित  आंकड्ों  का  सत्यापन  राज्य  से  प्रतीक्षित

 (3)  बच्चों  के  आंकड़ों  में  पुरुष  एवं  महिला  दोनों  शामिल  हैं  (18  वर्ष

 वर्ष  2006  के  दौरान  गुमशुदा  और  पता  लगाए  गए  महिलाओं  और  बच्चों  की  संख्या  संबंधी  आंकड़े

 क्र०  राज्य  पुरुष  महिलाएं  जच्णे  कुल

 संख्या
 नस

 बस
 असअ

 ्टञ
 डसलनकफफलजअफजफसफसइक्‍फससख

 ससलइस्‍

 गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया  गुमशुदा  पता  लगाया

 गया  गया  शया  गया

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  63  63  32  32  22  22  117  117

 ट्वीपसमूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  1886  1227  1270  1058  2312  1876  5468  4161

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  2  2  1  1  2  2  5  5

 4...  असम  364  175  434  248  889  311  1687  734

 5...  बिहार  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  '
 ,

 78  है  ।  96  81  104  95  278  247 9  4.  हन्‍  तब



 ३39  प्रश्नों  के  20  2007  लिखित  उतर  340

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 7...  छत्तीसगढ़  1522  1134  1736  1457  2613  2165  5871  4756

 8.  दादर  एवं  नगर  हवेली  8  7  15  13  17  16  40  ३6

 9.  दमन  एवं  दीव  11  9  11  9  15  37  33

 10.  दिल्‍ली  4791  3795  3385  2236  7025  5780  15201  11811

 11.  गोवा  332  245  266  203  225  181  823  629

 12.  गुजरात  1707  1514  2020  1897  1996  1904  5723  5315

 13.  हरियाणा  663  239  299  148  461  294  1423  681

 14.  हिमाचल  प्रदेश  221  124  287  155  197  144  705  423

 15.  जम्मू-कश्मीर  446  307  250  185  456  321  1152  813

 16.  झारखंड  दि  231  49  122  42  328  138  681  229

 17.  कर्नाटक  2595  1975  2532  2036  3495  2912  8622  6923

 18.  केरल  1046  770  1834  1631  1047  925  3927  3326

 19.  लक्षद्वीप  0  0  0  0  0  0  0  0

 20.  मध्य  प्रदेश  5077  4549  5627  4921  8079  7416  18783  16886

 21.  महाराष्ट्र  12327  9379  11801  9283  13403  10834  37531  29496

 22.  मणिपुर  7  त  5  2  7  2  19  $

 23.  मेघालय  20  ।  6  0  17  त  43  2

 24.  मिजोरम
 ह

 0  ०0  0  0  0  0  0  0

 25.  नागालैंड  त  त  0  ०  ।  त  2  2

 26.  उड़ीसा  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एन०आर०  एनज०आर०  एन०आर०  एन०आर०

 27.  पुडुचेरी  23  23  26  26  44  44  93  93

 28.  पंजाब  867  269  ३27  भर  404  रब  1598  610

 29.  राजस्थानਂ

 30.  सिक्किम  73  46  19  14  193  124  285  184

 3।  तमिलनाडु  1047  923  919  860  1394  1310  ३360  3093



 341  प्रश्नों  के  29  1929  लिखित  342

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 32.  त़िपुरा  99  99  126  126  201  201  426  426

 33.  उत्तर  प्रदेश  2716  2064  1131  857  3974  3401  7821  6322

 34.  उत्तराखंड  402  330  319  240  458  ३68  1179  938

 35.  पश्चिम  बंगाल  2154  एन०आर०  2354.  एन०आर०  ३467.  एन०आर०  7975.  एन०आर०

 कुल  40779  29391  37250  27858  52846  41047...  130875  ््य

 (1)  एन०आर०-आंकड़े  प्राप्त  नहीं

 (2)  वर्ष  से  संबंधित  आंकड़ों  का  सत्यापन  राज्य  से  प्रतीक्षित

 (3)  बच्चों  के  आंकड़ों  में  पुरुष  एवं  महिला  दोनों  शामिल  हैं  (18  वर्ष

 ]

 पूर्वोतर  क्षेत्र  में  ठग्रवादी  संगठनों  के  साथ  वार्ता

 514.  डा०  अरूण  कुमार  शर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वत्तर  क्षेत्र  के  उग्रवादी  संगठनों  के  साथ  विभिन्‍न  शांति

 जार्ताओं  के  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 क्‍या  सरकार  और  उल्फा  दोनों  ही  बिना  शर्त  की  वार्ता  करने

 के  अपने  पूर्व  रूख  से  हट  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  युद्धविराम  और  आपसी  वार्ता  की

 प्रक्रिया  शुरू  करने  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 इस  समय  सरकार  निम्नलिखित  उग्रवादी  संगठनों  के  साथ  वार्ता

 कर  रही

 (i)  नेशनल  सोसलिस्ट  काउंसिल  आफ  नागालैंड  (इसाक/मुवाह)

 इस  संगठन  के

 साथ  ।  1997  से  युद्ध  विराम  अब  इस  युद्ध

 विराम  शांति  वार्ताओं  में  प्रगति  के  अनिश्चित

 काल  के  लिए  बढ़ाया  गया  एन०एस०सी०एन०

 के  साथ  वार्ताएं  की  गई  हैं  परन्तु  उनका

 अभी  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकला

 (॥)  असम  में  यूनाइटेड  पीपुल्स  डेमोक्रेटिक  सालिडैरिटी

 ),  दीमसा  हलम  दाओगाहा

 डी०)-इन  समूहों  के  साथ  अभियानों  को  समाप्त  करने  के

 करार  पर  01.08.2002  और

 01.01.2003  को  हस्ताक्ष  किए  गए  यू०पी०डी  ०एस०
 एवं  डी०एच०डी०  के  साथ  उनके  मांगपत्र  पर  त्रिपक्षीय

 वार्ता  आयोजित  की  गई  है  और  उसका  अभी  कोई  निष्कर्ष

 नहीं  निकला

 (॥)  असम  में  नेशनल  डेमोक्रेटिक  आफ  बोडोलैंड

 अभियानों  को  समाप्त  करने  के

 करार  पर  01.06.2005  को  हस्ताक्ष  किए  गए

 एन०डी०एफ  ०बी०  ने  अभी  अपना  मांगपत्र  प्रस्तुत  नहीं  किया

 (५)  मेघालय  में  अचिक  नेशनल  वालुण्टीयर  काउन्सिल

 अभियानों  को  समाप्त  करने  के  करार

 पर  2004  में  हस्ताक्षग  किए  ए०एन०वी०सी०
 के  साथ  उनकी  मांगों  पर  त्रिपक्षीय  वार्ता  आयोजित  की  गई

 हैं  तथा  अभी  इसका  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकला

 और  शांति  वार्ताओं  को  सुकर  बनाने  के  लिए  उल्फा

 ने  2005  में  पीपुल्स  कंसल्टेटिव  ग्रुप  का  गठन

 किया  2005  और  2006  के  बीच  वार्ताओं  के  तीन

 दौर  आयोजित  किये  सरकार  ने  शांति  वार्ताएं  आयोजित  करने  हेतु

 अनुकूल  वातावरण  बनाने  के  लिए  13.08.2006  को  उल्फा  के  साथ

 अभियानों  के  समाप्त  रखने  की  एक  पक्षीय  घोषणा  की

 उल्फा  से  कोई  सीधा  जवाब  न  आने  के  कारण  21.09.2006  के  बाद



 343  प्रश्नों  को

 विद्रोह  विरोधी  अभियान  पुनः  शुरू  कर  दिए  गए  और  ऐसे  इनपुट  प्राप्त

 हुए  हैं  कि  उल्फा  काहरों  ने  नई  विस्फोटकों

 का  संग्रहण  करना  एवं  जबरन  घन  वसूली  शुरू  कर  दी  उल्फा

 शांति  वार्ताओं  के  संबंध  में  स्वीकार  न  करने  योग्य  पूर्व  शर्ते  लगा  रहा

 और  सरकार  संविधान  के  ढांचे  के  अंतर्गत  किसी

 भी  समूह  के  साथ  वार्ता  करने  को  तैयार  बशर्तें  कि  वे  हैसा  छोड़ने

 को  तैयार

 भारत-बांग्लादेश  सीमा  पर  भूमि  विवाद

 515.  श्री  जसुभाई  धानाबाई  बारडु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  2007  के

 में  लूजिंग  लैंड  टू  शीषर्क

 के  अंतर्गत  प्रकाशित  खबर  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  क्या  समुचित  योजना  की  कमी  के  फलस्वरूप

 भूमि  के  एक  बड़े  क्षेत्र  को  खोना  पड़ा  चूंकि  दोनों  देशों  का  अलग

 करने  वाली  जीरो  लाइन  से  निर्धारित  150  मीटर  की  दूरी  की  बजाए

 भारतीय  क्षेत्र  में  काफी  भीतर  जाकर  बाड़  लगाई  गई  और

 .  यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या

 सुधारात्पक  उपाय  किए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  राधिका  :

 से  सामान्यतः  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  से  1500  गज  की  दूरी  पर

 बाड़  खड़ी  की  जाती  स्थलाकृति  कारणों  से  असम  के  कुछ
 स्थानों  में  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  से  150  गज  की  अधिक  की  दूरी  (500

 पर  बाड़  खड़ी  की  गई  तथापि  बंग्लादेश  के

 पास  उर्वर  भूमि  चले  जाने  कौ  कोई  घटना  नहीं  हुई  भू-स्वामी  बाड़
 से  आगे  पड़ने  वाली  अपनी  भूमि  में  खेती  कर  रहे  ग्रामीणों  की

 आवाजाही  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  स्थानों  पर  गेट  बनाये

 गये  हैं  और  इन  गेटों  को  खोलने  का  समय  स्थानीय  जनसंख्या  के  साथ

 परामर्श  करके  निर्धारित  किया  गया  सीमा  सुरक्षा  बल  के  संतरी

 द्वारा  प्रत्येक  गेट  की  चौकसी  की  जाती  है  तथा  इसे  आपात  काल  के

 दौरान  किसी  भी  समय  खोला  जा  सकता

 जाली  मुद्रा

 510  श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  गत  महीनों  के  दौरान  प्रत्येक

 अंकित  मूल्यों  के  जाली  मुद्रा  के  रैकेटों  के  प्रकाश  में  आने  का  ब्यौरा

 क्‍या

 प्रत्येक  मामले  में  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  मंत्रालय  में  ऐसे  रैकेटों  का  पता  लगाने  का  कोई  तंत्र

 मौजूद

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (23)  देश  में  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठए  जाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  2007  राष्ट्रीय  अपराध

 रिकार्ड  ब्यूरों  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 बैकों  द्वारा  बरामद  और  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  पुलिस  द्वारा  जब्त  की

 गई  जाली  मुद्रा  का  मूल्य-वर्ग-वार  और  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  वार

 ब्यौरा  तथा  दर्ज  की  गई  प्राथमिकियों  की  संख्या  वाला  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 से  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  के  तहत

 और  व्यवस्थाਂ  राज्य  के  विषय  हैं  और  इसलिए  राज्य

 जाली  मुद्रा  का  पता  लगाने  और  उनके  कानून  प्रर्व॑तन  करने

 वाली  एजेंसियों  के  तंत्र  से  अपराधियों  पर  मुकदमा  चलाने  सहित

 अपराध  पता  पंजीकरण  करने  और  जांच-पड़ताल  करने

 के  लिए  जिम्मेदार  गृह  राज्य  पुलिस  बलों

 की  आधुनिकीकरण  येजना  के  तहत  संचार

 प्रशिक्षण  और  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  के  संदर्भ  में  राज्यों  के  पुलिस
 बलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  करके  उनके  प्रयासों  में  सहायता  करता  इसके  अतिरिक्त

 अपराध  और  कानून  तथा  व्यवस्था  से  संबंधित  घटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  केन्द्रीय  सुरक्षा  और  आसूचना  एजेंसियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  राज्य

 कानून  प्रवर्तन  करने  वाली  एजेंसियों  के  साथ  आसूचना  जानकारी  का

 आदान-प्रदान  किया  जाता  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  से  यह

 भी  कहा  जाता  है  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा

 जाता  है  कि  वे  जाली  मुद्राओं  के  परिचालन  को  रोकने  के  लिए  यथा

 आवश्यक  उपाय

 (5)  जाली  मुद्राओं  के  परिचालन  को  रोकने  के  लिए  गृह  मंत्रालय

 के  नियंत्रणाधीन  घिभिनन  एजेंसियों  ट्वारा  निम्मलिखित  कदम  उठाए  गए



 345  प्रश्नों  के

 (1)  सीमाओं  पर  गस्‍्त  लगाकर  नावों  और  मोबाइल  वाहन

 चौबीसों  घंटे  निगरानी  करना

 पर  घात  और  सभी  अंतर्राष्ट्रीय  सीमाओं  के  साथ

 निगरानी  चौकी  स्थापित

 (॥)  अनुषंगी  आसूचना  एजेंसियों  के साथ  आसूचना  नेटवर्क  और

 समन्वय  को  उन्नयन

 (iil)  सीमाओं  के  साथ-साथ  विशेष  अभियान

 (iv)  रात्रि  में  देखने  वाले  यंत्रों  सहित  आधुनिक  निगरानी  उपकरण

 (५)  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ  बाड़  का  निर्माण

 (५४)  बी०ओ०पी०  की  संख्या  बढ़ा  करके  और  आई०बी०  पर

 तैनाती

 (vii)  सीमा  सड़का  का  निर्माण

 (५॥)  आई०बी०  के  नदी  तटवर्ती  क्षेत्रों  मे ंबी>एस०एफ०  की

 जल  विंग  के  पोर्ती/वाटर  क्राफ्टों  की  तैनाती  करके  उन  पर

 निगरानी  रखी  जा  रही

 (x)  सभी  राज्यों  और  विशेष  रूप  से  सीमावर्ती  राण्यों  को  इस

 आशय  के  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  इस  बारे

 में  और  अधिक  चौकस

 (x)  भारतीय  मुद्रा  के  जाली  नोटों  के

 अपराध  की  जांच-पड़ताल  करने  तथा  उनसे  निपटन  के  लिए

 सी०बी०आई०  ने  नोडल  एजेंसी  के  रूप  में  नामित  किया

 गया  सी०बी  ०  आई०  ,  आवधिक  रूप  से  मंत्रालयों/विभागों,

 पुलिस  कानून  प्रवर्तन  करने  वाली  तथा  अन्य

 सुरक्षा  एजेंसियों  क ेसाथ  आवधिक  बैठकें  आयोजित  करता

 सी०बी०आई०  ,  सूचना  एकत्र  करने  के  साथ-साथ  एक

 आई०सी०एन०  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  के  लिए  राज

 स्तरीय  नोडल  अधिकारियों  के  साथ  समन्वय  भी  करता

 वित्त  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  विभिन्‍न  एजैंसियों  द्वारा  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए

 (i)  मुद्रण  और  इलैक्ट्रानिक  मीडिया  के  माध्यम  से  सुरक्षा  से

 संबंधित  सूचना  का  प्रसारण  करना  और  सभी  बैंकों  के  प्रधान

 कार्यालयों  में  जाली  नोट  सतर्कता  कक्षों  की  स्थापना

 29  1929  लिखित  उतर  346

 (॥)  जालीनोट  मुद्रण  को  कठिन  बनाने  के  लिए  भारतीय  बैंक

 नोटों  में  सुरक्षा  के  अतिरिक्त  ठपाय  शामिल

 (॥)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अभी  बैंकों  को  अनुदेश  दिए  है  कि

 वे  जाली  नोटों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपनी  शाखाओं

 में  अल्ट्रा  बायलेट  लैंप  लगाएं  और  यदि  उनकी  शाखाओं

 में  जाली  नोटों  का  पता  चलता  है  तो  ऐसे  मामलों  की  सूचना

 पुलिस  प्राधिकारियों  को  करेंसी  चेस्ट  वालें  बैंकों  को

 भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  समयबद्ध  ढंग  से  सभी  चेस्टों

 में  नोट  सॉर्टिंग  मशीनें

 (iv)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  प्रति  घंटा  50000  से  60000  नोट

 संसाधित  करने  की  क्षमता  वाले  अपने  विभिन्‍न  कार्यालयों

 में  करेंसी  वेरिफिकेशन  एंड  प्रोसेसिंग  सिस्टम

 स्थापित  किए  इन  मशीनों  की  जाली  नोटों  का

 पता  लगाने  की  क्षमता  तथा  ऊपर  दर्शाई  क्षमताओं  में  जारी

 न  करने  लायक  और  जारी  करने  लायक  नोटों  को  छांटने

 की  भी  क्षमता

 (५)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से कहा  है  कि  वे  जाली  नोटों

 से  संबंधित  आर०बी ०  आई०  के  अनुदेशों  आदि  की  मानीटरिंग

 उनका  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  अपने  प्रधान  कार्यालयों

 में  जाली  नोट  सतर्कता  कक्षों  की  स्थापना

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जाली  नोटों  का  पता  लगाने  में  लोगों

 की  सहायता  करने  हेतु  मुद्रण  और  इलैक्ट्रानिक  मीडिया  में

 बैंक  नोटों  की  सिक्‍युरिटी  से  संबंधित  विशेषताओं  का  व्यापक

 रूप  से  प्रचारित  करने  के  लिए  जनता  में  जागरूकरता  अभियान

 शुरू  किया

 खा

 (vil)  जनता  की  सुविधा  के  लिए  एक  बुकलेट  संबंधी

 मामलों  में  आपका  प्रकाशित  की  गई  है  जिसमें

 वास्तविक  नोटों  की  विशेषतायें  बताई  गई  यह  बुकलेट

 आर०बी०आई०  के  निर्गम  कार्यालयों  में  जनता  के  लिए

 बिक्री  हेतु  उपलब्ध  होने  के  साथ-साथ  आर०बी०आई०

 की  वेबसाइट  wew.rbiorg.in  पर  भी  उपलब्ध

 (५॥)  आर०बी०आई०  ने  बैंक  पुलिस
 सरकारी  सीमा  सुरक्षा  बल  और  आई०टौ०वी०पी०

 के  लिए  कई  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  हैं  ताकि

 उन्हें  भारतीय  बैंक  नोटों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में

 सुप्राही  बनाया  जा  आर०बी ०  आई०  द्वारा  भी  प्रशिक्षुओं
 को  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाता
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 विषरण

 जाली  मुद्रा  बरामद  और  का  राज्य/संप  शासित  क्षेत्र-वार  और  मूल्य  वर्ग  वार  विवरण

 राज्य/संघ  शासित  1000  500  100  50

 सं०

 आर  एस  आर  एस  आर  एस  आर  एस

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 राण्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  (7,  9)  26  1172  150  3577  543  8468  63  1269

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  (9)  0  5  0  15  0  $  0  200

 3.  असम  (9)  37  177  272  2038  ३24  1981  61  150

 4.  बिहार  (9)  118  359  49  1057  310  37  19

 5.  छत्तीसगढ़  (11)  0  2  0  14  0  343  0  3

 6.  गोवा  0  11  0  160  0  91  0  7

 7.  गुजरात  (9)  484  722  3677  3916  6671  4493  1057  547

 8.  हरियाणा  (9)  है  7  ०  1108  ०  28  ०  12

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0  6  0  7  )  1  |  38

 10.  जम्मू-कश्मीर  (9)  24  137  114  434  441  928  65  26

 11.  झारखंड  (2,  10)  0  0  0  ०0  0  ०0  0  ०0

 12.  कर्नाटक  (५5,  9)  559  533  3823  3635  3912  5723  185  38

 13.  केरल  91  578  569  2150  720  1004  18  63

 14.  मध्य  प्रदेश  (7,  8,  9)  30  0  235  496  1515  2604  146  45

 15.  महाराष्ट्र  504  1867  3617  2140  4191  3119  438  ३367

 16.  मणिपुर  (8)  0  त  0  30  0  83  0  198

 17.  मेघालय  (5,  6,  7,  8,  9)  0  0  0  0  0  ०0  0  0

 18.  मिजोरम  (9)  0  785  0  746  0  446  0  86

 19.  नागालैंड  (9)  0  0  0  138  0  2  0  79
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 01.01.2007  से  30.9.2007  तक  की  आवधिक  रिपोर्ट

 20  10  $  2  1  कुल  नोटों  की  कुल  मूल्य  प्राधिमिकी

 संकया

 आर  एस  आर  एस  आर  एस  आर  एस  आर  एस  आर  एस  आर  एस

 11  12  13  [14  15  16  7  18.  19  20  21  22  23  24  25

 75  2  5  5  0  0  0  0  0  0  862  14493  160000  3870640  118

 0  0  0  0  0  -0  0  0  0  0  0  225  0  23000  १

 1  0  0  त  0  0  0  0  0  0  695  4347  208470  1401610  66

 0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1456  496  288070  174450  8

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1165  0  574400  17

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  52  0  11500  3

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  644  1525  128350  448100  24

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 27  8  8  1  0  0  0  0  0  0  8514  9938  2871570  2924870  47

 0  9  20  34  0
 ह

 0  0  0  0  0  1418  3838  448600  1757070

 15  0  8  0  0  0  0  0  0  0  1949  3145  306680  510650  22

 12  8  12  4  0  0  0  0  0  0  8774  7505  2753860  3267450  98

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  312  0  34200  4

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2063  0  1206900  13

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  937  09  109080  $
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 20.  उड़ीसा  (2,  10)  46  0  253  0  678  0  14  0

 21.  पंजाब  0  719  0  3578  0  5239  0  169

 22.  राजस्थान  (8,  9)  259  627  1150  1205  3054  6527  133  454

 23.  सिक्किम  (5)  0  20  0  30  0  ०  0  ०

 24.  तमिलनाडु  462  16  4286  1122  5234  2063  444  28

 25.  त्रिपुरा  (9)  0  12  0  397  0  0  0  0

 26.  उत्तर  प्रदेश  (6,  8,  9)  476  1113  7127  2871  20160...  13516  1309  1463

 27.  उत्तरांचल  (9)  0  24  0  16  0  153  ०0  31

 28.  पश्चिम  बंगाल  (10)  497  18  2536  622  3062  0  88  37

 कुल  3496  8680  28168  30494  51562...  57127  4058  6047

 संघ  शासित  क्षेत्र

 29.  अंडमान  और  निकोबार  0  0  0  0  0  0  0  0

 ट्वीप  समूह

 ह

 30.  चंडीगढ़  (1)  271  0  2541  9  13638  0  1106  0

 31.  दादर  और  नगर  हवेली  ०  6  0  ०  ०  ०  ०  ०

 32.  दमण  और  द्वीव  (7,  9)  ०  ०0  ०  4  ०0  32  ०  3

 33.  दिल्ली  (1)  154  39  671  83  1375  618  189  1400

 34.  लक्षद्वीप  0  0  0  0  0  0  0  0

 35.  पुडुचेरी  1  ०  )  0  0  ०  0  0

 कुल  426  45  3212  96  15013  650  1295  1403

 सकल  जोड़  3922  8725  31380.  30590  66575...  57777  5353  7450

 राज्यों  के  साथ  ब्रैकेटों  में  दी  गई  संख्या  का  स्पष्टीकरण  ।.  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए
 निम्नवत  2  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए
 आर-बैंकों  द्वारा  बरामद  3  फरवरी  और  मार्च  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 एस-पुलिस  ट्वारा  जब्त  4  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 आंकड़े  अनंतिम  5  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए
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 क  12  13  14  15  16  (67  18  19  20  21  22  23  24  25

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  991  0  241000  0  |

 ]  त  0  0  0  0  0०  0४०  0  ०  ०  9706  ०  304037041

 0  0  0  0  0०  0  0  0  ०  ०  ०  50  0  35000  2

 151...  0  7  3.  0  0  0  0  0  0.  10584  3232  3153690  784730  29

 ०  0  0  0.  ०  0  ०  ०  0  0  ।  409  0  210500  6

 16  18  17  19  0  0  =-0  0  0  0  29105  19000  6121440  3973800  134

 1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  6188  677  2075660  330850  11

 309  ह  80  95  130  0  70  0  0  0  0  87688  102628  22946230  29945300  934

 4  ०  3  0  ०  ०  0  ।]  0  0.  17563  9...  29607100..  4500  2

 ०  ०  ०  0  0  [0०  0°  0  0  ०८०  ०  6  ०  6000  1

 ०0०  ०  ०  0०  0  0  0०  0  0  0०  0  39  0  5350  ५

 8  0  5  0  0  0  0  0  0  0  2402  2140  636660  212300  12

 12  0  8  0  0  0  0  0  0  0  19966.  2194  3598370 =  228150  20

 321  80  103  130  0  70  0  0  0  0  107654  104822  26544600  30173450  954

 2007  के  लिए  आंकड़े  नहीं  हुए  11.  अप्रैल  से  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए
 2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  ..  :

 2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 2007  के  लिए  नहीं  हुए

 10.  फरवरी  से  2007  के  लिए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 9

 9०9)

 9
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 डायरेक्ट-टू-होम  सेवा

 517.  श्री  जिजय  कृष्ण  :

 श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डायरेक्ट-टू-होम  सेवा  के  मायम  से

 प्रसारित  किये  जा  रहे  निःशुल्क  और  पेड  चैनलों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डी०टी०एच०  सेवा  में  और

 अधिक  निःशुल्क  चैनलों  को  शामिल  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उन  अधिकतम  प्रभारों  के  संबंध  में  कोई  दिशा-निर्देश

 जारी  किए  गए  जिन्हें  एक  पेड  चैनल  पर  प्रभारित  किया  जा  सकता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 डी०टी०एच०  लिंक  से  हाल  ही  में  हेडलाइंस  आज

 तक  और  अन्य  ऐसे  चैनलों  को  डीलिक  किए  जाने  के  कया  कारण

 क्या  डी०टी०एच०  सेवा  प्रदाताओं  के  लिए  कुछ  फ्री  दु

 एयर  कार्यक्रम  प्रसारित  करना  अनिवार्य

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  से  अभी  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  डी०डी०

 डायरेक्ट  प्लस  पर  20  डी०डी०  20  आकाशवाणी  चैनल  और

 16  निजी  टी०वी०  चैनल  प्रसारित  किए  जा  रहे  डी०डी०  डायरेक्ट

 प्लस  की  क्षमता  का  उन्नयन  50  चैनलों  तक  कर  दिया  गया  इस

 समय  डी०डी०  डायरेक्ट  प्लस  में  कोई  सशुल्क  चैनल  नहीं  निजी

 डी०टी०एच०  सेवा  के  संबंध  में  डी०टी०एच०  लाइसेंस  धारक  यह

 निर्णय  लेने  के  लिए  स्वतंत्र  है  कि वह  अपनी  सेवा  में  कौन  से  फ्री-टु-एयर
 या  सशुल्क  चैनल  को  शामिल  करेगा  बशर्ते  ऐसे  चैनलों  को  भारत

 में  डाउनलिक  करने  की  यथोचित  अनुमति  मिल  गई

 और  डायरेक्ट  +  में  सभी  चैनल  फ्री-टु-एयर
 चैनल  प्रसार  भारती  ने  दूरदर्शन  के  डी०डी०  डायरेक्ट  +  समूह
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 में  प्रसारित  किए  जाने  वाले  सभी  निजी  चैनलों  द्वारा  भुगतान  हेतु  25

 लाख  रु०  का  प्रसारण  शुल्क  और  अनुप्रयोज्य  सेघा  कर  नियत  किया

 जहां  तक  निजी  डी०टी०एच०  सेवा  का  संबंध  प्रशुल्क

 संबंधी  मुद्दे  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण  के  अधिकार  क्षेत्र

 में  आते  हैं  तथा  अब  तक  निजी  डी०टी०एच०  सेवा  पर  चैनल  के

 मूल्य  निर्धारण  के  संबंध  में  ऐसी  कोई  सीमा  नियत  नहीं  की  गई

 ऐसे  सभी  चैनलों  को  डी०डी०  डायरेक्ट  +  समूह  से  निकाल

 दिया  गया  था  जो  कि  अपेक्षित  प्रसारण  शुल्क  का  भुगतान  करने  के

 इच्छुक  नहीं

 और  जहां  तक  निजी  डी०टी०एच०  सेवा  का

 संबंध  डी०टी०एच०  लाइसेंस  करार  के  खंड  7.8  के  अनुसार

 डी०टी०एच०  लाइसेंसघारक  अपनी  डी०टी०एच०  सेवा  में

 संशोधित  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  1995  की

 धारा  8  के  प्रावधानों  के  यथा-अधिसूचित  क्षेत्रीय  टी०बी०

 चैनलों  को  अनिवार्य  प्रसारण  हेतु  अधिसूचित  किए  गए  टी०बी०

 अनलों  को  प्रसारित  या  शामिल  मौजूदा  अधिसूचना  के  अनुसार

 सभी  डी०टी०एच०  सेवा  प्रदाताओं  द्वारा  डी०डी०  1

 डी०डी०  लोक  सभा  डी०डी०  राज्य

 डी०डी०  स्पोर्ट्स  डी०डी०  उर्दू  डी०डी०

 ज्ञान  दर्शन  चैनलों  का  अनिवार्य  रूप  से  प्रसारण  किया  जाना  होता

 शैक्षणिक  संस्थाओं  में  आरक्षण

 518.  श्री  रेवती  रमन  सिंह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  धर्म  के  आधार  पर  शैक्षणिक

 गतिविधियों  में  किए  गए  आरक्षण  को  रद्द  कर  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को

 कोई  निर्देश  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 मानव  संसाधम  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक

 5.07.2006  को  आमन्ध्र  प्रदेश  उख्य  न्यायालय  के  आदेश  के  विरुद्ध

 आश्  प्रदेश  सरकार  की  अपील  को  निरस्त  करते  हुए  आदेश  दिए

 हैं  जिसके  तहत  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  के  अधीन  लोक  सेवाओं  के  पर्दों
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 पर  नियुक्तियां  एवं  शैक्षणिक  सीटों  पर  मुस्लिम  समुदाय  के  आरक्षण

 2005  को  रद्द  कर  दिया

 और

 केन्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिए  रूपन

 519.  श्री  रशीद  मसूद  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिए  मानव

 संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  द्वारा  संसद  सदस्यों

 को  जारी  किए  जाने  वाले  कूपनों  की  संख्या  को  बढ़ाकर  दो  से  पांच

 किए  जाने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अगले  वर्ष  से  पांच

 कूपन  जारी  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के

 लिए  संसद  सदस्य  द्वारा  देश  में  कही  भी  अपने  कोटे  का  उपयोग  करने

 हेतु  एक  कानून  बनाने  का

 (2)  यदि  तो  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  ;

 से  सी०डब्ल्यू०  सं०  4281/98  तथा  सी०एम०  संख्या

 8025/98  में  दिनांक  17.11.1998  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए

 गए  निर्णय  के  अनुसरण  में  प्रत्येक  संसद  सदस्य  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 के  पात्र  छात्रों  के  लिए  स्कीम  के  अंतर्गत  संबंधित  लोक  सभा  संसद

 सदस्य  के  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय  में  एक

 शैक्षणिक  वर्ष  में  सखिले  के  दो  मामले  संस्तुत  कर  सकता  राज्य

 सभा  ससंद  जिस  राज्य  से  वह  निर्वाचित  हुए  वहां  स्थित

 किसी  भी  केन्द्रीय  विद्यालय  में  दाखिले  की  दो  सिफारिश  कर  सकते
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 मदरसा  आधुनिकौकरण  कार्यक्रम

 520.  श्री  एस०के०  खारवेनथन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मदरसा  आधुनिकौकरण  कार्यक्रम

 की  समीक्षा  करने  और  उसे  संशोधित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मागव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  यह  प्रस्ताव  मदरसों  में

 व्यावसायिक  शिक्षा  की  प्रभावीकरण  के  उद्देश्य  से  मदरसों

 को  राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालयी  शिक्षा  संस्थान  से  सम्बद्ध  गणित

 और  विज्ञान  जेसे  आधुनिक  विषयों  के  कारगर  अध्ययन  के  लिए  मदरसों

 के  शिक्षकों  के  शिक्षकों  और  सहायक  शिक्षण  सामग्री  तथा

 पुस्तकों  के  लिए  एक  मुश्त  सहायता  के  संबंध  में  मौजूदा  मानदण्डों

 को  संशोधित  करने  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक

 शिक्षा  अनुवीक्षण  समिति  की  उप-समिति  जिसने  विभिन्न  राज्यों  में  मदरसा

 प्रबंधन  और  मुस्लिम  अल्पसखंयक  समुदायों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया

 से  प्राप्त  सुझावों  पर  आधारित  प्रस्तावित  स्कीम  को  स्वैच्छिक

 आधार  पर  जारी  रखा

 निजी  केबल  नेटवर्क  कंपनी  से  आय

 521.  श्री  जी०  करूणाकर  रेड्डी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केंद्र  सरकार  ने  विभिन्‍न  निजी  केबल  नेटवर्क  कंपनियों

 से  आय  अर्जित  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  आज

 तक  का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  के  पास  इन  केबल  नेटवर्क  कंपनियों  की

 कार्यप्रणाली  की  जांच  और  निरीक्षण  करने  हेतु  कोई  निगरानी  एजेंसी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/ठठाए

 जाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  और  देश  के  विभिन्‍न  निजी

 केबल  नेटवर्क  संगठनों  से  प्राप्त  कुल  राशि  के  संबंध  में  अलग  से

 कोई  भी  आंकड़े  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  स्थानीय  केबल

 नेटवर्क  आपरेटरों  को  डाकघर  में  प्रतिवर्ष  500  रुपये  का  भुगतान  करके

 चंजीयन/नवीनीकरण  कराना  होता  स्थानीय  स्व-शासन/राज्य  सरकार

 और  केन्द्र  सरकार  के  कर  उन  पर  भी  लागू  होते

 से  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क

 1995  में  देश  में  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  के  परिचालन  तथा  उससे

 संबंधित  या  अनुषंगी  मामलों  को  विनियमित  करने  संबंधी  प्रावधान

 अंतर्विष्ट  केबल  आपरेटरों  को  अपने  परिचालनों  में  उक्त  अधिनियम

 के  प्रावधानों  का  अनुसरण  करना  होता  अधिनियम  में  प्राधिकृत

 अधिकारियों  द्वारा  अधिनियम  के  कतिपय  प्रावधानों  के  उल्लंघन  के

 संबंध  में  कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रावधान

 अयस्क  शिक्षा

 522.  श्री  मदन  लाल  शर्मा  :  क्‍या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  व्यस्क  शिक्षा  योजना  कार्यान्वित  की

 जा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार

 ,  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  इससे  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  तथा  इस

 पर  कितती  धनराशि  खर्च

 क्या  विभिन्‍न  साक्षरता  योजनाओं  की  निधि  के  दुरूपयोग  के

 संबंध  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  तहत  साक्षर  बनाए  गए  व्यक्तियों

 20  2007
 -
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 का  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 साक्षरता  अभियान  और  ऑपरेशन  रेस्टोरेशन  तथा  सतत  शिक्षा  कार्यक्रम

 के  तहत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जारी  राशि  का  राज्य  संघ

 रण

 क्षेत्रवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 से  साक्षरता  योजनाओं  कौ  निधियों  के  दुरुपयोग  के

 संबंध  में  प्राप्त  शिकायतों  को  उनके  स्वरूप  के  आधार  पर  संबद्ध

 राज्य  सरकारों  को  भेजा  जाता  है  अथवा  विभाग  द्वारा  अलग  से  उनकी

 जांच  की  जाती  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  अनुदानों  की  आगे

 निर्मुक्ति  को  जांच  का  परिणाम  आने  तक  के  लिए  रोक  दिया  जाता

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  साक्षर  बनाए  गए

 सं०  व्यक्ति

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  191.44

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.66

 3.  अमस  29.13

 4...  बिहार  111.03

 5.  छत्तीसगढ़  27.91

 6.  दिल्‍ली  4.56

 7.  गोवा  0.71

 8  गुजरात  61.31

 9...  हरियाणा  8.12

 10.  हिमाचल  प्रदेश  5.60

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  2.70

 12.  झारखंड  24.90

 13.  क्ाटक  69.29



 361  प्रश्नों  के  -  29  1929  लिखित  उतर  362

 2  3
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 14.  केरल  16.77
 (₹०  लाख

 15.  भध्य  प्रदेश  96.06
 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  साक्षरता

 अभियान
 और  ऑपरेशन

 "
 सं०  क्षेत्र  रेस्टोरेशन  एवं  सतत  शिक्षा

 16.  महाराष्ट्र  7673  योजनाओं  के  तहत  जारी  अनुदान

 2  3  4  $
 18.  मेघालय  1.66

 1.  आंध्र  प्रदेश  853.17  2112.96  1892.06
 19.  मिजोरम  0.76

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  123.08  85.20  15.25
 20.  नागालैंड  0.63  *

 3.  असम  76.58  0.00  141.01
 21.  उड़ीसा  46.66

 ;  4.  बिहार  928.87  757.07  185.17
 22.  पंजाब  10.18

 5.  छत्तीसगढ़  529.28  365.83  668.14
 23.  राजस्थान  87.79

 6...  गोवा  0.00  0.00  0.00

 24.  सिक्किम  0.27
 7.  गुजरात  561.10  908.25  130.00

 25.  तमिलनाडु  82.15
 8.  हरियाणा  343.73  319.15  50.00

 26.  त्रिपुरा  5.69
 9.  हिमाचल  प्रदेश  6.15  37.37  0.00

 27.  उत्तराखंड  5.33
 10.  जम्मू  और  कश्मीर  104.80  106.89  151.95

 28.  उत्तर  प्रदेश  158.63  .
 11.  झारखंड  121.14  981.84  21%80

 पर  बंगाल  5.03 29.  पश्चिम  बंगाल  115.0
 12.  कर्नाटक  2572.64  1802.57  1562.67

 30.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  0.14
 13.  केरल  579.54  219.77  429.44

 31.  चंडीगढ़  0-42  14.  मध्य  प्रदेश  2862.71  84.92...  2575.00

 32.  दादर  और  नगर  हवेली  0.04  15.  महाराष्ट्र  267...  2827.10..  60.9

 33.  दमन  और  दीव  0.035  16.  मणिपुर  130.03  95.02  48.24

 34.  लक्षद्वीप  0.01  17.  मेघालय  153.30  8.12  109.70

 35.  पांडिचेरी  1.11  18.  मिजोेरम  0.00  0.00  89.10

 कुल  1246-42  19.  नागालैंड  140.68  0.00  0.00
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 त  2  3  4  5

 20.  उड़ीसा  146.47  358.61  0.24

 21.  पंजाब  16.41  382.59  120.46

 22.  राजस्थान  2122.26  727.62  1282.13

 23.  सिक्किम  0.00  ३6.60  12.00

 24.  तमिलनाडु  1626.60  965.56  1129.31

 25.  त्रिपुरा  306.20  0.00  45.07

 26.  उत्तर  प्रदेश  1676-93  2184.90  782.00

 27.  उत्तराखंड  197.86  75772  599.19

 28.  पश्चिम  बंगाल  1564.59  1796.09:  1893.57

 29.  चंडीगढ़  62.66  0.00  118.80

 30.  दिल्‍ली  0.00  0.00  0.00

 31.  पांडिचेरी  0.00  0.00  0.00

 32.  दमन  और  दीव  0.00  0.00  0.00

 33.  अंडमान  व  निकोबार  0.00  0.00  0.00

 द्वीप  समूह

 34.  दादर  व  नगर  हवेली  0.00  0.00  0.00

 35.  लक्षद्वीप  11.74  17.01  0.00

 कुल  18085.61.._  172938.76.._  14849.87

 पुलिस  आसूचना  एजेंसियों  को  सुदृढ़  बनाया  जाना

 523.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 श्री  धमेन्द्र  प्रधान  :

 श्री  कौरेग  रिजीजू  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुलिस  आसूचना  एजेंसियों  को  सुदृढ़  बनाए

 जाने  के  लिए  आसूचना/अपराध  अनुसंधान  के  अंतर्राज्यीय  शीर्ष  विभाग

 के  अधिकारियों  की  कोई  बैठक  आयोजित  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  मंत्रालय  ने  ऐसी  कोई  बैठक  आयोजित  नहीं  की

 केन्द्र  और  राज्यों  में  आसूचना  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाया  जाना  एक  निरंतर

 प्रक्रिया

 आतंकवाद  विरोधी  क्षेत्र  में  केद्र  और  राज्यों  में  विविध

 ऐजेंसियों  क ेबीच  अधिकतम  आसूचना  अर्जन  और  प्रवाह  एवं  समन्वय

 के  संबंध  में  भी  संस्थागत  तंत्र  स्थापित  किया  गया  राज्यों  को  राज्य

 पुलिस  बलों  के  आधुनिकीकरण  की  योजना  में  उनकी  विशेष  शाखाओं

 को  सुदृढ़  करने  की  दिशा  के  तहत  ठोस  कदम  उठाने  एवं  उनके  वार्षिक

 कुल  आबंटन  में  से  इसके  लिए  5%  तक  नियत  करने  की  सलाह  दी

 टैलीविजन  ट्रांसमीटर

 524.  श्री  रामदास  आठवले  :

 श्री  मनसुखभाई  डी०  वसावा  :

 डा०  धोंरेंद्र  अग्रवाल  :

 कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सहित  विभिन्न  राज्यों  के जनजातीय  और  पहाड़ी

 क्षेत्रों  में  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितने  टी०वी०  ट्रांसमीटर/दूरदर्शन

 केंद्र  स्थापित  और  कार्यरत

 क्‍या  वित्त  की  कमी  के  कारण  और  तकनीकी  स्वीकृति  के

 नहीं  मिलने  से  देश  में  अनेक  परियोजनाएं  लंबित

 यदि  तो जनजातीय  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  सहित  अलग-अलग

 राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  पंचवर्षीय  योजना  में  वित्॒  या तकनीकी  अनुमोदन
 के  अभाव  में  कोई  परियोजना  लंबित  नहीं  जहां  तक  भावी  परियोजनाओं

 का  संबंध  अभी  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदन  प्रदान  किया  जाना
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 टी०एस०परी०  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कार्यशील  टी०वी०  ट्रांससीटर  और  दूरदर्शन  केंद्र

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  टी०एस०पी०  जिले  टी०एस०्पी०  टी०एस०पी०

 सं०  और  पहाड़ी  और  पहाड़ी

 दोनों  के  दोनों  के

 मौजूदा  मौजूदा  लिए  साझ्ले  लिए  साझे

 द्वांसमीटर  स्टूडियो  केंद्रों  ट्रांसमीटरों  की

 की  संख्या  संख्या

 1  2  4  6  7  8

 1.  अंडमान  और  निकोबार  $

 द्वीप  समूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  31

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  45

 4.  असम  23  2

 5.  छत्तीसगढ़  28

 6.  दमन  और  दीव  1

 7.  गोवा  2

 8.  गुजरात  32

 9...  हिमाचल  प्रदेश  12  54  12

 10.  जम्मू-कश्मीर  125

 ।.  झारखंड  16

 12.  कर्नाटक  13  34  13

 ४13.  केरल  19  31  1  19

 14.  मध्य  प्रदेश  34

 15.  महाराष्ट्र  53  48  1  21

 16.  मणिपुर  6  8  6

 17.  मेघालय  10  .

 .  भमिजोरम
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 19.  नागालैंड  14

 20.  उड़ीसा  2  62

 21.  राजस्थान  22

 22...  सिक्किम  1  8  8  त  8

 23.  तमिलनाडु  27  2  29

 24.  त्रिपुरा  त  10 1  10  1  10

 25.  उत्तर  प्रदेश  1

 26.  उत्तराखंड  1  54

 27.  पश्चिम  बंगाल  29  4  4

 ]  सी०ई०पी०ए०  में  वस्तु  सेवा  व्यापार  और  निवेश  तथा  आर्थिक

 श्रीलंका  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता

 525.  श्री  किसनभाई  वी०  पटेल  :

 श्री  सुप्रीव  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  श्रीलंका  के  साथ  मुक्त  व्यापार

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 दोनों  देशों  द्वारा  पहचान  किए  गए  सेक्टर्रों/क्षेत्रों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 उक्त  समझौते  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 घाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  भारत  द्वारा  वर्ष  1998  में

 श्रीलंका  के  साथ  मुक्त  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षः  किए  जा  चुके  हैं

 जो  वर्ष  2000  में  लागू  हो  गया  अब  दोनों  देश  एक  व्यापक  आर्थिक

 भागीदारी  करार  पर  बातचीत  कर  रहे

 सहयोग  शामिल  सी०ई०पी०ए०  के  अंतर्गत  जिन  क्षेत्रों
 में  सहयोग  किया  जाएगा  उनसे  संबंधित  ब्यौरों  पर  बातचीत  चल  रही

 सी०ई०पी०ए०  वार्ताएं  पूरी  करने  के  लिए  किसी  भी  देश  द्वारा

 कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 तलाक  संबंधी  मामलों  में  वृद्धि

 526.  श्री  सुभाष  महरिया  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड़  :

 श्री  देविदास  पिंगले  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  वेब  पोर्टलों  द्वारा  किए  गए  इस  खुलासे
 की  जानकारी  है  कि  देश  में  तलाक  संबंधी  मामलों  की  संख्या  में  पिछले

 पांच  वर्षों  में  100  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  इस  चिंताजनक  रूझान  से  समाज  की  शांति

 भंग  हो  रही  है  और  पारंपरिक  मूल्य  समाप्त  हो  रहे  और

 यदि  तो  इस  रूझान  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराब  होडल्था  :

 सरकार  निजी  वेब  पोर्टलों  द्वारा  जारी  सूचना  को  मंजूर  अथवा

 प्रमाणित  नहीं

 तलाक  दर/तलाक  के  ममालों  की  संख्या  के  संबंध  में

 कोई  प्रमाणिक  आंकड़े  और  सूचना  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  इस

 संबंध  में  कोई  विशिष्ट  टिप्पणी  करना  सम्भव  नहीं

 तलाक  सबंधी  मामलों  सहित  पारिवारिक  विवादों  को  निपटाने

 के  संस्थागत  तंत्र  को  सुदृढ़  केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  जिले  में  पारिवारिक

 न्यायालयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहित

 कर  रही  केद्ध  सरकार  पारिवारिक  न्यायालय  भवन  के  निर्माण  की

 लागत  का  50%  तथा  ऐसे  पारिवारिक  न्यायालय  को  चलाने  की  वार्षिक

 आवर्ती  लागत  को  वहन  करती  अभी  विभिन्‍न  राज्यों  में  190

 पारिवारिक  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  राज्य  सरकारों  से  प्रत्येक

 जिले  में  पारिवारिक  न्यायालय  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 क्र०  बहु  उत्पाद  जोन  का  नाम

 सं०

 1.  मै०  आंध्र  प्रदेश  इंडस्ट्रियल  इन्फ्रास्ट्रक्चर

 कॉर्पोरेशन  लि०
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 उत्पाद  आधारित  विशेष  आर्थिक  श्षेत्र

 527.  श्रौमत्ती  भाषना  पुंडलिकराब  गवली  :

 श्री  बापू  हरी  औरे  :

 श्री  संजय  धोत्रे  :

 कया  बाणिज्व  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  में  यहु-उत्पाद

 आधारित  विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  को  मंजूरी  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  19  बहु  उत्पाद  विशेष  आर्थिक

 जोनों  के  संबंध  में  औपचारिक  अनुमोदन  अब  जारी  किए  जा  चुके  हैं

 जिनमें  से  4  महाराष्ट्र  में  अब  तक  7  बहुत  उत्पाद  विशेष  आर्थिक

 जोनों  को  अधिसूचित  किया  जा  चुका  है  जिनके  ब्यौरे  निम्नानुसार

 2...  काकीनाडा  एस०ई०जेड०  प्राइवेट

 लिमिटेड

 3.  दाहेज  एस०ई०लेड०  लिमिटेड

 4...  महाराष्ट्र  एयरपोर्ट  डेवलपर्मेंट  कंपनी

 लिमिटेड

 5.  रिलायंस  इन्फ्रास्ट्क्च  लि०

 6.  मुंद्रा  पोर्ट  एंड  स्पेशल  इकोनॉमिक  जोन

 लि०

 7.  सत्यवेदु  रिजर्व  इन्फ्रासिटी  प्राइवेट  लि०

 अवस्थिति  राण्य  क्षेत्र  अधिसूचना

 की  तारीख

 अच्युत  आंध्र  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  2206.03  12/4/2007

 रमणक्केपेट  और  ए०वी०  नगरम  पूर्वी  आंध्र  प्रदेश  1035.67  23/4/2007

 गोदावरी  जिला  आंध्र  प्रदेश

 गुजरात  राज्य  में  तालुक  वागरा  जिला  भरूख  गुजरात  1718-93-87  20/12/2006

 में  ग्राम  सुवा  लाखीगाम

 और  जागेश्वर

 मिहान  मागपुर  महाराष्ट्र  महाराष्ट्र  1511.51  29/5/2007

 गुजरात  गुजरात  1224.1  19/4/2006

 गुजरात  गुजरात  2406-75-92  23/6/2006

 सत्यवेदु  और  वेरदय्या  पालेम  आंध्र  1022.264.  20/9/2007

 प्रदेश  में

 मोपोरापल्ले  ग्राम
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 राज्यों  में  मानवाधिकार  आयोग  का  गठन

 528.  श्री  असादृददीन  ओचेसी  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्यों  न ेअपने-अपने  राज्यों  में  मानवाधिकार  आयोग

 का  गठन  अभी  तक  नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  और  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने

 राज्यों  को  मानवाधिकार  आयोग  का  गठन  करने  के  निदेश  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  संबंधित  राज्यों

 की  प्रतिक्रिया  कया  और

 (<5)  प्रत्येक  राज्य  में  मानवाधिकार  आयोग  का  गठन  करने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उआए  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 और  अरूणाचल

 त्रिपुरा  और  उत्तराखंड  राज्यों  में  मानवाधिकार  आयोग

 अभी  स्थापित  किया  जाना  शेष  बिहांर  राण्य  के  लिए  हालांकि  राज्य

 मानवाधिकार  आयोग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  अधिसूचना  जारी  कर

 दी  गई  फिर  भी  उनके  अध्यक्ष  और  सदस्यों  की  नियुक्ति  करमा

 अभी  शेष

 से  (5)  केन्द्र  सरकार  ने  समय-सयम  पर  उन  सभी  राज्यों

 को  जिन्होंने  राज्य  मानवाधिकार  आयोग  स्थापित  नहीं  किए  शीघ्रातिशीघ्र

 एस०एच०आर०सी०  स्थापित  करने  के  लिए  निर्देश  जारी  की

 राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  भी  उन  सभी  राज्यों  पर  दबाव

 डाला  है  जिन्होंने  राज्य  मानवाधिकार  आयोग  स्थापित  नहीं  किए

 जिन  राज्यों  में  एस०एच०आर०सी०  नहीं  है  उनके  द्वारा  दिए  गए
 कारणों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  धन  अभाव  और  मानवाधिकार

 उल्लंघर्नों  की  शिकायतों  का  कम  होना  है  जिसके  कारण  संबंधित  राज्यों

 में  पूर्ण  एस०एच०आर०सी०  स्थापित  किए  जाने  का  कोई  औचित्य

 नहीं  केनद्र  सरकार  उन  राज्यों  के  साथ  जिनमें

 एस०एच०आर०सी०  नहीं  अभी  भी  मामले  को  जीवंत  बनाए  हुए
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 जीच  हें  पढ़ाई  छोड़ने  बाली  बालिकाओं  की  दर

 529.  श्री  आनंदराव  विठेबा  अडसूल  :

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीच  में  पढ़ाई  छोड़ने  वाली  15  वर्ष  से  अधिक  आयु
 की  बालिकाओं  को  शिक्षा  देने  के लिए  कोई  अल्पावधि  पाठ्यक्रम  योजना

 प्रचलन  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  योजना  का  लाभ  ठठने  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली

 क्रियाविधि  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  लाभ  प्राप्त  करने  वाली  बालिकाओं
 का  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्थ  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या

 (5)  क्‍या  इन  बालिकाओं  को  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्थ  क्षेत्र-वार

 ब्यौरा  कया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालयी  शिक्षा

 संस्थान  बालिकाओं  सहित  सभी  इच्छुक  शिक्षार्थियों  को  मुक्त  तथा  दूरस्थ
 शिक्षा  प्रणाली  के  माध्यम  से  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक  शिक्षा  प्राप्त

 करने के  अवसर  प्रदान  करता  यह  पूरे  देश  में  फैले  प्रत्यायित  व्यावसायिक

 संस्थानों  के  माध्यम  से  लगभग  70  व्यावसायिक  शिक्षा  पाठ्यक्रम  प्रदान

 करता  राज्य  मुक्त  विद्यालयों  द्वारा  भी  इस  प्रकार  के  अवसर  प्रदान

 किए  .  जाते  इस  प्रकार  के  पाठ्यक्रमों  को  करने  जी  बालिकाओं

 की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  रखा  जाता

 भारत  में  निरक्षरता

 530.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  कया  मानव  संसाथन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  निरक्षर  लोगों  की  संख्या  विश्व  में  सबसे

 अधिक  है  और  यू०एन०डी०पी०  के  मानव  विकास  सूचकांक  में  इसका
 स्थान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दो  राष्ट्रव्यापी  कार्यक्रमों  अर्थात्‌  सर्व  शिक्षा  अभियान
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 तथा  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  बावजूद  निरक्षता  को  कम  नहीं  किया

 गया

 यदि  तो  देश  में  निरक्षता  को  पूरी  तरह  समाप्त  नहीं

 कर  पाते  के  क्‍या  मुख्य  कारण  और

 (2)  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 भानव
 संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :

 से  भारत  में  पिछले  दशकों  में  साक्षरता  दर  में  वृद्धि
 के  बावजूद  निरक्षरों  की  कुल  संख्या  में  लगातार  दृद्धि  हो  रही

 वर्ष  2001  में  पहली  बार  निरक्षरों  की  कुल  संख्या  वर्ष  1991

 में  328.88  मिलियन  से  घटकर  304.11  मिलियन  रह  गई  थी  और  इस

 प्रकार  निरक्षरता  भी  1991  में  कुल  जनसंख्या  के  47.8  प्रतिशत  से  घटकर

 2001  में  35.2  प्रतिशत  रह  गई

 मानव  विकास  2006  के  अनुसार  इसमें  शामिल  किए  गए

 177  देशों  में  भारत  का  स्थान  126  वाँ  प्रौढ़  साक्षरता  मात्र  उन

 कुछ  घटकों  में  से  एक  है  जिनके  आधार  पर  मानव  विकास  संसूचक
 की  गणना  की  जाती  यह  कहना  भी  सही  नहीं  होगा  कि  राष्ट्रीय

 साक्षरता  मिशन  और  सर्व  शिक्षा  अभियान  जैसी  मुख्य  स्कीमों  के  बावजूद

 निरक्षतता  दर  में  कमी  नहीं  आई  जैसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया

 गया  है  कि  निरक्षर  व्यक्तियों  की  संख्या/प्रतिशतता  में  कमी  मुख्य  रूप

 से  प्रारम्भिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  कार्यकलापों  से  ही  की  जा

 सकती  सर्व  शिक्षा  अभियान  जो  वर्ष  2001  में  शुरू  किया  गया

 के  तहत  पर्याप्त  संख्या  में  बच्चों  को  नामांकित  किया  गया  है  और

 इससे  विद्यालय  न  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  में  भी कमी  आई

 जागरूकता  की  कमी  जैसे  अनेक  सामाजिक-आर्थिक  कारकों

 के  कारण  देश  में  निरक्षरता

 ५  वीं  योजना  में  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  तहत  अनुसूचित

 अनुसूचित  अल्पसंख्यकों  और  ग्रामीण  महिलाओं  पर

 विशेष  ध्यान  दिया  कम  साक्षरता  वाले  जन-जातीय

 अन्य  लाभवंचित  समूहों  तथा  किशोर  बच्चों  पर  भी  विशेष  ध्यान  दिया

 सच्चर  समिति

 531.  श्री  बापू  हरी  औरे  :

 श्री  संजय  धोत्रे  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  शिक्षा  क्षेत्र  मे ंसख्थर  समिति  की  सिफारिशों

 को  सख्ती  से  लागू  करने  के  लिए  निदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  राज्यों

 की  कया  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  शिक्षा  के  संबंध  में  न्यायमूर्ति  सच्चर

 समिति  की  रिपोर्ट  में  निहित  सिफारिशों  को  पहले  से  ही  लागू  किया

 जा  रहा  और  १)र्वी  योजना  हेतु  प्रस्तावों  को  तदनुसार  तैयार  किया

 गया  योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  ठपरांत  इनमें  निहित

 प्रावधानों  अन्य  बातों  के  मुस्लिम  अल्पसंख्यकों  हेतु

 शिक्षा  के  सभी  स्तरों  की  सुलभता  में  सुधार  होना  मदरसों  में

 आधुनिक  विषयों  की  शुरूआत  नामक  स्कीम  सुदृढ़  होनी  चाहिए  और

 इन  प्रावधानों  से  उन  मुस्लिम  बहुत  जिलों  जहां  उच्चतर  शिक्षा  हेतु  सकल

 नामांकन  अनुपात  कम  है  अथवा  जहां  जनसंख्या  की  तुलना  में  उच्चतर

 शिक्षा  संस्थाओं  का  घनत्व  कम  में  कॉलेज  स्थापित  करने  हेतु  राज्यों

 को  प्रोत्साहन  भी  सर्व  शिक्षा  मदरसों  में  आधुनिक
 विषय  प्रारंभ  करने  जैसी  स्कीमें  पहले  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  समर्थित

 ]

 रत्नों  और  आभूष्णों  के  लिए  विशेष  आर्थिक  क्षेत्र

 532.  श्री  बृज  किशोर  त़िपाठी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिनरल एंड  मेटल  ट्रेडिंग  कारपेरेशन  )
 ने  कर  मुक्त  एंक्लेव  में  निजी  कंपनी  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप

 में  रत्नों  और  आभूषणों  के  लिए  विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  )

 पार्क  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  द्वारा  उक्त  पार्क  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान

 की  पहचान  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (32)  एम०एम०टी०सी०  द्वारा  रत्नों  एवं  आभूषणों  के  विपणन

 के  लिए  किस  रणनीति  को  अंतिम  रूप  दिया  गया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालद  के  वाणिज्प  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जबराम  ;



 375  प्रश्नों  के

 (@)  प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 (2)  प्रश्न  नहीं

 भवन  रहित  विद्यालय

 533.  श्री  अधलराब  पाटील  शिवाजीराब  :

 श्री  पुष्प  जैन  :
 ,

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  प्राम्ण  और  शहरी  क्षेत्रों  में कई  विद्यालयों  के  भवन

 नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  कितते  विद्यालय  हैं  जिनमें  एक  भी  अध्यापक  नहीं

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  सरकार  द्वारा  विद्यालय  भवनों

 का  निर्माण  करने  तथा  अध्यापकों  की  भर्ती  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 क्या  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  सर्व  शिक्षा  योजना  का

 उचित  रूप  से  कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  और

 यदि  तो  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  वर्ष  2005-06  के  लिए  राष्ट्रीय

 शैक्षिक  आयोजना  एवं  प्रशासन  विश्वविद्यालय  द्वारा  एकत्रित  तथा  विश्लेषित

 जिला  शैक्षिक  सूचना  पद्धति  आंकड़ों  के  अनुसार  सभी  वर्गों

 तथा  के  46364  स्कूलों  के  भवन  नहीं  इनमें  से  42815

 स्कूल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  और  3549  स्कूल  शहरी  क्षेत्रों  में

 23300  स्कूलों  में  एक  भी  शिक्षक  नहीं

 से  स्कूलों  में  बुनियादी  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के

 लिए  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  तहत  अब  तक  216239  प्राथमिक  तथा

 उच्च  प्राथमिक  स्कूल  822908  अतिरिक्त  शिक्षण  कक्ष  तथा

 11.34  लाख  शिक्षक  संस्वीकृत  किए  गए

 20  2007  लिखित  376

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रा

 534.  श्री  जाडिगा  रामकृष्णा  :  क्‍या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समाज  के  कमजोर  वर्गों  द्वारा  सूक्ष्म  और

 लघु  ठद्यमों  की  स्थापना  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  नया  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उत्त  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सहित  देश  में

 लाभार्थियों  की  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  संख्या  कितनी

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महायौर  :

 से  लघु  एवं  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय  वित्तीय  वर्ष  2007-06

 के  दौरान  अनुसूचित  अनुसूचित  महिलाओं  और  शारीरिक

 रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  उद्यमिता  विकास  कार्यक्रमों

 और  उद्यमिता  कौशल  विकास  कार्यक्रमों  )

 में  22.5  प्रतिशत  आरक्षण  प्रदान  कर  तथा  प्रति  माह  प्रति  प्रतिभागी  को

 500  रु०  की  छात्रवृत्ति  भी  देकर  देशभर  में  फैले  फील्ड  संस्थानों  के

 माध्यम  से  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  संचालित  करता  मंत्रालय  ने  हाल  ही

 में  निर्णण  लिया  है  कि  सभी  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के

 प्रशिशुओं  से  किसी  भी  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  शुल्क  नहीं

 लिया  पिछले  वर्ष  इन  संस्थानों  ने  देशभर  में  1.07  लाख  व्यक्तियों

 से  अधिक  को  प्रशिक्षित  किया  इस  वर्ष  लक्ष्य  को  और  ज्यादा

 बढ़ाकर  पांच  लाख  व्यक्तियों  तक  कर  दिया  गया  है  जिसमें  से

 22.5  प्रतिशत  से  अधिक  आंध्रप्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  से  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  से  संबंधित  इसके  अलावा  सरकार  ने  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  समाज  के  कमजोर  वर्गों  से  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं
 को  अपने  उद्यम  स्थापित  करने  योग्य  बनाने  के  लिए  सूक्ष्म  एवं  लकु

 उद्यम  क्‍्लस्टर  विकास  कार्यक्रम को  भी  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  किया

 सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  धनराशि  का  उपकोेग

 535.  श्री  जी०एम०  सिद्दौश्वर  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  शिखा  अभियानਂ  के  अंतर्गत

 राज्य-वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 क्या  राज्यों  ट्वारा  धनराशि  का  उपयोग  न  किए  जाने  के

 कारण  उक्त  योजना  विफल  सिद्ध  हो  रही



 ३77  प्रश्नों  के

 यदि  तो  किन-किम  राज्यों  मे  धनराशि  का  उफ्योग  नहीं

 किया

 क्या  इसका  कारण  इस  योजना  के  अंतर्गत  प्रदान  की  गई

 धनराशि  के  उपयोग  की  निगरानी  हेतु  उचित  व्यवस्था  का  अभाष

 और

 (<)  यदि  तो  इस  योजना  की  समुचित  निगरानी  हेतु  क्या  प्रफस
 किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  पिछले  दो  वर्षों  में  सर्व  शिक्षा

 29  1929  लिखित  उत्तर  378

 अभियान  के  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  खारी  निध्िियां  और  किया  गया

 व्यय  का  ब्यौरा  संलग्ग  विवरण  में  दिया  गया

 और  (2)  सर्व  शिक्षा  अभियान  की  मॉनीटरिंग  के  लिए

 एक  सशक्त  प्रणाली  विद्यमान  है  जिसमें  अन्य  कर्तों  क ेसाथ-साथ  मासिक

 और  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  और  सभौक्षा  वार्षिक  प्रारंभिक  स्कूल

 प्रस्तुत  40  स्थतंत्र  मॉनीटरिंग  संस्थाओं  द्वारा  फील्ड

 मॉनीटरिंग  और  छमाही  स्वतंत्र  समीक्षा  मिशन  शामिल  इसके

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र सर्व शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  की  वार्षिक

 सांविधिक  लेखा  परीक्षा  कौ  जाती  है  और  समवर्ती  वित्तीय  समौक्षाएं

 भी  की  जाती

 क्विरण

 2005-06  और  2006-07  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  निधियां  और  राज्यों/संप  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  किया  गया  व्यय

 रु०  लाख  में

 2005-2006  2006-2007

 राण्य/संघ  राज्य  2005-06  के  दौरान  व्यय  शेष  और  2006-07  के  दौरान  व्यय  शेष  और

 सं०  क्षेत्र  का  नाम  रिलीज  राज्य  हिस्से  रिलीज  राज्य  हिस्से

 त  2  3  $  6

 1.  आंकध्ष  प्रदेश  37999  55816.48  46245.5  72236.73

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  4442.51  5750.8  8985.74  9978.27

 3.  असम  13850  24803.64  51418.35  42389.7

 4...  बिहार  32399.56  46675.91  108173.39  155706.97

 5.  छत्तीसगढ़  30184.39  42766-88  51182.2  64341.5

 6  गोषा  72812  497.39  724.12  1405.29

 7.  गुजरात  15084.84  23983.13  14806.97  28102.88

 8.  हरियाणा  10196.55  19858.58  25647.12  30368.7

 9.  हिमाचल  प्रदेश  7614-66  9929.606  6250.75  10057.88

 10.  जम्मू-कश्मीर  18530.65  20830.69  22063.32  31624.72

 11.  झारखंड  28568.5  37799.9  52066  6463924

 कर्नाटक  28303.78  40422.99  54206.99  70192.82
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 1  2  3  4  $  6
 RT  ७9र४७ैझछहछह  हफ७पएउफ  फ७क्‍  फतफ  ए७फर9र०3इ9७8हउऊ  ृ  उ  ृ  ृ  उ  उ  उअऋ  ७  उ  ज  आ  छह  ऋ

 14.  केरल  5939  104047.48  4382  148894.45

 15. ,  मध्य  प्रदेश  50235.31  60458.5  52158.56  78115.07

 16.  ,  महाराष्ट्र  3208.44  60458.5  1181  1799.78

 17.  मणिपुर  3208.44  2356.34  4306.47  7181.86

 18.  मेघालय  2559.15  2356.34  4306.47  4760.32

 19.  मिजोरम  2323.01  3573.86  3445.42  4760.32  «

 नागालैंड  752722.725  2879.4  1085794.37  230.86

 20.

 उड़ीसा 32792.5 38438.92 65778.72 पंजाब 22. राजस्थान 75884 75809.83 23. सिक्किम 96464 862.29 863 24. तमिलनाडु $ 35329.53 36329.65 55760.67 25. ज़िपुरा 8705.5 26. उत्तर प्रदेश * 223373.86 206654 27. उत्तरांचल 20527.05 28. पश्चिम बंगाल 29. अंडमान और निकोबार 448.59 586.28 ट्वीपसमूह 30. चंडीगढ़ 350 300 708 दादर और नगर हवेली 0 379-22 32. दमन और दीव ५ 58 0 33. दिल्‍ली 2930.24 4958.2 34. लक्षद्वीप ० 87 8.85 35. पांडिचेरी 529.4 $568.79 0 407.82 कुल 752722.725
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 निर्यातकों  के  लिए  विशेष  पैकेज

 536.  श्री  अधीर  चौधरी  :  कया  जाणिम्प  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  निर्यातकों  को  विशेष  पैकेज

 देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  फलस्वरूप  अनुमानतः  कितने  निर्यातकों  को  लाभ  मिलने

 कौ  संभावना

 क्या  उक्त  पैकेज  के  कारण  भारतीय  कंपनियों  के  निर्यातर्कों

 की  संख्या  बढ़ी  और

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भविष्य में  निर्यातकों

 की  संख्या  में  अनुमानतः  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  याजिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  (3)  रुपये  की  मजबूती  से  उत्पन

 स्थिति  और  विशेष  रूप  से  श्रम-गहन  क्षेत्रों  जैसे  कालीन  सहित

 बागान  एवं  समुद्री  उत्पादों  मैं  परिणामी  नकारात्मक

 निर्यात  वृद्धि  के  मद्देजर  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन

 क्षेत्रों  में रोजगार  में  कमी  को  न्यूनतम  किया  सरकार  ने  अनेक

 उपायों  की  घोषणा  की  थी  जिनका  उद्देश्य  निर्यातकों  को  राहत  प्रदान

 करना  इनमें  लदान-पूर्व  एवं  लदान-पश्चात  ऋण  पर  ब्याज  में  कमी

 ड्रावेक  और  डी०ई०पी०बी०  दर्रों  में  वृद्धि  भुगतान  किए

 गए  सेवा  कर  की  वापसी/छूट  हेतु  सेवाओं  का  चयन  कतिपय

 ई०ई०एफ  ०सी०  शेर्षों  पर  ब्याज  और  विशेष  कृषि  एवं  ग्रामोद्योग  योजना

 के  अंतर्गत  उत्पादों  की  सूची  में  बढ़ेतरी  करना  तथा  स्कीम  के  अंतर्गत

 राजस्व  सीमा  में  300  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  करमा  शामिल  यह

 उम्मीद  है  कि  इन  ठपायों  से  रुपये  की  मजबूती  का  प्रभाव  कुछ  हद

 तक  निष्प्रभावी  इन  उपायों  से  प्रभावित  हुए  निर्यातकों  की  संख्या

 का  आकलन  करना  समय-पूर्व

 ग्रामीण  युवाओं  को  उच्च  शिक्षा

 537.  श्री  एम०  श्रीनियासुलु  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ठच्य  शिक्षा  को  ग्रामीण  युवाओं
 के  लिए  सुलभ  बनाने  तथा  गरीब  छात्रों  के  लिए  सस्ती  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 सरकार  द्वारा  बेहतर  प्रतिभा  को  अध्यापन  के  पेशे  की  ओर

 आकर्षित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  और  केन्द्र  सरकार  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  माध्यम  से  अनुसूचित  अनुसूचित
 अल्पसंख्यकों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वालों  सहित  समाज

 के  अन्य  लाभवंचित  वर्गों  के  छात्रों  हेतु  कई  स्कीमें  कार्यान्वत  कर

 रही  इसके  अतिरिक्त  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  अपनी

 मुक्त  तथा  दूरस्थ  शिखा  पद्धति  के  माध्यम  से  ग्रामीण  युवाओं  को  शिक्षा

 सुलभ  कराता  कमजोर  वर्गों  को  कम  मूल्य  पर  शिक्षा  सुलभ  कराने

 तथा  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  ठच्यतर  शिक्षा  के  क्षेत्र

 में  सार्वजनिक  निवेश  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जाएगी  जो  कि  ॥॥वीं  योजना

 को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  पर  निर्भर

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 शिक्षण  व्यवसाय  में  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  तथा  उन्हें

 बनाए  रखने  के  लिए  अर्थोपाय  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  एक

 वेतन  समीक्षा  समिति  गठित  की

 फर्जी  विदेशी  विश्वविद्यालय

 538.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 श्री  बी०के०  ठुम्मर  :

 कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 क्या  देश  में  कई  फर्जी  विदेशी  विश्वविद्यालय  चलाए  जा

 रहे  हैं  जो  भारतीय  छात्रों  को  धोखा  दे  रहे

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  संज्ञान  में  आए

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  तथा  उनके

 विरुद्ध  लोगों  को  सचेत  करने  के  लिए  कया  जानकारी  दी  गई  और

 इस  कार्रवाई  का  क्‍या  परिणाम

 मानव  संसाधन  विकास  मंशलव  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  इस  केवल  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा

 परिषद्‌  ने  भारत  में  तकनीकी  शिक्षा  प्रदान  करमे  वाले  विदेशी

 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  के  प्रवेश  तथा  संचालन  हेतु  विनियम  बनाए

 अखिल  भारतीय  तकनीकौ  शिक्षा  परिषद्‌  की  सूचना  के  भारत

 में  ऐसे  कई  संस्थान  हैं  जो  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद्‌
 से  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  ही  विदेशी  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  के
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 स्लाथ  सहयोग  से  तकनीकी  शिक्षा  क्षेत्र  में  पाद्यक्रम/कार्यक्रम  चला  रहे

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिकद्‌  ने  सामान्य  जानकारी  हेतु

 उन  गैर  अनुमोदित  संस्थाओं  की  एक  सूची  अपनी  वेबसाइट

 (www.aicte.emet.in)  पर  प्रकाशित  की  इस  संबंध  में  अग्रणी

 समाचरार  पत्रों  में  सार्वजनिक  नोटिस  भी  जारी  किए  जाते  संबंधित

 अधिकारियों  को  कारण-बताओं  नोटिस  भी  जारी  किए  गए

 देश  में  विदेशी  शैक्षिक  संस्थाओं  के  प्रवेश  तथा  संचालन  के

 संबंध  में  एक  वैधानिक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 ]

 बी०एस०एफ०  तथा  बी०डी०आर०  का

 संयुक्त  सीमा  सम्मेलन

 539.  श्री  बालासोवरी  वल्लभनेगी  :

 श्री  मणी  कुमार  सुब्ध  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा

 बांग्लादेश  राइफल्स  के  अधिकारियों  के  बीच  कोई

 संयुक्त  सीमा  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  इस  बैठक  में  चर्चित  मुद्दों  का  ब्यौरा  कया

 इसमें  दोनों  देशों  ट्वारा  लिए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 दोनों  देशों  द्वारा  उक्त  निर्णयों  को कब  तक  कार्यान्वित  किए

 जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राधिका  :

 और  जी  सीमा  सुरक्षा  बल  और  बांग्लादेश

 राइफल  सीमा  समनन्‍्यय  24-29  2007  तक  द्वका

 में  हुआ  इस  बैठक  में  कई  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  थी  जिसमें

 निम्नलिखित  शामिल

 (1)  भारतीय  भू-भाग  में  सीमा-पार  के  बांग्लादेशी  राष्ट्रिकों  द्वारा

 किए  गए

 (2)  बांग्लादेशी  राष्ट्रों  का  भारत  में  अवैध

 (3)  स्थानीय  कठिनाइयों  को  ध्याम  में  रखते  हुए  जहां  कहीं  अपरिहार्य
 है  वहां  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  से  110  गज  के  अन्दर  सीमा

 पर  बाड़  का  निर्माण  किया

 20  200  लिखित  उतरा  384

 (4)  शूम्य  रेखा  से  150  गज  के  अंदर  विकासात्मक

 (5)  कांग्लादेशी  राष्ट्रिकों  द्वारा  स्कापक  पदार्थों  आदि

 की  तस्करी  और  प्राकृति  संसाधनों  के  किए  जा  रहे

 अवैध  दोहन  को

 (6)  भारतीय  मुद्रा  के  जाली  नोटों  की

 (7)  बांग्लादेशी  राइफल  के  कार्मिकों  की  घुसपैठ  और  उनके  द्वारा

 भारतीय  जमीन  पर  अपराध  किया

 (8)  सीमा  पर  लगे  खंम्भों  का  बांग्लादेश  राइफल  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  सत्यापन  किये  जाने  से  इंनकार  किया

 (9)  भारत  में  बांग्लादेशी  कट्रपंथियों  और  आतंकवादी  तत्वों  के

 (10)  सुरक्षा  से  संबंधित  मुहं

 दौनों  ही  सीमा  चौकसी  बल  एक  दूसरे  के  साथ  सहयोग  करने

 और  सीमा-पार  की  अवैध  गतिविधियों  को  ग्रेकने  के  लिए  उचित  उपाय

 करने  पर  सहमत  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  बैठक  में  लिए  गए

 विभिन्‍न  निर्णयों  को  तेजी  से  कार्यान्वत  किया

 फर्जी  डिग्रियां

 540.  प्रो०  महादेवराव  शिवनकर  :

 प्रौो०  एम०  रामदास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  की

 फर्जी  डिग्रियां  जारी  करने  वाले  कई  गिरोहों  का  पर्दाफाश  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  कितने  मामले  सामने  आए  हैं  जिनमें  लोगों  ने  फर्जी

 डिप्रियों  के  आधार  पर  पहले  ही  लाभ  प्रात  कर  लिए  हैं  और  उनके

 विरुद्ध  कया  कार्वाई  की  गई  और

 शेष  फर्जी  डिग्रियों  का  पता  लगाने  तथा  भविष्य  में  ऐसे
 घोटाले  रोकने  के  लिए  सरकार  ट्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  से  कंन्द्र  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान
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 आयोग  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956

 का  उल्लंघन  करते  हुए  जाली  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  संचालित

 अप्राधिकृत  संस्थाओं  पर  निगरानी  रखती  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 1956  की  धारा  3  के  तहत  वैद्य  रूप  से  स्थापित  विश्वविद्यालयों

 अथवा  सम-विश्वविद्यालय  घोषित  संस्थाओं  की  जाली  डिप्रियां  जारी  करने

 संबंधी  आपराधिक  कार्यकलापों  के  संयंध  में  केद्धीकृत  रूप  से  कोई

 सूचना  नहीं  रखी  जाती

 जीव  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  उत्कृष्टता  केंद्र  की  स्थापना

 541.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जीव  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  कोई  उत्कृष्टता

 केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  दिया

 और

 यदि  तो  तत्संयंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  स्थिति

 क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  और  जी  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  के  पास  की  संभावना  वाले  के

 चयन  हेतु  एक  स्कीम  मौजूद

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 प्रश्न  नहीं

 प्राथमिक  विद्यालयों  और  अध्यापकों  की  कमी

 542.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  प्राथमिक  विद्यालयों  की  कुल  आवश्यकता  के

 बनस्बत  केवल  77.24  प्रतिशत  विद्यालय  ही  उपलब्ध

 यदि  तो  देश  में  उच्च  प्राथमिक  विद्यालयों  की  वर्तमान

 मांग  और  उपलब्धता  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 29  1929  लिखित  उत्तर  ३386

 इस  कमी  को  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 क्या  इन  विद्यालयों  में  अध्यापकों  की  कमी

 (2)  यदि  तो  अध्यापकों  की  मांग  और  उपलब्धता  का  राण्य/संध

 राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या  और

 अध्यापकों  की  कमी  को  कब  तक  दूर  किए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद

 अली  अशरफ  :  से  यद्यपि  राष्ट्रीय  शैक्षिक

 अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  के  अखिल  भारतीय  शिक्षा  सर्वेक्षण

 (2002)  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  3  कि०मी०  के  भीतर  78.11  प्रतिशत

 जनसंख्या  को  उख्व  प्राथमिक  स्कूल  उपलब्ध  कराए  जाते  वर्ष  2001-02

 में  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  शुरू  होने  के  बाद  124890  उच्च  प्राथमिक

 स्कूल  संस्थीकृत  किए  गए  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  प्रत्येक

 दो  प्राथमिक  स्कूलों  पर  अधिकतम  एक  उच्च  प्राथमिक  स्कूल  प्राथमिक

 शिक्षा  पूरी  करने  वाले  छ्त्रों  की  संख्या  के आधार  पर  आवश्यकतानुसार
 उच्च  प्राथमिक  स्कूल  संस्वीकृत  किए  गए  भारत  सरकार  द्वारा  राज्थों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  की  वार्षिक  कार्ययोजना  पर  विचार-विमर्श  के  दौरान  प्रत्येक

 वर्ष  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती

 से  देश  में  उच्च  प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षक-छात्र  का

 32:1  का  अनुपात  राष्ट्रीय  मानक  1:40  का

 चाय  का  नीलामी  मूल्य

 543.  डा०  अरूण  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  का  बाजार  मूल्य  यथावत  बने  रहने  के  बावजूद  चाय

 के  नीलामी  मूल्य  में  कमी  लाने  वासे  कारकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 चाय  और  का  उचित  मूल्य  सुनिश्चित  करने

 हेतु  नीलामी  बाजार  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई

 की  गई  और

 टी  एक्शन  का  सुधार  मुनिश्चित  करने

 हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठए  जाने  का  प्रस्ताव

 जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  चाय  सहित  वस्तुओं  की  कोमतें  मुख्यतः
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 रख्ाव  हेतु  वस्तुओं  का  शुल्क  मुक्त  आयात/घरेलू  आयकर

 अधिनियम  की  धारा  10  क  क  के  अंतर्गत  पहले  पांच  वर्षों  के  लिए

 एस०ई०  जेड०  इकाइयों  की  निर्यात  आय  पर  आयकर  में  100  प्रतिशत

 की  छूट  अगले  5  वर्षों  के  लिए  50  प्रतिशत  और  उसके  बाद

 अगले  5  वर्षों  के  लिए  पुनः  प्रयुक्त  निर्यात  लाभ  के  50  प्रतिशत  की

 छूट  आयकर  अधिनियम  की  धारा  155  ज  ख  के  अंतर्गत  न्यूनतम  वैकल्पिक

 कर  से  एस०ई०जेड०  इकाइयों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  बैंकिंग  श्रृंखलाओं

 के  जरिए  बिना  किसी  परिपक्वता  प्रतिबंध  के  एक  वर्ष  में  500  मिलियन

 अम०  डालर  तक  के  विदेशी  वाणिज्यिक  ठधार  लेने  की  केद्रीय

 बिक्री  सेवा  कर  से  एकल  खिड़की  राज्य  के  बिक्री

 कर  और  अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाई  गई  अन्य  लेवियों

 से

 विवरण

 अधिसूचित  एस०ई०जेडों०  की  राज्यवार  सूची

 हेक्टेयर

 आंध्र  प्रदेश  :  दिवीज  लेबोरेट्रीज  लि०  105.495,  विप्रों

 6-48;  अपाचे  एस०ई०जेड ०  डेवलपमेंट  इंडिया  126.9;  एल०

 एंड  टी०  फिनिक्स  हइन्फो  पार्क  10;  हैदराबाद  जैम्स

 लि०  80.93;  सत्यम  कम्प्यूटर्स  सर्विसेज

 10.5;  सत्यम  कम्प्यूटर्स  सर्विसेज  12;  सनडियू  प्रोपर्टीज  प्रा०

 16.29;  सी०एम०सी०  लि०  20.59;  संघी  एस०ई०जेड०  प्रा०

 202.4;  व्हाइट  फील्ड  पेपर  मिल्स  109.81;  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक

 अवसंरचना  निगम  लि०  36;  हेठ्रो

 इन्फ्रास्ट्क्चर  प्रा०  लि०  100.28;  फैब  सिटी  एस०पी०बी०

 प्रा०  120.06;  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक  अवसंरचना  निगम  लि०

 12;  इदु  टेक्‍्जोन  प्रा०  60.7;  लैंको

 हिल्‍्स  टेक्नोलोजी  पार्क  11.77;  एम्मार  हिल्‍्स  टाउनशिप  प्रा०

 10.33;  ब्रांडिक्स  इंडिया  अपेरल  सिटी  प्रा०  लि०  404.7;

 आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक  अवसंरचना  निगम  16;  ए०पी०आई०

 2206.03;  ब्रह्माणी  इन्फ्राटेक  60.7;  मयतास  इंटर

 प्राइज  एस०ई०जेड०  प्रा०  15.96;  काकीनाडा  एस०ई०जेड०

 प्रा०  1035.6688:  ए०पी०आई०आई०सी ०  ,  20.53;  डी०एल०एफ०

 कमर्शियल  डेवलपर्स  10.617;  रामकी  फार्मासिटी  प्रा०

 247.39;  टॉपनोच  इन्फास्ट्राक्चर  14.5;  दिव्यश्री  एन०एस०

 एल०  इन्फ्रास्यक्चर  प्रा०  लि०  10.52;  जे०टी०  होल्डिंग्स  प्रा०  लि०

 28.33;  रूद्रदेव  इन्फोपार्क  प्रा०  12.25;  सत्यम  कम्प्यूटर्स  सर्विसेज

 20;  स्टारगेज  प्रोपर्टीज  प्रा०  68.96;  सीरीन  प्रोपर्टीज  प्रा०

 लि०  26.895;  महावीर  स्काई  स्क्रैपस  लि०  22-78;  नियोजन  प्रोपर्टीज

 प्रा०  141.65;  सूचना
 प्रौद्योगिकी

 एवं  संचार  विभाग
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 एवं  आंध्र  प्रदेश  सरकार  हैदराबाद  शहरी  विकास  प्राधिकरा

 के  जरिए  47.6;  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक  अवसंरचना  निगम

 101.17;  मयतास  वेन्चर्स  एस०ई०जेड०  प्रा०  लि०  14.15;  मयतास

 हिल्‍्स  काउटी  एस०ई०जेड०  प्रा०  29.87;  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक

 अवसंरचना  निगम  लि०  40.47;  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिकी  अवरंचना  निगम

 111;  लाहरी  इन्फास्ट्रक्चः  108.49;  वी०आर०

 10.12;  नवयुग  लीगल  स्टेट्स  प्रा०  10.218;  सत्यवेदु  रिजर्व  इन्फ्रा

 सिटी  प्रा०  1022.264;  वी०जी०टी०एम०  शहरी  विकास

 16.44;  मैस  फैब्निक  पार्क  प्रा०  229.291

 अंडौगड़  :  चंडीगढ़  31.4966;  चंडीगढ़  26.96;

 मेडीटैब  स्पेशियलटीज  प्रा०  123.2;  पेनिन्शुला  फार्मा

 रिसर्च  सेंटर  प्रा०  20.365;  के  रहेजा  कार्पोरेशन  प्रा०

 105.911

 गुबरातः  रिलायन्स  जामनगर  इन्फ्रास्टक्चर  1224.1;  मुंद्रा  पोर्ट

 एवं  विशेष  आर्थिक  2048-19.00;  जाइडस  इन्फ्रास्ट्रक्चर

 48.83;  एस्सार  एस०ई०जेड०  हजीरा  लि०  247.5222;  गुजरात  औद्योगिक

 विकास  28;  दाहेज  एस०ई०जेड०  1718-93-87;  गुजरात
 औद्योगिक  विकास  38-04-13;  अदानी  पावर  प्रा०

 293-88-10;  गणेश  इन्फ्रास्ट्रक्चर  प्रा०  10.5623;  सुजलेन

 इन्फ्रास्ट्क्चवर  100-99-00;  गुजरात  हीरा  73-87-97;  वेल्स्पन

 अन्जार  एस०ई०जेड०  109-59-071

 उप्पल  डेवलपर  106.3101;  डी०एल०एफ०

 12.06;  ओरिएन्ट  क्राफ्ट  इन्क्राक्टक्बव  114.8318;

 डी०एल०एफ०  साइबर  सिटी  डेवलपर्स  लि०  10.73;  सेलेक्टो  सिस्टम्स

 प्रा०  3.34;  डॉ०  फ्रेश  हेल्थकेयर  प्रा०  23.429;  लक्सर

 साइबर  सिटी  प्रा०  27.07845;  पार्श्वनाथ  एस०ई०जेड०

 42.0745;  सिनसिटी  हरियाणा  एस०ई०जेड०  डेवलपर्स  प्रा०

 67.64;  मेट्रो  बैली  बिजनस  पार्क  प्रा०  10.393;  रिलायन्स  हरियाणा

 एस०ई०जेड०  439.66।

 आदित्यपुर  औद्योगिक  क्षेत्र  विकास  36.42181

 30.7683;  कोचीन  पोर्ट  115.25;  कोचीन

 पोर्ट  285.8413;  इलैक्ट्रॉनिक्स  टैक्नोलौजी  पार्क्स  -

 12.55;  इलेक्ट्रॉनिक्स  टैक्नोलौजी  पावरी  34.47.5;  केरल  औद्योगिक

 अवसंरचना  विकार  निगम  10.121;  केरल  औद्योगिक

 अवसंरचना  विकास  12.52;  केरल  औद्योगिक  अवसंरचना  विकास

 निगम  12.1411
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 विप्रो  6.48;  विप्रो  5.17;  बायोकॉन

 35.55;  विकास  टेलीकाम  36.85;  आदर्श  प्राइम  प्रोजेक्ट्स  प्रा०

 27.91;  टेंगलिन  डेवलपमेंट्स  26.673;  कर्नाटक  औद्योगिक

 क्षेत्र  विकास  बोर्ड  233.307;  श्यामराजू  एंड

 कंपनी  प्रा०  21.76;  सेसना  गार्डन्स  डैवलपर्स  प्रा०

 19.33;  मान्यता  प्रोमोटर्स  प्रा०  22.34;  एच०सी०एल०

 टैक्नोलॉजीज  10.98;  सूंचना  प्रौद्योगिकी  पार्क  10.87;

 कर्नाटक  औद्योगिक  क्षेत्र  विकास  बोर्ड  159.

 733;  इन्फोसिस  टेक्नोलॉजीज  25.45;  इन्फोसिस  टेक्नोलौजीज

 123.61;  कर्नाटक  जैव  प्रौद्योगिकी  एवं  सूचना  प्रौद्योगिकी

 37.49;  प्राइमल  प्रोजेक्ट्स  प्रा०  10.36;  सुजलोन  हन्फ्रास्ट्रक्चर

 259.3262;  मंगलौर  एस०ई०जेड०  587.921।

 सीरम  वायो  फार्मा  23.1793;  ई०ओ०एन०  जखैरादी

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  प्रा०  18;  महाराष्ट्र  औद्योगिक  118.13

 विप्रो  20;  महाराष्ट्र  औद्योगिक  150;  रॉयल

 पाम्स  प्रा०  21.8;  महाराष्ट्र  औद्योगिक  विकास

 200;  सिंटेल  इंटरनेशनल  प्रा०  16;  दि  मंत्री  स्टड  फार्म  प्रा०

 15.79;  हीरानंदानी  12.5891;  बजाज  ऑटो  100.

 26;  वर्कर्खाट  इन्फ्रास्ट्क्चर  डेवलपर्मेंट  107.06;  इनन्‍्फौसिस

 टेक्नोलोजीज  31.49;  महाराष्ट्र  एयरपोर्ट  डेवलपमेंट  कंपनी

 1511.51;  महाराष्ट्र  औद्योगिक  विकास  निगम  223.56;  के  रहेजा

 यूनिवर्सल  प्रा०  20.654;  मागरपटटा  टाउनशिप  डेवलपमेंट  एंड

 कंस्ट्रक्शन  कंपनी  11.98;  206;  के  रहेजा

 यूनिविर्सल  प्रा०  13.07;  डी०एल०एफ०  आकृति  इन्फो  पार्क

 10.33;  फ्लैगशिप  इन्फास्ट्क्चर  प्रा०  लि०

 11.7943;  सीरीन  प्रोपर्टीज  प्रा०  19.341

 अध्य  मेडीकैप्स  आई०टी०  पार्क  प्रा०  11.936;

 एम०पी०  औद्योगिक  केन्र  विकास  निगम  7.99;  क्वार्कसिटी

 इंडिया  प्रा०  13.75;  पार्श्वनार्थ  डेवलपर्स  30.981!

 उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  69.151

 रेनवेक्सी  लेबोरेटरीज  प्रा०  32.3741

 महिन्द्रा  वल्ड  सिटी  76.1!

 फ्लैक्सट्रॉनिक्स  टेक्नोलोजीज  प्रा०

 101.21;  ठाटा  कंसलटेंसी  सर्विसेज  28.53;  सिंटेल  इंटरनेशनल

 प्रा०  11.73;  ई०टी०एल०  इसन्फ्रास्ट्रक्चर  सर्विसेज  प्रा०

 10.57;  हेक्सावेयर  टेक्नोलॉजीज  11;  श्रीराम  प्रोपर्टीज  इन्क्रास्ट्रक्चर
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 प्रा०  10  कोयम्बटूर  हाइटेक  इन्फ्रास्ट्रक्चर  प्रा०

 34.66;  डी०एल०एफ०  इन्फोसिटी  डैवलपर्स

 13.29;  तमिलनाडु  राज्य  औद्योगिक  संवर्धन  189.77.1;  तमिलनाडु

 इलेक्ट्रॉनिक  11.76;  तमिलनाडु  इलेक्ट्रॉनिक  152.66.5;

 हकीन्डा  इन्फोटेक  एंड  रिएलटर्स  प्रा०  26.615;  चेय्यार

 एस०ई०जेड०  ठेवलपर्स  प्रा०  111.33.50;  बननारी  टैक्नोपार्क्स

 प्रा०  24-05.5;  अरूण  एक्सेलों  इन्फ्रास्ट्क्चर  प्रा०

 11.09.0;  जिलियन  इस्टेट्स  प्रा०  18.60.4;  स्पेन  वेन्चर्स  प्रा०

 10.49;  सुजलोन  इसन्फ्रास्ट्क्वर  104.66.40;  ई०टी०ए०

 टेक्नपार्क  प्रा०  10.36;  न्यू  चेन्नई  टाउनशिप  प्रा०

 125.002;  तमिलनाडु  राज्य  औद्योगिक  सवंर्धन  140.75.501

 उत्तर  मोजर  बायर  इंडिया  11.9;  अंसल  आई०्टी०

 सिटी  एंड  पावकर्स  30.41;  एच०सी०एल०  टेकनोलोजीज

 16.91;  ओ०एस  ०६०  इन्फ्रास्ट्रक्चर  10.11753;  एन०आई०आई०टी०

 टैक्नोलॉजीज  10.2;  विप्रो  20.23।

 पारश्वनाथ  डेवलपर्स  13.54261

 पश्चिम  एम०एल०  डालमिया  एंड  कंपनी  48.5623;

 एनफील्ड  एक्सपोट्स  28.9721

 (आई०टी०/आई०टी  ०ई०एस०
 -  सूचना

 सूचना  प्रौद्योगिकी  समर्थित

 एल्युमीनियम  का  उत्पादन

 548.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  क ेदौरान  आज  तक  एल्युमीनियम

 उत्पादक  इकाएयों  द्वारा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल  कितनी  मात्रा

 में  एल्युमीनियम  का  उत्पादन  किया

 क्या  एल्युमीनियम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार

 द्वारा  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  टी०  सुब्बारामी  :

 संबंधित  कंपनियों  से  प्राप्त  सूचना  के  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  आज  तक  प्राथमिक  एल्युमीनियम  उत्पादक  कंपनियों  द्वारा  उत्पादित

 एल्युमीनियम  की  कुल  मात्रा  निम्तानुसार



 ्च्न्क

 20.

 36...  _ गजपति

 37.  मलकानगिरि

 38.  नवरंगपुर

 39...  रायगढ़

 40.  कन्धमाल

 पंजाब  41.  आर०सी०एफ०  संख्या  2

 कपूरथला

 राजस्थान  42.  डुंगरपुर

 43...  चित्तौड़गढ़

 तमिलनाडु  44...  तिरूवन्नामलाई

 45.  धर्मपुरी

 46...  शिवगंगा

 47.  डिंडिगुल

 त्रिपुरा  48...  धलाई

 उत्तर  प्रदेश  49...  यदायूँ

 50.  माटी  कानपुर  देहात

 पश्चिम  बंगाल  51.  दक्षिण  दिनाजपुर

 52...  बीरभूम

 53.  नाडिया

 जवाहर  नवोदय  विद्यालय

 551.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :

 डा०  एम०  जगन्नाथ  :

 श्री  संजय  धोत्रे  :

 श्री  जोवाकिम  बखला  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20  2007  लिखित  400

 देश  में  इस  समय  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल

 कितने  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  चल  रहे

 गत  तौन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  कितने

 नवोदय  विद्यालय  खोले

 देश  में  राज्य-वार  ऐसे  कितने  विद्यालय  स्थापित  किए  जाने

 का  प्रस्ताव

 गत  तीत  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  कुल

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  और  खर्च  की

 (3)  कितने  विद्यालयों  के  पास  स्थायी  इमारत  और  कंप्यूटर

 सुविधाएं  हैं  और  ऐसे  विद्यालयों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  जो  अस्थायी

 इमारतों  में  चल  रहे  और

 ऐसे  विद्यालयों  को  स्थायी  इमारतों  में  स्थानांतरित  करने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्दद  अली

 अशरफ  :  देश  में  इस  समय  चल  रहे  जवाहर  नवोदय

 विद्यालयों  की  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  संख्या  संलग्न

 में  दी  गई

 गत  तीन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  संचालित  किए  गए

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  की  सूची  संलग्न  विवरण-॥  में  दी  गईं

 नवोदय  विद्यालय  स्कीम  में  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  एक

 विद्यालय  खोलने  की  परकिल्पना  की  देश  के  50  जिलों

 में  कोई  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  नहीं  इनमें  6  जिलों

 में  कोई  ग्रामीण  जनसंख्या  नहीं  और  शेष  44  जिले  निम्नलिखित

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  स्थित

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  जिन  जिलों  में  जवाहर  नवोदय

 विद्यालय  नहीं

 उनकी  संख्या

 2

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  त

 असम

 छत्तीसगढ़  2

 दिल्ली  5



 401.  प्रश्नों  के

 1  2

 गुजरात  7

 हिमाचल  प्रदेश  |  1

 जम्मू  और  कश्मीर  8

 कर्नाटक  2

 महाराष्ट्र  2

 मिजोरम  5

 नागालैंड  1

 पंजाब  2

 ज़िपुरा  त

 उत्तर  प्रदेश  3

 पश्चिम  बंगाल  3

 कुल
 44

 इन  44  जिलों  में  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  खोलना  पहले  के  कुछ
 वर्षों  में  विद्यालय  चलाने  के  लिए  अस्थायी  आवास  प्रदान  करने  और

 स्थायी  बनाने  के  लिए  आवश्यक  भूमि  प्रदान  करने  हेतु  राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्र  से  प्राप्त  व्यवहार्य  प्रस्ताव  पर  निर्भः  करता

 निधियां  राज्य-वार  निर्धारित  या  संस्वीकृत  नहीं  की

 मंत्रालय  द्वारा  नवोदय  विद्यालय  समिति  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 जारी  की  गई  निधियों  और  नवोदय  विद्यालय  समिति  द्वारा  उपयोग  की

 गई  निधियों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 करोड़

 वित्तीय  वर्ष  नवोदय  विद्यालय  समिति  नवोदय  विद्यालय  समिति

 को  संस्वीकृति  की  द्वारा  उपयोग  की

 गई  निधियां  गई  निधियां

 2004-05  588.66  587.22

 2005-06  721.85  730.20"*

 2006-07  818.65  828.79"*

 (**)  संस्वीकृत  निधियों  के  अतिरिक्त  उपयोग  की  गई  राशि  की  पूर्ति

 गत  वर्ष  के  अंत  शेष  और  संबंधीत  वर्ष  की  आंतरिक  आय

 से  की  गई
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 (2)  इस  समय  417  जवाहर  नषोदय  विद्यालय  स्थायी  इमारतों
 में  चल  रहे  हैं  और  sa  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  को  कंप्यूटर
 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  132  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  अस्थायी
 भवर्मों  में  चल  रहे  अस्थायी  भवनों  में  चल  रहे  जवाहर  नवोदय
 विद्यालयों  की  राज्य-वार  सूची  संलग्न  में  दी  गई

 विद्यालयों  के  लिए  स्थायी  भवनों  के  निर्माण  हेतु  नवोदय

 विद्यालय  समिति  को  ठपयुक्‍त  भूमि  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य/संघ  शासित

 सरकारों  से  नियमित  रूप  से  अनुरोध  किया  जा  रहा

 दिनांक  31.10.2007  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  कल  रहे

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  की  संख्या  (राज्य/संप  राण्प

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  चल  रहे  जवाहर  नवोदय

 का  नाम  विद्यालयों  की  संख्या

 ।  2

 अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  2

 आंध्र  प्रदेश  22

 अरूणाचल  प्रदेश  16

 असम  26

 बिहार  38

 चंडीगढ़  त

 छत्तीसगढ़  16

 दादर  और  नगर  हवेली  त

 दमन  और  दीव  2

 दिल्ली  2

 गोवा  2

 गुजरात  18

 हरियाणा  20

 हिमाचल  प्रदेश  11

 जम्मू-कश्मीर  14



 403  प्रश्नों  के  20  2007

 1  2  1

 झारखंड  22  उड़ीसा

 कर्नाटक  27  पांडिचेरी

 केरल  14  पंजाब

 लक्षद्वीप  त  राजस्थान

 अध्य  प्रदेश  48  सिक्किम

 महाराष्ट्र  31  ज़िपुरा

 मणिपुर  9  उत्तरांचल

 मेघालय  7  उत्तर  प्रदेश

 मिजोरम  3  पश्चिम  बंगाल

 नागालैण्ड  10  कुल

 बन्‍न्‍की

 लिखित  उत्तर  404

 दिनांक  31.10.2007  की  स्थिति  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  चल  रहे/खोले  गए

 जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  की  जिला-कर  संख्या

 2004-05

 जवाहर  नवोदय  क्रम  राज्य

 विद्यालयों

 की  संख्या

 2005-06  2006-07  2007-06  31.10.07

 की  स्थिति  के

 जवाहर  नवोदय  क्रम  राज्य  जवाहर  नवोदय  क्रम  राज्य  जवाहर  नवोदय

 सं०  सं०  सं०  विद्यालयों

 की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 4  5  6  7  8  9  10  11  12

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  1  1.  अरुणाचल  प्रदेश  3  1.  असम  2

 2...  छत्तीसगढ़  त  2.  असम  4  2...  बिहार  त

 3.  हिमाचल  प्रदेश  1  3...  बिहार  2  3...  हरियाणा  1

 4.  भध्य  प्रदेश  2  4...  छत्तीसगढ़  4  4...  झारखंड

 5...  उड़ीसा  त  5.  हरियाणा  1  5...  उड़ीसा  1

 6...  मिजेरम  1  6.  झारखंड  1  6...  पंजाब  त

 7...  सिक्किम  1  7.  मध्य  प्रदेश  1  7.  उत्तर  प्रदेश  1
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 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 8.  उत्तरांचल  8...  मिजोरम  त  8...  उत्तरांचल  त

 9.  पश्चिम  4  9.  नागालैंड  3  9.  पश्चिम  बंगाल  1

 कुल  13  10.  उड़ीसा  5  कुल  10

 11.  उत्तर  प्रदेश  त

 12.  पश्चिम  बंगाल  4

 कुल  30

 1  2  ३

 अस्थायी  स्थल  पर  चल  रहे  जवाहर  नवोदय  विद्यालयों  की
 14...  असम  बॉगईगांव

 राज्य-वार  और  जिला-वार  स्थिति

 a  ररररररररऊरऊरऊझफरझञ़  15.  असम  चिरांग

 क्रम  राज्य  जवाहर  नवोदय  विद्यालय

 संख्या  का  नाम  16.  असम  डुभरी

 1  2  3  17.  असम  नगाँव

 1.  अरूणाचल  प्रदेश  अंजाओ  18.  असम  उत्ती  कछार  हिल्स

 2...  अरूणाचल  प्रदेश  पूर्वी  कार्मेग  19.  असम  उदलगुरी

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  पूर्वी  सियांग  20...  बिहार  अरवाल

 4...  अरूणाचल  प्रदेश  कुरूंग  कुमे  21.  बिहार  भागलपुर

 5.  अरूणाचल  प्रदेश  लोअर  सुबानश्री  22...  बिहार  गोपालगंज

 6.  अरूणाचल  प्रदेश  पापुम  पारे  23.  विहार  जहानाबाद

 7.  अरूणाचल  प्रदेश  तवांग  24...  बिहार  खगड़िया

 8.  अरूणाचल  प्रदेश  तिरप  25...  बिहार  लखीसराय

 9.  अरूणाचल  प्रदेश  अपर  देवांग  बैली  26...  बिहार  मधुबनी

 10.  अरूणाचल  प्रदेश  अपर  सियांग  27...  बिहार  पटना

 11.  अरूणाचल  प्रदेश  अपर  श्री  28...  बिह्मर  रोहतास

 12.  अरूणाचल  प्रदेश  पश्चिमी  कमेंग  29...  बिहार  शिवहर

 30.  छत्तीसगढ़  बस्तर 13.  असम  बक्सा
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 धमतरी

 जांजगीर

 जशपुर

 कांकेर

 साहेबगंज

 1  2  3

 56...  झारखंड  सिमडेगा

 57.  झारखंड  पश्चिम  सिंहभूम

 58...  केरल  वायनाड

 59.  अध्य  प्रदेश  बदवानी

 60.  मध्य  प्रदेश  बुरहानपुर

 61.  मध्य  प्रदेश  डिंडौरी

 62.  मध्य  प्रदेश  गुना

 63.  मध्य  प्रदेश  हर्षा

 64.  मध्य  प्रदेश  शहडोल

 65.  मध्य  प्रदेश  उमरिया

 66...  महाराष्ट्र  अकोला

 67.  महाराष्ट्र  परभानी

 68.  मणिपुर  पूर्वी  इंफाल

 ७9.  मणिपुर  तिमांगलॉग

 70.  मेघालय  पूर्वी  खासी  हिल्‍्स

 71.  मेघालय  दक्षिणी  गारो  हिल्स

 72...  मेघालय  पशिचमी  गारो  हिल्स

 73...  मिजोरम  चंफाई

 74...  मिजरम  सेहा

 75.  नागालैंड  दिमापुर

 76.  गागालैंड  किफरी

 77.  नागालैंड  मौकाकचुंग

 78.  नागालैंड  मोन

 79.  नागालैंड  पीरेंन

 80.  नागालैंड  टीवेनजैंग
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 104.

 .  राजस्थान

 »  सिक्किम

 -  सिक्किम

 .  सिक्किम

 उत्तर  प्रदेश

 .  उत्तर  प्रदेश

 .  उत्तर  प्रदेश

 करौली

 पूर्वी  सिक्किम

 उत्तरी  सिक्किम

 दक्षिणी  सिक्किम

 अंबेडकरनगर

 औरिया

 बलरामपुर
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 107.  उत्तर  प्रदेश  गाजियाबाद

 106.  उत्तर  प्रदेश  माजीपुर

 109.  उत्तर  प्रदेश  हमौरपुर

 110.  उत्तर  प्रदेश  अपीनगर

 111.  उत्तर  प्रदेश  सहारगपुर

 112.  उत्तर  प्रदेश  सोनभद्र

 113.  उत्तरांचल  जागेश्चर

 114.  उत्तरांचल  देहरादून

 115.  उत्तरांचल  भैनीताल

 116.  उत्तरांचल  पौरीगढ़वाल

 117.  उत्तरांचल  पिजौरागढ़

 118.  पश्चिम  बंगाल  24  नोर्थ  परगना

 119.  पश्चिम  बंगाल  बांकुड़ा

 120.  पश्चिम  बंगाल  जीरभूम

 121.  पश्चिम  बंगाल  बर्द्धमान

 122.  पश्चिम  बंगाल  कूचबिह्मर

 123.  पशिचम  बंगाल

 124.  परिचम  बंगाल  हावड़ा

 125.  पशिचम  बंगाल  हुगली

 126-  पश्चिम  बंगाल  जलपाईगुड़ी

 127.  पश्चिम  बंगाल  मुर्शीदाकाद

 128.  पश्चिम  बंगाल  गाडिया

 129.  परिचम  बंगाल  पूर्वी  मिदनापुर

 130.  पश्चिम  बंगाल  पुरीलिया

 131.  पश्चिम  बंगाल  उत्तरी  दिनाजपुर

 132.  पश्चिम  बंगाल  पश्चिमी  मिदनापुर
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 आतंकवादियों  ट्वारा  मोबाइल  फोन  का  दुरूपयोग

 552.  श्री  असादृददीन  ओवेसी  :

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :

 श्री  कौरैन  रिजीजू  :

 श्री  धर्मेन्र  प्रधान  :

 श्री  मिलिन्द  देवरा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  और  अजमेर  सहित  देश  के  कुछ  भारों  में

 हाल  में  मोबाइल  फोन  के  माध्यम  से  किये  गये  बम  विस्फोर्टों  के  मद्देनजर

 इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  हेतु  उच्च  स्तरीय  बैठक  बुलाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 मुख्य  रूप  से  किस  बिन्दू  पर  चर्चा

 इस  जैठक  में  किन-किन  एजेंसियों  ने  भाग

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण

 को  ऐसे  नए  नियम  बनाने  को  कहा  है  जिनका  पालन  मोबाइल

 सेवा  प्रदाताओं  द्वारा  किया  जाना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  मोबाइल  कनेक्शनों

 का  आतंकवादी  गतिविधियों  हेतु  दुरूपयोग  न  किया  जा  सके  यह  सुनिश्चित
 करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  रणनीति  बनाई  गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  बम  विस्फोटों  से आज  तक

 हुए  जान  और  माल  के  नुकसान  का  राज्य  और  संघ-राज्य-वार  ब्यौरा

 क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  हैं/किए

 जाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  देश  में  सुरक्षा  की  स्थिति  और  आतंकवादियों  के  मामलों  के

 अभियोजन  तथा  उनकी  जांच  पड़ता  में  हुई  प्रगति  पर  चर्चा  करने  एवं

 उनकी  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  में  उच्च  स्तरीय  बैठकों

 का  नियमित  रूप  से  आयोजन  किया  जाता  इन  बैठकों  में  केन्द्र

 एवं  राज्यों  की  सुरक्षा  एवं  आसूचना  एजेंसियों  के  प्रतिनिधि  भाग  लेते

 से  जी  तथापि  अनुज्ञापत्र  करार  में  यह
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 निर्धारित  है  कि  अनुज्ञापी/सेवा  प्रदायक  प्रत्येक  ग्राहक  को  उपभोक्ता  के

 रूप  में  अनुक्रमांकित  करने  से  पहले  उपयुक्त  सत्यापन

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  हैदराबाद  की  मक्का  मास्जिद

 में  हुए  विस्फोट  में  9  व्यक्ति  मारे  गए  तथा  58  अन्य  लोग  घायल

 हुए  तथा  अजमेर  शरीफ  स्थित  दरगाह  में  हुए  विस्फोट  में  3  व्यक्ति

 मारे  गए  एवं  14  व्यक्ति  घायल

 सरकार  आतंकवाद  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए

 पूरी  तरह  वचनबद्ध  सरकार  की  नीति  है  कि  वह  आतंकवाद  द्वारा

 सृजित  चुनौतियों  का  सामना  सरकार  की  बहु  आयामी  रणनीति  से

 इस  रणनीति  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  सुरक्षा  और

 विकास  पहलुओं  पर  विभिन्न  उपाय  किए  सरकार  उन  सभी  समूहों

 के  साथ  वार्ता  करने  की  इच्छुक  है  जो  हिंसा  त्यागने  और  भारत  के

 संविधान  के  ढांचे  के  अंतर्गत  हथियार  समर्पण  करने  को  सहमत

 2004 में  यथा  विधिविरूद्ध  क्रियाकलाप

 1967  में  आतंकवाद  के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  निपटने  का

 जरूरी  प्रावधान  सुरक्षा  मोर्चे  पर  आतंकवादी  रोधी  उपायों  में  सीमा

 पार  से  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  प्रभावकारी  सीमा  आतंकवादी

 हिंसा  बहुल  क्षेत्रों  में  राज्य  पुलिस  बलों  की  सहायता  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  बलों  की  संवेदनशील  क्षेत्रों  और  बड़े-बड़े  प्रतिष्ठानों  के

 आसप्रास  चौकसी  एवं  सुरक्षा  व्यवस्था  बढ़ाना  आसूचना  संग्रहण  और

 भागीदारी  खासकर  निचले  स्तर  सुदृढ़  पुलिस  बलों

 का  संवर्धन  और  आधुनिकीकरण  इंडिया  रिजर्व  बटालियनों  का

 गठन  केन्द्रीय  और  राज्य  पुलिस  बलों  को  विकसित

 आंयुध  एवं  उपस्करों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराना  शामिल  है  और

 आतंकवाद  के  वैश्विक  प्रभावों  से निपटने  के  लिए  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय
 सहयोग  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जाते

 तकनीकी  और  उठच्य  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  निजी  निवेश

 553.  श्री  आनंदराव  विठोबा  अडसूल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तकनीकी  और  उच्च  शिक्षा

 के  क्षेत्र  में  किए  गए  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  निजी-निवेश  की  अनुमति
 देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  शिक्षा  के  निजीकरण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  और
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 सरकार  द्वारा  ऐसे  निवेश  को  अंतिम  रूप  कब  तक  दिए
 जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  से  (3)  गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  तकनीकी

 तथा  उच्चतर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  किये  गए  निवेश

 का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 रुपये  करोड़  में

 सैक्टर/वर्ष  2004-05  2005-06...  2006-07

 उच्चत्तर  शिक्षा  810.65  843.57  1346.52

 तकनीकी  शिक्षा  615.74  711.18  863.15

 कुल  1426.39  1554.75..._  2209.67

 इस  सैक्टर  में  निजी  भागीदारी  पहले  ही  अस्तित्व  में  अखिल

 भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद्‌  नई  तकनीकी  संस्थाओं  को  आरम्भ  करने

 के  लिए  अनुमोदन  प्रदान  करती  जिनमें  से  अधिकांश  संस्थान  निजी

 न्यासों/समितियों  द्वारा  स्थापित  किए  जाते

 इथोपिया  और  मोजम्बक  के  साथ  ट्विपक्षीय  निवेश

 संर्न  और  संरक्षण  समझौता

 554.  श्री  यृज  किशोर  त़िपाठी  :  क्‍या  जाजिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  अभी  तक  किन  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  निवेश

 संवर्द्धध  और  संरक्षण  समझौते  पर  हस्ताक्षः  किए

 क्‍या  सरकार  ने  श्थोपिया  और  मोजाम्बिक  के  साथ  ट्विपक्षीय

 निवेश  और  संरक्षण  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  समझौते  के  लागू  होने  के  बाद  इन  देशों  के  साथ

 व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  नीति  और  संबर्धन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अश्विनी  :  भारत  ने  15

 2007  तक  67  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  निवेश  संवर्धन  एवं

 संरक्षण  समझौता  किया  जिन  देशों  के  साथ  भारत  ने  ट्विपक्षीय  निषेश
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 संवर्धन  एवं  संरक्षण  समझौता  किया  उनकौ  सूची  तथा  इन  समझौततों

 पर  हस्ताक्षर  करने  की  तारीख  संलग्न  विवरण  में  दी  गईं

 और  भारत  सरकार  ने  5  2007  को  हइथोषिया

 के  साथ  द्विपक्षीय  निवेश  संवर्धन  एवं  संरक्षण  समझौते

 पर  हस्ताक्  किए  मोजाम्बिक  के  साथ  कोई  द्विपक्षीय

 निवेश  संवर्धन  एवं  संरक्षण  समझौता  नहीं  किया  गया

 ट्विपश्ीय  निवेश  संवर्धन  एवं  संरक्षण  समझौता

 के  तहत  व्यापार  संबंधी  मामले  नहीं  बी०आई०

 पी०पी०ए०  का  ठहेश्य  भारत  और  उस  देश  के  बीच  निवेश  प्रवाहों

 को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  एक  साझा  मंच  उपलब्ध  कराना

 जिसके  साथ  भारत  सरकार  मे  समझौते  पर  हस्ताक्र  किए  इसके

 दोनों  देशों  के  निवेशक  ज्यादा  सुरक्षित  महसूस  करते

 जिससे  निवेश  कौ  जाने  वाली  मिधियों  में  वृद्धि  होती

 विवरण

 द्विपक्षीय  निवेश  संवर्धन  और

 सं०  संरक्षण  समझौतों  पर

 हस्ताश्श  करने  की  तारीख

 1  2  3

 1.  इंग्लैंड  14  1994

 2...  रूसी  संघ  23  1994

 3.  जर्मनी  10  1995

 4...  मलेशिया  3  1995

 5...  डेनमार्क  6  1995

 6...  तु्कमेनिस्तान  20  1995

 7.  नौदरलैंड  6  1995

 8...  इटली  23  1995

 9.  तजाकिस्तान  13  1995

 10.  इजराइल  29  1996

 कोरिया  26  1996

 12.  7  1996
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 13.  चैक  गणतंत्र  7।  1996  38.  स्वीडन  4  2000

 14.  कजाकिस्तान  9  1996  39.  थाइलैण्ड  10  2000

 15.  श्रीलंका  22  1997  40.  लाओ  पी०डी०आर०  9  2000

 16...  वियतनाम  8  1997  3  2001

 17.  ओमान  2  1997  42.  क्रोशिया  4  2001

 18.  स्वीटजरलैंड  4  199  43...  कुवैत  27  2001

 19.  मिल  9  1997  ।  2001

 20.  किरगिज  गणतंत्र  16  1997  45.  साइप्रस  9  2002

 21.  फ्रांस  2  1997
 46.  थाना  5  2002

 22.  सके  30  1997
 47.  यमन  30  2002

 23.  बेल्जियम  31  1997  :
 ५8.  फिनलैण्ड  7  2002

 24.  रोमानिया  17  1997
 49.  बेलारूस  27  2002

 25.  मॉरिशस  4  1988
 50.  17  2002

 26.  पुर्की  7  1997
 51.  युगोस्लाविया  31  2003

 27.  बुल्गारिया  26  1  *

 चुटा  भाइन  2  पर  छा
 52...  जिषोटी  19  2003

 28.  मारोक्को  13  1999
 53.  अरमेनिया  23  2003

 29.  इंडोनेशिया  10  1999  54.  सूडान  23  2003

 30.  जिम्बावे  10  1999  55.  हंगरी  3  2003

 31.  आस्ट्रेलिया  26  1999  56.  बहरीन  13  1994

 32.  कतर  7  1999  57.  सऊदी  अरेबिया  25  1996

 33.  उजबेकिस्तान  18  1999  58.  बोस्तिया  और  हर्जगोविना  12  2006

 34.  अ्जँटीना  20  1999  59.  सस्‍्लोवाक  गणतंत्र  25  2006

 35.  आस्ट्रिया  8  1999  60.  चीन  21  2006

 36.  फिलिपिन्स  28  2000  61.  जान  1  2006

 37.  पुर्तगाल  _28  2000  62.  त़िनीदाद  और  टुबैगो  12  2007
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 63.  हेलेनिक  गणतंत्र  26  2007

 64.  मैक्सिको  21  2007

 65.  लीबिया  26  2007

 66.  आईसलैण्ड  29  2007

 67.  इथोषिया

 ह

 5  2007

 तेपई  और  तेपई  इकनोमिक  एंड  कल्चरल  नई

 दिल्ली  के  बीच  हस्ताक्षरित  समझौते  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  भारत

 सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  एकतरफा

 समाचार  और  मनोरंजन  के  चैनल

 555.  श्री  जी०  करूणाकर  रेड्डी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  पृथक-पृथक  कितने  समाचार  और  मनोरंजन

 चैनलों  द्वारा  अपने  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  किया  जा  रहा

 भारतीय  स्वामित्व  और  विदेशी  भागीदारी  के  अंतर्गत  राज्य-वार

 पृथक-पृथक  कितने  चैनल  कार्यरत

 क्या  सरकार  ऐसे  चैनलों  को  विनियमन  हेतु  कोई  विधान

 बनाने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  उक्त  विधान  के  कब  तक  बनाये  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 संस्तदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  दिनांक  15.11.2007  तक  की  स्थिति  के

 मंत्रालय  ने  149  समाचार  एवं  समसामयिक  विषयक  टी०वी०  चैनलों

 और  106  गैर-समाचार  एवं  समसामयिक  विषयक  टी०वी०  चैनलों  को

 भारत  से  अपलिंग  करने  की  अनुमति  दे  दी  विदेश  से  अपलिक

 किए  जाने  वाले  पांच  (5)  टी०वी०  चैनलों  को  भी  भारत  में  डाठउनलिक

 करने  की  अनुमति  दी  गई  इसके  विदेश  से  अपलिंक

 किए  जाने  वाले  52  टी०वी०  चैनलों  को  अनन्तिम  रूप  से  भारत  में

 डाउनलिंक  करने  की  अनुमति  दी  गई  परिचालन  की  अनुमति  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  दी  गई  है  न  कि

 29  1929  लिखित  oat

 भारत  से  अपलिक  करने  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  कुल  255
 चैनलों  में  से  123  चैनलों  पर  भारतीय  स्वामित्व  ह ैजबकि  132  चैनलों
 पर  मूल  कंपनी  में  विदेशी  इक्विटी  के  अलग-अलग  घटक  विदेश
 से  अपलिक  किए  जाने  वाले  और  भारत  में  डाठमलिंक  करने  के  लिए

 अनुमति  प्राप्त  कुल  57  टी०वी०  चैनलों  में  से  2  टी०वी०  चैनलों

 में  भारतीय  इक्विटी  है  जबकि  शेष  55  टी०वी०  चैनलों  में  जिदेशी

 इक्विटी

 से  प्रसारण  सेवा  विनियमन  विधेयक  के  प्रस्तावित

 मसौदे  पर  विचार  कर  रहा  उक्त  विधेयक  अभी  प्रारूप  के  स्तर

 पर  है  और  इसके  संबंध  में  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  अन्य  स्टेकहोल्डरों

 के  साथ  परामर्श  किया  जा  रहा  उक्त  विधेयक  को  अंतिम  रूप

 देने  की  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  परामर्श

 एक  सतत  प्रक्रिया

 शिक्षा  को  समवर्ती  सूची  से  स्थामान्तरित  करना

 556.  श्री  अघलराव  पाटील  शिवाजीराव  :  क्‍या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्य  शिक्षा  को  भारत  के  संविधान  में  समवर्ती

 सूची  से  निकाल  कर  राज्य  सूची  में  डालने  की  मांग  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :

 और  प्रश्न  नहीं

 वर्कशेड  स्कीम

 557.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  बुनकरों  और  कारीगरों  के  लिए  वर्कशेड  स्कीम  के

 क्या  उद्देश्य

 यह  योजना  किस  तिथि  से  आरम्भ

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इस  योजना  से  राज्य

 और  संघ  राण्थ  क्षेत्र-वार  लाभान्वित  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  वस्त्र  मंत्रालय  ने  भी  ऐसी  ही  योजना  आरम्भ  की

 और
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 यदि  तो  दोनों  योजनाओं  के  अंतर्गत  लाभार्थियों  को  किस

 प्रकार  लाभ  प्रदान  किया

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 सरकार  लघु  एवं  मध्यम  उद्यम  मंत्रालय  ने  खादी  एवं  ग्रामोद्योग

 आयोग  के  परामर्श  से  खादी  सेक्टर  में  कताईकारों

 तथा  बुनकारों  के  लिए  वर्कशेडों  के  निर्माण  हेतु  कारीगरों  के

 लिए  वर्कशेड  का  प्रारूप  तैयार  किया  खादी  कारीगरों  के

 लिए  वर्कशेडों  के  निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  में  इस  योजना

 के  मुख्य  उद्देश्य  निम्न  प्रकार

 (+)  बेहतर  कार्यस्थल  प्रदान  करके  बेहतर  परिवेश  प्रदान  करना

 ताकि  वे  अपना  कताई  तथा  बुनाई  कार्य  कुशलतापूर्वक  कर

 और

 (॥)  उनके  उपकरणों  तथा  भण्डारण  सहायक  सूत  तथा

 वस्त्र  आदि  को  रखने  हेतु  अधिक  स्थान  उपलब्ध

 खादी  कारीगरों  के  लिए  वर्कशेड  योजना  हेतु  यह  प्रस्ताव  अभी

 अवधारणा  के  स्तर  पर  है  और  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  यह  एक  केन्द्रीय

 क्षेत्र  की  योजना

 इस  योजना  के  निर्माण  हेतु  प्रस्ताव  अभी  अवधारणा  के  स्तर

 पर  है  और  अभी  इसका  मूल्यांकन  योजना  आयोग  और  अन्य

 मंत्रालयों  द्वारा  किया  जाना

 प्रश्न  नहीं  उठता

 कपड़ा  मंत्रालय  हथकरघा  ने

 योजना  के  दौरान  समेकित  हथकरधा  विकास  योजना

 )  कार्यान्वित  करने  हेतु  प्रस्ताव  किया  है  जिसका

 वर्कशेड  योजना  एक  घटक  आई०एच०डी०एस०  को  अभी

 अनुमोदन  प्रदान  किया  जाना

 खादी  बुनकरों  तथा  कारीगरों  के  लिए  प्रस्तावित  वर्कशेड

 योजना  के  तहत  लगभग  20  वर्ग  मीटर  स्थान  प्रति  इकाई  वाले  वर्कशेड

 के  निर्माण  हेतु  25,000  रुपये  तक  की  वित्तीय  सहायता

 अथवा  लागत  का  75%]  जो  भी  कम  प्रदान  करने  करा  प्रस्ताव

 95  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  पर  १॥वीं  योजना  अवधि  के

 दौरान  38,000  खादी  कारीगरों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 कपड़ा  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्यत  की  जाने  वाली  आई०एच०डी०एस०

 वर्कशेड  योजना  घटक  के  तहत  क्लस्टरों  के  अंतर्गत  तथा  बाहर

 के  बुनकरों  को  शामिल  किया  20  वर्ग  मीटर  वाले  वर्कशेड

 के  निर्माण  के  लिए  गरीबी  रेखा  के  नीचे  की  श्रेणी  के  बुनकरों  को
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 25,000/-  रुपये  का  केवल  75%,  अर्थात  18,750/-  रुपये  की  सहायता

 प्राप्त  होने  की  अपेक्षा

 सौमेंट  की  कौमतों  में  वृद्धि

 558.  प्रौ०  महादेवराव  शिवनकर  :

 श्री  पी०णसौ०  थामस  :

 प्रो०  एम०  रामदास  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  देश  में  सीमेंट  की  आपूर्ति  प्रभावित  हुई

 है  और  कीमतें  भी  बढ़ी

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  माह-वार  सीमेंट

 की  कीमतों  में  कितनी  वृद्धि  दर्ज  की  गई

 निर्माण  उद्योग  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा

 क्या  बिल्डर  एसोसिएशन  ऑफ  इंडिया  ने  सीमेंट  विनिर्माताओं

 की  अनुचित  व्यापारिक  गतिविधियों  के  विरोध  में  देश  में  निर्माण  क्रियाकलापों

 को  बंद  करने  की  घोषणा  की

 (23)  यदि  तो  सीमेंट  विनिर्माताओं  के  विरूद्ध  सरकार  द्वारा

 की  गई/की  जाने  वाली  कार्यवाही  क्‍या  और

 सीमेंट  की  कीमतों  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अश्विनी  :  और

 सीमेंट  का  उत्पादन  और  प्रेषण  प्रतिवर्ष  बढ़  रहा  सीमेंट  विनिर्माता

 संघ  के  अनुसार  वर्ष  2004-05,  2005-06  और  2006-07  में  सीमेंट

 का  कुल  उत्पादन  127.57  मिलियन  141.81  मिलियन  टन

 और  155.66  मिलियन  टन  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  असमानता

 के  कारण  सीमेंट  का  औसत  मूल्य  2005  में  158  रुपये  प्रति

 बोरी  से  बढ़कर  2007  में  231  रुपये  प्रति  बोरी  हो  गया

 माह-वार  मूल्यों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 इस्पात  आदि  जैसी  अन्तर्वेशी  सामग्री  के  मूल्य  में

 होने  वाले  किसी  भी  प्रकार  की  बढ़ोतरी  का  निर्माण  संबंधी  उद्योग  पर

 परिणामी  प्रभाव

 और  बिल्डर  एसोसिएशन  ऑफ  हएण्डिया  ने  सीमेंट

 विनिर्माताओं  की  अनुचित  व्यापारिक  गतिविधियों  के  विरोध  में  अभ्यावेदन
 -

 प्रस्तुत  किया  एकाधिकार  और  प्रतिबंधित  व्यापार  व्यवहार  आयोग
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 जो  एक  अर्द्शासी  निकाय  मामले  पर

 पहले  ही  कार्रवाई  कर  रहा

 सरकार  में  सीमेंट  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के

 उद्देश्य  से  बाजार  में  उसकी  आपूर्ति  बढ़ाने  हेतु  अनेक  उपाय  किए

 इसके  अंतर्गत  सीमेंट  पर  आयात  शुल्क  को  घटाकर  करते

 हुए  तथा  समतुल्य  शुल्क  और  विशेष  अतिरिक्त  आदि  को

 हटाते  हुए  आयात  को  सुगम  बनाने  जैसे  उपाय  शामिल  इसके

 भारत  सरकार  के  एक  उद्यम  -  एम०एम०टी०सी०  लिमिटैड  और

 टैनसेम  नामक  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  के  एक  उद्यम  को  बाजार  में

 आयातित  सीमेंट  की  अच्छी  मात्रा  में  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराने  के

 लिए  सीमेंट  2003  के  प्रावधानों  के  तहत

 सीमेंट  आयात  करने  हेतु  विशेष  छूट  दी  गई  इन  उपार्यों  के  कारण

 सीमेंट  के  मूल्यों  में  काफी  हद  तक  स्थिरता  आई  है  और  मार्च  से

 2007  के  बीच  इनमें  केवल  2.67  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  दर्शायी

 गई

 विवरण

 वर्ष  माह  प्रति

 औसत  मूल्य  2005  से  2005  से

 रुपए  में  हुई  मूल्य  मूल्यो  में

 वृद्धि  बढ़ोत्ती  की

 प्रतिशत

 त  2  3  4  5

 2005  दिसम्बर  158

 2006  जनवरी  163  5  ३.2%

 175  17  10.8%

 मार्च  189  31  19.6%

 अप्रैल  199  बा  25.9%

 मई  200  42  26.6%

 जून  201  43  27.2%

 जुलाई  201  43  27.2%

 अगस्त  201  43  27.2%

 सितम्बर  202  44  27.8%
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 1  2  3  4  5

 अव्तुबर  205  47  29-7%

 जवम्बर  208  50  31.6%

 दिसम्बर  209  51  32.3%

 2007  जनवरी  209  51  32.3%

 फरवरी  212  54  34.2%

 मार्च  225  67  42.4%

 अप्रैल  226  68  43.0%

 मई  226  68  43.0%

 जून  227  69  43.7%

 जुलाई  229  गा  44.9%

 अगस्त  231  73  46.2%

 सितम्बर  231  73  46.2%

 अक्तूबर  231  73  46.2%

 सेंटर  फॉर  जियोमैेटिक  एण्ड  एनवायरनमेंट

 मैनेजमेंट  कौ  स्थापना

 559.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  सेंटर  फॉर  जियोमेटिक  एण्ड  एनवायरनमेंट

 मैनेजमेंट  की  स्थापना  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  केद्ध  के  साथ  भागीदारी  करने

 वाला  संयुक्त  उद्यम  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०

 :  जियोमेटिक  और  इनवायरमेंट  मैनेजमेंट  हेतु  एक

 केद्ध  स्थापित  करने  से  संबंधित  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  मंत्रालय  थे

 विचाराधीन  नहीं



 423  प्रश्नों  को

 से  प्रश्न  नहीं

 विशेष  जरूरत  वाले  बच्चे

 560.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  नामांकित  बच्चों  में

 केवल  64  प्रतिशत  बच्चों  को  ही  विशेष  जरूरत  याले  बच्चों

 के  रूप  में  पहचाना  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 .  क्‍या  ऐसे  बच्चों  के  नामांकन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  ने  काई  उपाय  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 .  क्‍या  ऐसे  बच्चों  के  नामांकन  में  पिछड़  रहे  राज्यों  के  लिए

 कोई  अतिरिक्त  पैकेज  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  विशेष  आवश्यकताओं  वाले  बच्चों

 में  से  90.44  प्रतिशत  बच्चों  को  सितम्बर  2007  तक  सर्व  शिक्षा  अभियान

 के  तहत  नियमित  शिक्षा  गारंटी  योजना/वैकल्पिक  एवं  नवाचारी

 शिक्षा  केन्द्रों  तथा  गृह-आधारित  शिक्षा  में  शामिल  किया  गया  राज्यों

 की  क्षमता-निर्माण  का  कार्य  प्रारंभ  किया  गया  है  ताकि  वे  सर्व  शिक्षा

 अभियान  के  तहत  विशेष  आवयकताओं  वाले  बच्चों  के  लिए  कार्यकलापों

 को  संचालित  करने  में  सक्षम  हो

 ]
 :

 स्वतंत्रता  सेनानियों  संबंधी  राष्ट्रीय  नीति

 561.  श्री  एस०के०  खारवेनथन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  कल्याणार्थ  कोई  राष्ट्रीय

 नीति/योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 नई  नीति  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माणिकराव  होडल्या  :

 और  जी  सरकार  ने  1969  में  अंडमान

 राजनैतिक  कैदी  नामक  एक  स्कीम  शुरू  की  थी  जिसके  अंतर्गत

 ऐसे  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर  की  गई  थी  जिन्होंने  पांच  वर्षों

 की  न्यूनतम  अवधि  के  लिए  सैल्यूयर  पोर्ट  ब्लेयर  द्वीप

 में  सजा  काटी  भारतीय  स्वतंत्रता  की  वर्षगांठ  के

 अवसर  पर  1972  में  स्वतंत्रता  सैनानियों  के  सभी  वर्गों  को  कवर  करते

 हुए  एक  नियमित  सेनानी  पेंशन  शुरू  की  गई

 इस  स्कीम  को  उदारीकृत  बनाया  गया  था  तथा  सैनिक  सम्मान

 पेंशन  1980"  के  रूप  में  पुनः  नामित  किया  गया  स्कीम

 की  मुख्य  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 1.  सम्मान  पेंशन  प्रदान  करने  हेतु  पात्रता

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  निम्नलिखित  श्रेणियां  सम्मान  पेंशन  की  पात्र

 वह  व्यक्ति  जिसने  स्वतंत्रता  संग्राम  के  संबंध  में  कम  से

 कम  6  माह  की  सजा  भोगी  है  और  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  संबंधित  स्वतंत्रता  सेनानियों  के

 मामले  में  3

 वह  व्यक्ति  जो छह  माह  या  इससे  अधिक  अवधि  के  लिए

 भूमिगत  रहा

 वह  व्यक्ति  जो  छह  माह  या  उससे  अधिक  अवधि  के  लिए
 अपने  घर  में  नजरबंद  रहा  या  अपने  जिले  से  बाहर  किया

 गया

 वह  व्यक्ति  जिसकी  संपत्ति  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  में  भाग

 लेने  के  कारण  जब्त  या  कुर्क  कर  दी  गई  हो  और  बेच

 दी  गई

 (2)  वह  व्यक्ति  जो  गोलीबारी  या  लाठी  चार्ज  के  दौरान  स्थायी

 रूप  से  विकलांग  हो  गया

 वह  व्यक्ति  जिसने  स्वतंत्रता  सेनानी  संग्राम  में  भाग  लेने  के



 425.  प्रश्नों  के

 कारण  अपनी  सरकारी  नौकरौ  निकायें  में  नौकरी

 सहित  केन्द्र/शाण्य  खो  दी  और  इस  प्रकार  वह

 आजीविका  के  साधन  से  वंचित  हो  गया

 वह  व्यक्ति  जिसे  बेंत/कोड़े/कोड्डों  की  मार  के  10  प्रह्मरों
 की  सजा  दी  गई

 '

 2.  यदि  उपर्युक्त  किसी  भी  श्रेणी  में  आने  वाला  स्वतंत्रता  सेनानी  जीवित

 नहीं  तब  कोई  भी  पात्र  आश्रित  अर्थात  विधवा/विधुर,  अविवाहित

 और  बेरोजगार  माता  और  पिता  आश्रित  परिवार  पेंशन  के  पात्र
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 3.  किसी  अर्थात  आई०एन०ए०  सहित  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम

 में  भाग  लेने  के  दौरान  मारे  गए  या  कार्रवाई  के  दौरान  या  हिशासत
 में  मारे

 गए  किसी  व्यक्ति  या  जिसे  मृत्यु  दंड  की  सजा  दी  गई
 या  भूतपूर्व  सैनिक  व्यक्ति  जो  ब्रिटिश  के  खिलाफ  लड़ते  हुए  मारा  गया

 का  कोई  एक  आश्रित  सम्मान  पेंशन  का  भी  पात्र  होगा

 1.  पेंशन  की  दर

 स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  पात्र  आज्ितों  के  विभिन्‍न  वर्गों  को

 प्रति  माह  प्रदान  की  जाने  वाली  पेंशन  और  महंगाई  राहत  की  वर्तमान

 दर  नीचे  दी  गई

 क्रम  श्रेणी  मूलभूत  पेंशन  मंहगाई  राहत

 ।  अंडमान  के  भूतपूर्व  राजनीतिक  बंदी  7,330/-  4,984/-

 वे  स्वतंत्रता  सेनानी  जिन्होंने  ब्रिटिश  इंडिया  से  बाहर  यातनाएं  6,830/-  4,644/-

 भोगी  को

 ॥.  अन्य  स्वतंत्रता  सेनानी  6,330/-  4,304/-

 ॥.  उपर्युक्त  श्रेणियों  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवा/विधुर  संबंधित  पीड़ित  स्वतंत्रता  संबंधित  पीड़ित  स्वतंत्रता

 सेनानी के  अनुरूप  पात्रता  सेनानी के  अनुरूप  पात्रता

 ४.  अविवाहित  और  बेरोजगार  पुत्रियां  1,500/-  प्रत्येक  1,020/-  प्रत्येक

 ४  माता  और  पिता  1,000/-  प्रत्येक  680/-  प्रत्पेक

 ॥.  अन्य  सुविधाएं

 (1)  एक  साथी  के  साथ  स्वतंत्रता  सेनानी  और  विधवा/विधुर  को

 आजीवन  मुफ्त  रेलवे  पास  श्रेणी/९०सी०

 (॥)  केद्ध  सरकार  के  सभी  अस्पतालों  और  सार्वजनिक  ठद्यम

 ब्यूरो  के  नियंत्रणाधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रर्मों  द्वारा

 संचालित  अस्पतालों  में  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधायें/स्वतंत्रता

 सेनानियों  और  उनके  आश्रितों  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  की  सुविधाएं  भी  प्रदान  की

 गई

 (॥)  स्थापना  प्रभारों  के  बगैर  और  आधार  किराये  का  भुगतान

 करने  पर  संभाव्यता  के  अध्यधीन  टेलीफोत

 दिल्ली  में  रह  रहे  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  सामान्य  पूल  का

 रिहायशी  आवास  रूप  से  5%  विवेकाधीन  कोटे  के
 (iv  चना

 (५)  स्थतंत्रता  सेनानी  की  मृत्यु  के  बाद  स्वतंत्रता  सेनानी  की

 विधवा/विधुर  को  माह  की  अषधि  तक  आबास  रखने

 की  अनुमति  भी  दी  जाती  और

 (५)  जिन  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  देखभाल  करने  के  लिए  कोई

 नहीं  है  उनके  लिए  गई  दिल्ली  में  स्थापित  फ्रीडम  फाइटर्स

 होम  में  आवास  की

 (५४)  उपर्युक्त  सुविधाओं  के  अंडमान  के  भूत-पूर्व  स्वतंत्रता

 सेनानी  निम्नलिखित  सुविधाओं  के  भी  पात्र

 एक  साथी  के  साथ  स्वतंत्रता  सेनागी  और  विधवा  को

 वर्ष  में  एक  बार  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  कौ

 यात्रा  के  लिए  मुफ्त  समुद्री  यात्रा  की  और

 एक  साथी  के  साथ  स्वतंत्रता  सेनानी  को  वर्ष  में

 एक  कर  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीप  समूह  कौ  यात्रा

 के  लिए  मुफ्त  हवाई  यात्रा  की
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 (vii)  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  प्रदान  की  जा  रही  सभी  प्रमुख

 उनकी  विधवा/विधुरों  को  भी  प्रदान  की  जाती

 .

 आकाशवाणी  केन्द्रों  का  कंप्यूटीकरण

 562.  श्री  सुभाष  सुरेश्ंद्र  देशमुख  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कार्यक्रमों  के  बेहत  प्रसारण  के

 लिए  आकाशवाणी  केंद्रों  का  कंप्यूटीकरण  करने  का

 यदि  तो  प्रत्येक  केंद्र  पर  होने  वाली  अनुमानित  लागत

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  बारे  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :

 और  ब्यौरे  के  11  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज

 में  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 अल्पसंख्यक  प्रकोष्ठ

 563.  श्री  रामदास  आठवले  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कानून  व्यवस्था  और  सुरक्षा  मुद्दों  स ेसंबंधित  अल्पसंख्यकों

 की  शिकायतों  की  सुमवाई  के  लिए  कोई  गठित

 किया

 यदि  तो  इसका  गठन  किस  तिथि  को  किया  और

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  अल्पसंख्यक  प्रकोष्ठ  को  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  इसके  गठन  से  अब  तक  कितनी  शिकायतें

 निपटाई  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 से  मंत्रालय  को  समय-समय  पर  कानून  व्यवस्था  और  सुरक्षा  मुद्दों
 से  संबंधित  अल्पसंख्यकों  की  शिकायतें/रिपोर्ट  प्राप्त  होती  रहती  चूंकि

 कानून  और  व्यवस्था  संविधान  में  राज्य  का  विषय  है  इसलिए  ये

 शिकायतें/रिपोर्ट  कानून  के  अनुरूप  उपयुक्त  कार्रवाई  किए  जाने  के  लिए

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  भेज  दी  जाती  जब
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 कभी  आवश्यक  माना  जाता  है  अल्पसंख्यकों  के  बीच  शांति  एवं  सौहार्द

 स्थापित  करने  और  उन  के  संरक्षण  हेतु  कदम  उठाने  के  लिए  उपयुक्त

 सलाह/निर्देश  भी  जारी  किए  जाते

 कॉयर  उद्योग  का  नवीकरण

 564.  श्री  किसनभाई  जी०  पटेल  :

 श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 क्या  लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्यारहवीं  योजना  अवधि  में  कॉयर

 उद्योग  में  प्रौद्योगीकी  को  उन्नत  बनाने  और  इसका  उन्नयन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  प्रोन्‍्न्यन  के  लिए  कॉयर  उद्योग

 को  धनराशि  किस  प्रकार  प्राप्त

 क्या  कॉयर  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  से  रोजगार  के  अवसरों

 में  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री  महावीर  :

 और  ॥॥वीं  योजना  के  दौरान  99  करोड़  रुपये  के  बजट  परिव्यय

 के  साथ  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकी

 उन्‍नयनਂ  नामक  केंद्रीय  क्षेत्र  की  एक  नई  योजना  आरंभ  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  इस  योजना  में  कॉयर  यार्न  की  कताई  करने  वालों  और

 घरेलू  तथा  निर्यात  बाजार  के  लिए  मूल्य  वर्धित  उत्पादों  की  बुनाई  और

 उत्पादन  में  लगी  अति  लघु/घरेलू  इकाइयों  को  चरणबद्ध  रूप  में  आर्थिक

 मदद  दिए  जाने  का  प्रावधान

 योजना  का  कुल  परिव्यय  अनंतिम  रूप  से  243  करोड़  रुपये

 प्रस्तावित  किया  जा  रहा  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित

 (i)  भारत  सरकार  से  अनुदान  -  99  करोड़  रुपये

 (॥)  वित्तीय  संस्थानों  से  सावधि  ऋण  -  132  करोड़  रुपये

 (॥)  लाभार्थी  का  योगदान  -  12  करोड  रुपये

 प्रस्तावित  योजना  के  परिष्यय  का  अनुपात  निम्नलिखित
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 और  इस  योजना  में  योजना  के  दौरान  लगभग

 60,800  लाभार्थियों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें  से  ३6,800
 के  नए  रोजगार  होने  की  उम्मीद  यह  योजना  सरकार  के  सक्रिय

 विचाराधीन

 शिक्षा  का  अधिकार

 565.  श्री  सुभाष  महरिया  :

 श्री  एस०  अजय  कुमार  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड  :

 श्री  कैलाशनाथ  सिंह  यादव  :

 श्री  देविदास  पिंगले  :

 श्री  मो०  ताहिर  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शिक्षा  के  अधिकार  विधेयक  के

 मसौदे  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  इस  बारे  में  अपने  स्वयं  के  कानून  बनाने

 संबंधी  सरकार  के  सुझाव  को  नकार  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  हमारे  संविधान  में  उल्लिखित  का  अधिकारਂ

 नीति-निर्देशक  सिद्धान्तपूर्ण  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 बच्चों  को  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  प्रदान  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  संविधान  का  अनुच्छेद  जो

 6-14  वर्ष  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  को  मौलिक  अधिकार
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 का  दर्जा  देता  के  अनुपालन  में  यह  प्रावधान  करते  हुए  कि
 छह  से  चौदह  वर्ष  के  सभी  बच्चों  को  निःशुल्क  एवं  अनिवार्य  शिक्षा
 उस  ढंग  से  प्रदान  करेगा  जैसा  राज्य  विधि  द्वारा  निर्धारित  शिक्षा
 का  अधिकार  संबंधी  मानक  विधेयक  का  एक  प्रारूप  तैयार  किया  गया
 था  जिसे  रूपरेखा  के  रूप  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  टिप्पणियां  प्राप्त

 करने  के  लिए  उनके  बीच  परिचालित  किया  गया  राज्यों  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  मुख  आपत्तियां  इन  मुद्दों  पर  उठाई  गई

 1.  राज्य  विधान  के  लिए  मानक  विधेयक  द्वारा  केंद्रीय

 विधन  के  प्रतिस्थापन  का

 2...  शिक्षा  का  अधिकार  संबंधी  मानक  विधेयक  के  अधिनियमन

 अथवा  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मौजूदा  अधिनियमों  में

 संशोधन  के  संबंध  में  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  साथ  सर्व

 शिक्षा  अभियान  निधीयन  का

 3.  प्रत्येक  राण्य  सरकार  के  राजस्व  पर  कानून  व  व्यवस्था  के

 बाद  प्रारंभिक  शिक्षा  पर  व्यय  का  प्रभार  सबसे  अधिक

 4...  निःशुल्क  तथा  अनिवार्य  शिक्षा  के  लिए  वित्तीय  देयता  का

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  वहन  किया

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  व्यक्ष  किए  गए  कड़े
 विरोधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसमें  शामिल  मसलों  की  जांच  करने

 और  इस  मामले  पर  आगे  ठचित  कार्रवाई  करने  के  संबंध  में  सरकार

 को  सलाह  देने  के  लिए  06  2007  को  उच्च  स्तरीय  दल  जिसमें

 मात्॒व  संसाधन  विकास  वित्त  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष

 और  प्रधानमंत्री  की  आर्थिक  सलाहकार  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  शामिल

 की  बैठक  आयोजित  की  गई  ताकि  सरकार  की  उस  प्रतिबद्धता  को

 पूरा  किया  जा  सके  जिससे  संविधान  की  अपैक्षाओं  के  अनुसार  शिक्षा

 को  मौलिक  अधिकार  का  स्वरूप  दिए  जाने  के  संबंध  में  समुचित  कामून
 बनाना  सुसाध्य  प्रारंभिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  के  उद्देश्यों

 को  सर्व  शिक्षा  अभियान  के  माध्यम  से  पूरा  किया  जा  रहा  प्रारंभिक

 शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  की  दिशा  में  अपनी  प्रतिबद्धता  के  एक  हिस्से

 के  रूप  में  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  लिए  बजटीय  आबंटनों

 में  पिछले  तीन  वर्षों  में  उल्लेखनीय  रूप  से  बढ़ोतरी  की

 1

 देश  में  स्वर्ण  का  अनुमानित  भण्डार

 566.  श्री  असादूददीगन  ओवेसी  :

 श्री  एकमाथ  महादेव  ग्रावकबाड  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 देश  में  वर्तमान  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  स्वर्ण  का

 अनुमानित  भण्डार  कितना

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौशन  और  आज  की

 तिथि  तक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल  वार्षिक  उत्पादन  और

 मांग  कितनी

 क्या  कुछ  राज्य  जिनमें  स्वर्ण  भण्डार  होने  की  संभावना  है

 उन्होंने  इसका  दोहन  नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योय  और  कारण  क्‍या  और

 (5)  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  टी०  सुब्यारामी  :

 भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  तैयार  की  गई  राष्ट्रीय  खनिज  सूची  के  अनुसार
 1.4.2005  की  स्थिति  के  अनुसार  स्वर्ण  अयस्क  का  कुल  भण्डार

 19.25  मिलियन  टन  आंका  गया  राज्य-वार  ब्यौरा  निम्नवत

 टन

 राज्य  कुल  भण्डार

 आन्ध्र  प्रदेश  1.54

 झारखण्ड  0.09

 कर्नाटक  17.62

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सोने  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन

 निम्तानुसार

 राज्य  2004-05  2005-06...  २006-07

 कर्नाटक  3.501  2.846  2.336

 झारखण्ड  0.025  0.201  0.154

 गुजरात  5.154  6.710  10.335

 तौर
 जी

 कुल  8.680  9.757  12-825

 2004-05,  2005-06  तथा  2006-07  के  दौरान  सोने  की  घरेलू
 खपत  क्रमशः  791.136  733.103  टन  तथा  725.888  टन  रहा

 से  सोने  का  उत्पादन  खनन  पर  निर्भर  करता  है  जो

 विस्तृत  गवेषण  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  आरंभ
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 झारखण्ड  और  कर्नाटक  में  सोने  के  लिए  खनन  किया  जाता

 1.4.2004  से  31.3.2007  तक  सोने  के  लिए  2  खनन  पट्टे  तथा  3

 पूर्वेक्षण  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन

 संसूचित  किये  गये  हैं  और  इनके  ब्यौरे  खान  मंत्रालय  की  वेबसाइट

 (॥02:/01009.0/0,1))  पर  उपलब्ध

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 ५67.  श्री  आगंदराब  विठेया  अडसूल  :

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  अनन्त  नायक  :

 क्या  जाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश-वार  लौह

 अयस्क  की  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गई  और  इससे  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अर्जित  की

 देश  में  भारी  मांग  होने  के  बावजूद  उच्च  गुणवत्ता  वाले

 लौह  अयस्क  को  निर्यात  करने  के  क्‍या  कारण

 भावी  लक्ष्य  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 देश  में  लौह-अयस्क  की  कुल  कितनी  आवश्यकता

 क्या  सकरार  का  विचार  लौह-अयस्क  निर्यात  को  और  घरेलू
 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  लौह-अयस्क  नीति  पर  पुनर्विचार
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  उआए  गए/उठाए
 जाने  वाले  कदम  क्‍या

 वाणिज्य  और  दद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  और  लौह  अयस्क

 का  उत्पादन  मौजूदा  घरेलू  मांग  से  अधिक  खनन  एवं  आकार  देने

 तथा  ढेलेदार  अयस्क  के  अंशांकन  के  दौरान  उत्पादित  अधिशेष  लौह

 अयस्क  फाइन्स  को  निर्यातों  के  माध्यम  से  खाली  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  घरेलू  इस्पात  उद्योग  से  इसकी  मांग  कम

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश-वार  निर्यातित

 लौह  अयस्क  की  मात्रा  और  उससे  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  को  दशाने  वाला

 विवरण  संलग्न
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 उपलब्ध  सूचना  के  अमुसार  भारत  में  लौह  अयस्क  के  पर्याप्त

 संसाधन  दिनांक  1.4.2005  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  संसाधनों

 से  अनुमानित  मात्रा  25.25  बिलियन  टन  है  जिसमें  14.63  बिलियन  टन

 हेमेटाइट  और  10.619  बिलियन  टन  मैग्नेटाइट  शामिल  है  तथा  इसमें

 निरंतर  वृद्धि  हो  रही  भारत  में  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  घरेलू

 इस्पात  उद्योगों  की  मांग  स ेकाफी  अधिक  है  और  अधिशेष  लौह  अयस्क

 का  निर्यात  किया  जाता

 (5)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  लौह  अयस्क  की  मांग

 निम्नानुसार

 मिलियम  टन

 वर्ष  घरेलू  मांग

 त  2

 2004-05  54.00

 2005-06  58.00
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 2006-07  उपलब्ध  नहीं

 राष्ट्रीय  इस्पात  2005  के  अनुसार  110  मिलियन  टन  के  हस्पात

 उत्पादन  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  2019-20  तक  भारत

 में  लौह  अयस्क  की  मांग  190  मिलियन  टन  इस्पात  मंत्रालय

 ने  इस्पात  2005  में  निर्धारित  कार्यनीतिक  लक्ष्यों  का

 संबंधी  विषय  पर  एक  अध्ययन  किया  अध्ययन

 के  अनुसार  104  मिलियन  टन  कौ  संभावित  क्षमता

 निर्माण  की  तुलना  में  वर्ष  2011-12  तक  लौह  अयस्क  की  जरूरत

 158  मिलियन  टन  वर्ष  2019-20  तक  175  मिलियन  टन

 की  संभावित  क्षमता  निर्माण  की  तुलना  में  प्रौद्योगिकी

 प्रक्रिया/पद्धतियों  के  समान  मिश्रण  को  मानते  हुए  लौह  अयस्क  कौ  जरूरत

 256  मिलियन  टन  तक  बनती

 से  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  मौजूदा
 लौह  अयस्क  निर्यात  नीति  धरेलू  प्रयोजन  और  अधिशेष  मात्रा  के  निर्यात

 के  लिए  लौह  अयस्क  के  विवेकपूर्ण  उपयोग  की  विनियमित  करती  है

 और  बढ़ावा  देती

 विवरण

 देश-वार  लौह  अयस्क  नियति

 मिलियन  टन  मूल्य  करोड़  रुपए

 2004-05  2005-06  2006-07

 देश  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 चीन  59.40  11,132.69  74.13  15,186.31  80.16  16,609.22

 जापान  11.13  1,128.00  10.33  1,506.18  8.63  192.42

 दक्षिण  कोरिया  2.18  397.60  1.32  158.18  1.91  280.64

 ताइवान  0.61  111.25  0.14  15.88  न  कु

 यूरोप  2.89  527.09  2.10  350.28  2.07  303.22

 अन्य  1.94  353.83  1.25  158.17  1.02  150.57

 कुल  78.15
 285.  2365046  का  7350  9  98791883607 13,650.46 89.27 17,375.00 93.79  ३  18,836.07

 89.27  स्रोत: गुणवत्ता-गोवा खनिज अयस्क निर्यातक we "शन (जी०एम०ओ०ई०ए०), कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी  93.79

 गुणवत्ता-गोवा  खनिज  अयस्क  निर्यातक  एसे  कुद्रेमुख  लौह  अयस्क  कंपनी  लि०

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  एम०एम०टी०सी०  लि०  और  निजी  नियतिक

 मूल्य  -  मूल्य  इन  वर्षों  के  दौरान  मात्राओं

 एवं मूल्य प्रवृत्ति तथा के आई०ओ०सी०एल० एवं एम०एम०टी०सी० द्वारा सूचना के आधार पर अनुमानित



 435...  प्रश्नों  के

 गुजरात  संगठित  अपराध  नियंत्रण  2003

 568.  श्री  पी०एस०  गढ़वी  :

 श्रीमती  जयाथहन  बी०  उककर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  गुजरात  संगठित  अपराध  नियंत्रण

 2003  की  जांच  प्रक्रिया  पूरी  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  प्रक्रिया  में  तीव्रता  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  ठठाए  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  अपेक्षित  अनुमोदन  दिया

 और

 इसे  कब्र  तक  पूरा  किये  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  राणिका  :

 प्रश्न  पैदा  नहीं

 से  राज्य  विधायनों  की  तीन  दृष्टिकोर्णों  से  जांच  की

 जाती  है  अर्थात्‌  (1)  केन्द्रीय  कामूत्रों  क ेसाथ  उनकी  विसंगति  (॥)  राष्ट्रीय

 या  केन्द्रीय  नीति  से  अपसरण  और  (॥)  कानूनी  और  संविधानिक

 गुजरात  संगठित  अपराध  नियंत्रण  2003  में  नीतिगत  मुद्दे

 विहित  हैं  जिन्हें  हल  किया  जाना  है  इसलिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  जा  सकती
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 खाड़ी  देशों  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौता

 569.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्‍या  वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍य  गलफ  कोआपरेशन  काठंसिल  के  देशों

 ने  भारत  के  साथ  मुक्त  व्यापार  समझौते  की  धीमी

 प्रक्रिया  पर  अपना  असंतोष  जाहिर  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 2005-06  की  तुलना  मैं  2006-07  के  दौरान  भारत  और

 जी०सी०सी०  देशों  के  बीच  व्यापार  ब्यौरा  क्‍या  और

 जी०सी०सी०  देशों  के  साथ  शीघ्र  से  शीघ्र  एफ०टी०ए०

 को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए/उठाए  जाने  वाले

 कदम  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्यिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  व्यापार  आर्थिक  संबंध  समिति

 ने  दिनांक  27  2005  को  हुई  अपनी  चौथी

 बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  वाणिज्य  विभाग  द्वारा  जी०सी०सी०

 देशों  के  साथ  मुक्त  व्यापार  करार  पर  वार्ता  करने  के

 लिए  कार्यवाही  की  भारत-जी  ०सी  ०सी  ०एफ०टी  ०  ए०  पर  वार्ताओं

 का  पहला  दौर  2  एवं  22  2006  को  सऊदी  अरब  में

 आयोजित  किया  गया  वार्ताओं  के  दूसरे  दौरे  का आयोजन  करमे  के

 लिए  जी०सी०सी०  सचिवालय  का  उत्तर  प्रतीक्षित

 वर्ष  2005-06  की  तुलना  में  वर्ष  2006-07  के  दौरान  भारत  एवं
 जी०सी०सी०  देशों  के  बीच  व्यापार  का  ब्यौर  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए

 विवरण

 वर्ष  2005-06  की  तुलना  में  वर्ष  2006-07  के  दौरान  भारत  एवं  जी०सी०सी०  देशों  के  बीच  व्यापार

 क्र०  देश
 *

 2005-2006

 सं०

 निर्यात  आयात

 त  2  3  4

 1  बहरीन  आई०एस०  192.25  189.56

 2...  कुवैत  513.73  461.85

 3.  ओभान  406.43  265.59

 2006-2007

 कुल  व्यापार  निर्यात  आयात  कुल  व्यापार

 5  6  7  8

 381.81  182.46  192.48  374.94

 975.58  611.24  237.58  848.82

 674.02  627.01  301.98  928.99
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 2  3  4  5  6  7  8

 4...  कतर  259.34  901.62  1,160.96  ३29.47  392.55  722.02

 $.  सऊदी  अरब  1,809.77  1632.34  342.11  2,582.83  1,091.44  3,674.27

 6...  संयुक्त  अरब  अमीरात  8,591.79  4,354.08  12,945.87  12,014.74  3,973.57  15,988.31

 जी०सो०सी०  का  कुल  11,775.31  7,805.04  19,580.35  16,347.75  6,189.6  22,537.35
 व्यापार

 भारत  के  कुल  व्यापार  में  11.42  5.23  7.76  12.94  4.64  8.67

 जी०सी०सी०  का  %  हिस्सा

 भारत  का  कुल  व्यापार  103,090.54  149,165.73  252256.27  126,331.09  133,491.52  259,822.61

 मछलियों  का  आयात  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यषाही  की

 गई
 570.  श्री  जी०  करूणाकर  रेड्डी  :

 श्री  एस०  अजय  कुमार  :  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 जयराम  :  से  वर्ष  2005-06  तथा

 कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  2006-07  के  दौरान  ई०यू०  देशों  से  भारत  में  हुए  मछलियों  के  आयात

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  भारतीय  समुद्री  खाद्य  निर्यातक

 क्‍या  यूरोपीय  देशों  से  मछलियों  का  आयात  किया  जा  रहा
 ये  कक  दौपा  बज  कर  3  सात  खुकता  क  एस  एकबार

 हैः  द्वारा  तथा  भारत  में  आगे  मूल्यवर्धन  हेतु  केबल  5.08  करोड्ध  रुपये  मूल्य
 के  कटल  फिश  तथा  स्क्विड  जैसे  समुद्री  खाद्य  का  आयात

 किया  गया  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वाणिज्य  विभाग  को  किसी
 क्या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से मछलियों  के  आयात  राज्य  परकार  से  मछलियों  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  कोई

 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  और  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 दिनांक  :  15/11/2007

 लाख  रुपए  में

 एच०एस०  कोड  के  अनुसार  चिन्हित

 क्र०  2005-2006  2006-2007  %  वृद्धि

 सं०

 त  2  3  4  5  6

 1.  030199  अन्य  जीवित  मछलियां  11.30
 रे  ससययआ  ससआआ  आआआ  कस  स  सससस+«फ»जनगफपतणणननिािाििीनीतीीदझफनन्‍ववॉोॉइ  &  ी  वि  सफ  अकफइइसदछिणएण  भ्भभभभ“धभ।ख  आ  आ  आअआआआिक  लव  हकअखऋटऋतहऋख.ल्‍शशह  ल  5
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 1

 22-

 प्रश्नों  के

 2

 030212

 030219

 030261

 030269

 030270

 030311

 030322

 030371

 030379

 030420

 030490

 030530

 030541

 030542

 030559

 030569

 030612

 030613

 030614

 -  030622

 030731

 20  2007

 3

 चैसिफिक  सेलमॉन  प्रेवबशा  एटलांटिक

 सेलमॉन  तथा  डेन्यून  सेलमॉन

 अन्य  सेलमॉन  ताजे/प्रशीतित  लीवर  तथा  रोज  को  छोड़कर

 सारडाइन्स  ब्रिसरलिंग  अथवा  ताजे/प्रशीतित

 अन्य  मछली  ताजा/प्रशीतित,  लीवर  तथा  रोज  को  छोड़कर

 ताजी  अथवा  प्रशीतित  मछली  के  लीवर  तथा  रोज

 सॉकी  सेलमॉन  प्रशीतित

 फिशा  फिल्ट  अन्य  फिश  मीट  को  छोड़कर

 अटलांटिक  सेलमॉन  तथा  डेन्यूबा  सेलमॉन

 प्रशीतित  लीवर  तथा  रोज  छोड़कर

 सारडाइन्स  ब्रिसलिंग  अथवा  प्रशीतित

 लीवर  तथा  रोज  को  छोड़कर

 प्रशीतित  लीवर  तथा  रोज  को  छोड़कर  अनय  प्रशीतित  मछलियां

 प्रशीतित  फिश  फिलेट्स  बनाकर  अथवा  बीमा

 अन्य  फिलेट्स  को  एवं  अन्य  फिश  मीट

 फिश  फिलेट्स  सुखाएं  गए  नमकीन/ब्राइन  में  नॉन  स्मोक्ड

 पैसिफिक  सेलमॉन  नारका  ग्रेबशा  अटलांटिक

 सेलमॉन  डैन्यूब  सेलमॉन

 फिलेट्स  सहित  हेरिंग्स  स्मोक्ड

 अन्य  सुखी  मछली  नमकीन  हो  अथवा  न  हों  नॉन  स्मोक्‍्ड

 अन्य  नमकीन  मछली/ब्राइन  सुखाई  न  गई  नॉट  स्मोक्‍्ड

 सॉक्स्टर  प्रशीतित  मसेल्स

 जीवित  ताजा/प्रशीतित

 श्रिम्प  तथा  प्रॉन  प्रशीतित

 म्रैब्स  प्रशीतित

 लॉय्स्टर  प्रशीतित  नहीं

 (  म्यूइलस  एस०पी०पी०  जीवित  ताजा/प्रशीतित

 3.40

 0.42

 0.71

 0.19

 11.06

 0.10

 49.43

 261.45

 27.76

 0.03

 0.24

 5.57

 0.80

 0.17

 7-42

 2-89

 15.58

 350.51

 15.68

 लिखित  उठता  440

 1,716.33

 376.61

 >87.  36

 9,232.09

 2,752.11

 -68.48

 34.07
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 1  2  3  4  $  6

 23...  030741  कटल  फिश  तथा  स्क्विड  जीवित  ताजा/ठंडी  112.92  17.93  84.13

 24...  030749  कटल  फिश  तथा  स्क्विड्  जीवित  ताजा/ठंडी  को  छोड़कर  27.25  7.35  -73.05

 25...  030799  अन्य  मोलस्क  जीवित  ताजा/ठंडे  को  छोड़कर  9.76

 कुल  552.30  508.61  -7/90

 पी०एम०एफ०  के  कार्मिकों  हारा  अपने  त  2  3  4
 सहकर्मियों  की  हत्या

 571.  श्री  प्रो०  महादेवराबथ  शिवनकर  :  भा०ति०सी०5ु०  पा

 टा

 पा
 प्रो०  एम०  रामदास  :  सी०सु०ब०  05  11  10

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  के०रि०पु०ब०
 05  05  04

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  2007  *_०एस०बी०
 शून्य

 02  यु्न्प

 में  जवान  किल्स  मेजर  इन  जे  एण्ड  असम  राइफल्‍्स  02  02  "1

 नामक  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सरकार

 के  ध्यान  में  ऐसी  कितनी  घटनाएं  आई  हैं  जिनमें  बल-वार  अर्ध  सैन्य

 बलों  के  जवानों  द्वारा  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  हत्या  की

 क्‍या  सरकार  ने  जवानों  के  काम  के  माहौल  का  कोई

 अध्ययन  किया  है  और  अर्ध  सैन्य  बलों  के  जवानों  के  इस  प्रकार  के

 व्यवहार  के  लिए  उत्तरदायी  कारकों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  का  विचार  अर्ध  सैन्य  बलों  में  कार्यरत  सुरक्षा

 कर्मियों  को  तनाव  मुक्त  रखने  और  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने

 के  उपायों  के  लिए  कोई  प्रणाली  तैयारी  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 बल  का  नाम  2004  2005  2006

 त  2  3  4

 के०औ०सु०ब०  01  02  शृन्य

 और  घुलिस  अनुसंधान  एवं  विकास  ब्यूरो

 एण्ड  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  परिवार

 से  अलग  अत्यधिक  आवाजाही  ड्यूटी  का  लम्बा  समय  आदि

 के  प्रमुख  कारण  हैं  जिससे  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  के  कार्मिकों  में  तनाव

 पैदा  होता  है  जिस  वजह  से  वे  ऐसा  व्यवहार  करते

 और  सभी  अर्ध  सैनिक  बलों  में  एक  शिकायत  निवारण

 तंत्र  बनाया  गया  इसके  अतिरिक्त  अर्ध  सैनिक  बलों  में  तनाव  कम

 करने  के  उपाय  भी  किए  गए  सरकार  ने  भी  उनकी  परिवार  आवास

 की  हकदारी  को  बढ़ाया  है  और  उन्हें  राहत  देने  के लिए  अधिक  रिहायशी

 आवास  बनाने  के  उपाय  किए

 क्या  वाणिज्य  और  द्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  आज  की  स्थिति

 के  अनुसार  सरकार  को  विशेष  आर्थिक  जोन  की  स्थापना  के  लिए

 राण्य-वार  कुल  कितने  प्रस्ताव  मिले



 443  प्रश्नों  के

 उनमें  से  अभी  तक  स्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य-बार  कितने  प्रस्ताव

 विचाराधीन
 हैं

 राज्य-वार  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  क्‍या

 कारण

 (2)  इन  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना

 और

 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  भूमि  का अलग-अलग

 ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  जाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  विशेष  आर्थिक  जोन

 2005  के  प्रावधानों  के  अनुसार  एस०ई०जेडॉ०  की  स्थापना

 हेतु  आवेदन  संबंधित  राज्य  सरकारों  और  सीधे  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत

 किए  जा  सकते  रिकॉर्ड  के  अनुसार  10  2006  से  31

 2007  के  बीच  745  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  और  1  2007

 से  15  2007  के  बीच  और  166  आवेदन  प्राप्त  हुए

 एस०ई०जेडों०  हेतु  अनुमोदन  बोर्ड  द्वारा  विचार  किए  जाने  के  लिए

 केवल  उन्हीं  प्रस्तावों  को  सूचीबद्ध  किया  जाता  है  जिनकी  एस०ई०

 जेड०  2005  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतर्गत

 संबंधित  राज्य  सरकारों  ट्वारा  विधिवत  रूप  से  सिफारिश  की  जाती

 10  2006  को  एस०ई०जेड०  2005  के  लागू  होने

 के  बाद  से  अनुमोदन  बोर्ड  की  19  बैठके  हुई  हैं  जिनमें  एस०ई०  जेडों

 की  स्थापना  के  लिए  405  औपचारिक  अनुमोदन  तथा  168  सैद्धांतिक

 अनुमोदन  प्रदान  किए  गए  वर्तमान  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 विधिवत  रूप  से  सिफारिश  किए  गए  26  प्रस्तावों  को  अनुमोदन  बोर्ड

 की  अगली  बैठक  में  विचार  किए  जाने  के  लिए  सूचीबद्ध  किया  गया

 औपचारिक  एवं  सैद्धांतिक  अनुमोदन  तथा  विचाराधीन  प्रस्तावों  की

 संख्या  का  राज्य-वार  ब्यौरा  निम्तानुसार

 राज्य  औपचारिक  सैद्धांतिक  अनुमोदन  बोर्ड

 अनुमोदन  अनुमोदन  की  अगली

 बैठक  हेतु

 सूचीबद्ध  प्रस्ताव

 त  2  3  4

 आध॑  प्रदेश  66  5  त

 20  2007  लिखित  उत्तर  444

 2  3  4

 चंडीगढ़  2

 छत्तीसगढ़  1  2

 दादर  नगर  हवेली  3  0

 दिल्ली  2

 गोवा  7

 गुजरात  37  12

 हरियाणा  32  18

 हिमाचल  प्रदेश  0  4

 झारखंड  त

 कर्नाटक  39  15  त

 केरल  11  2

 मध्य  प्रदेश  10  7  2

 महाराष्ट्र  84  40  2

 नागालैंड  2

 उड़ीसा  9  6

 पांडिचेरी  त

 पंजाब  6  7  1

 राजस्थान  5  10

 तमिलनाडु  55  14  13

 उत्तरांचल  3  त  1

 उत्तर  प्रदेश  13  9  4

 पश्चिम  बंगाल  16  16  1

 कुल  405  168  26

 एस०ई०जेड०  2006  के  नियम  5  के  उपबंधों

 के  अनुसार  एस०ई०जेडॉ०  की  विभिन  श्रेणियों  के  लिए  न्यूनतम  क्षेत्र

 संबंधी  अपेक्षाएं  निम्नानुसार



 445  प्रश्नों  के  29  1929  लिखित  446

 प्रकार  विशेष  राज्यों/संच  शासित  क्षेत्रों  के

 लिए  क्षेत्र

 बहु-ठत्पाद  1000  हेक्टेयर  (5000  हेक्टेयर  कौ  निर्धारित  200  हेक्टेयर
 अधिकतम

 बहु-सेवा  100  हेक्टेयर  100  हेक्टेयर

 क्षेत्र  विशिष्ट  100  हेक्टेयर  50  हेक्टेयर

 सूचना  प्रौद्योगिकी  10  हेक्टेयर  एवं  ।  लाख  वर्ग  मी०  का  10  हेक्टेयर  एवं  1  लाख  वर्ग  मी०  का

 न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र  न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र

 रतन  एवं  आभूषण  10  हेक्टेयर  एवं  50  हजार  वर्ग  मी०  का  10  हेक्टेयर  एवं  50  हजार  वर्ग  मी०  का

 न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र  न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र

 जैव-प्रौद्योगिकी  एवं  अपारंपरिक  ऊर्जा  10  हेक्टेयर  एवं  40  हजार  वर्ग  मी०  का  10  हेक्टेयर  एवं  40  हजार  वर्ग  मी०  का

 न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र  न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र

 एफ०टी०डब्ल्यू०जेड०  40  हेक्टेयर  एवं  ।  लाख  वर्ग  मी०  का  40  हेक्टेयर  एवं  ।  लाख  वर्ग  मी०  का

 न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र  न्यूनतम  निर्मित  क्षेत्र

 एस०ई०जेड०/ई०ओ०यू०  के  अंतर्गत

 एस०एस०ए०  के  अंतर्गत  लक्ष्य

 573.  श्री  अधीर  चौधरी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ग्यारहवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  सर्व

 शिक्षा  अभियान  के  अंतर्गत  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  वर्षवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  प्रयोजनार्थ  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितनी

 धनराशि  निर्धारित/आबंटित  की  गई  और

 लक्ष्यों  को  हासिल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/ठउठाए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  से  ॥7र्वी  योजना  को  अंतिम  रूप

 योजना  आयोग  द्वारा  दिया  जाना  सर्व  शिक्षा  अभियान  कार्यक्रम  के

 संबंध  में  योजना  कार्यदल  की  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  भेज

 दी  गयी

 वस्तुओं  के  निर्यात  हेतु  लक्ष्य

 574  श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 श्री  कैलाशनाथ  सिंह  यादव  :

 क्या  जाणि्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2006-2007  और  2007-08  के  लिए

 विशेष  आर्थिक  जोन  ०  इकाइयों  )

 के  अंतर्गत  विभिन्न  वस्तुओं/मर्दों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  उपरोक्त  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  क ेलिए  सरकार

 ने  क्‍या  कदम  उठाएं



 447  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जयराम  :  से  'एस०ई०जेडों०/६०ओ०यू०
 के  लिए  विभिन्‍न  वस्तुओं/मर्दों  के  निर्यात  हेतु  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  जाता  वर्ष  2005-06,  2006-07  के  दौरान

 एस०ई०जेडों  ०/ई/०ओ०यू०  से  निर्यात  निम्नानुसार  हुए

 निर्यात  रुपए

 वर्ष  एस०ई०जेड़  ०  ई०ओग०्यू०

 2005-06  22839.48  49462.35

 2006-07  34494.651  51979.94

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह्न  12.00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 होती

 पूर्वाह्न  11.20  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  12.00  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित

 मध्याहन  12.00  बजे

 सभा  मध्याहन  12.00  बजे  पृनः  समवेत

 महोदव  पीठासीन

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  लोगों

 ने  सुबह  कार्य  स्थगन  का  नोटिस  दिया  था  कि  आज  क्वेश्यन  आऑवर  समेत

 सभी  कार्यवाही  स्थगित  करके  पहले  नंदीग्राम  पर  चर्चा  करायी  प्रश्न

 काल  तो  स्थगित  लेकिन  वह  कार्य  स्थगन  पर  न  होकर  हल्ला-गुल्ला
 पर  हम  आपसे  निवेदन  करते  हैं  कि  कोई  भी  कार्यवाही  शुरू  करने

 से  पहले  से  कम  से  कम  हमारा  व्यू  तो  जान  लेना  चाहिए  कि  हमने

 जो  कार्य  स्थगन  का  नोटिस  दिया  उसका  कारण  क्या  हमारा  व्यू

 भी  नहीं  जाना  जा  रहा  है  और  उस  पर  चर्चा  भी  नहीं  हो  रही  हम

 आपसे  निवेदन  करना  चाहते  हैं  कि

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रभुनाथ  सिंह  कृपया  निष्पक्ष  मैं

 आपसे  ऐसी  अपेक्षा  नहीं

 20  2007  +  448

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  मुझे  बोलने  तो  यह  तो

 ठीक  नहीं  है  कि केवल  आप  ही  आप  मेरे  व्यवहार  पर  टीका-टिप्पणी

 आप  मेरी  बात  सुनने  को  तैयार  नहीं  जैसे  ही  मुझे  पता  चला

 कि  माननीय  सदस्य  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  -  मैं  किसी

 का  नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  -  विपक्ष  के  एक  प्रमुख  नेता  ने  मुझसे  बात

 मैंने  कृपया  स्थगन  प्रस्ताव  पर  जोर  न  यदि  आप  चाहते

 हैं  कि  इस  पर  कोई  चर्चा  की  तो  कृपया  उसके  लिए  उचित

 तरीके  से  सूचना  तत्पश्चात  कल  मैंने  सभी  माननीय  नेताओं  को

 मैं  उनका  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मेरे  कक्ष  में  बैठक  के  लिए

 घोड़ा  समय  जब  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  उनसे  कई  बार  आग्रह

 किया  कि  आप  इस  विषय  पर  आपस  में  सलाह  कर  तब  आप

 भी  तो  बहां  उपस्थित  मैं  यह  नहीं  बताता  कि  ऐसी

 बैठकों  में  क्या  परन्तु  क्योंकि  अध्यक्षपीठ  के  विरुद्ध  भी  आक्षेप

 लगाये  गए  अतः  मुझे  देश  के  सामने  स्थिति  स्पष्ट  करनी

 )

 प्रौो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  मैं  भी

 निवेदन  करना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  शिष्टाचार  का  पालन

 मैंने  सबसे  एक  व्यक्तिगत  निवेदन  किया  सदन  के

 बहुत  से  प्रमुख  नेताओं  ने  भी  उस  बैठक  में  भाग  लिया  मैंने  कहा

 था  कि  कृपया  इस  मामले  को  समुचित  रूप  में  प्रस्तुत  किया

 ताकि  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  जा  मुझे  कल  बताया  गया

 था  कि  सदन  के  नेता  ने  इसे  किसी  रूप  में  लाने  का  सुझाव  दिया

 है  परन्तु  वह  स्वीकार्य  नहीं  मैंने  विपक्ष  के  माननीय

 माननीय  उपनेता  से  इस  विषय  में  बात  की  और  पुनः  इस  कार्य  को

 किये  जाने  का  आग्रह  परन्तु  इसका  अनुकूल  प्रत्युत्तर  नहीं

 यदि  प्रतिदिन  स्थगन  प्रस्ताव  या  प्रश्नकाल  के  स्थगन  की

 सूचना  दी  तो  सभा  अपनी  कार्यवाही  कैसे  कर  पाएगी  और

 मैं  अब  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  आप  सभा  में  क्‍यों  आ  रहे

 एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  सरकारी  कार्य  किया  जाना  कृपया  इसे

 करने

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  समस्या

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  समस्या

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  नारे  लगाये  जाने  की  दुर्भाग्यपूर्ण
 स्थिति  के  दौरान  मुझे  इस  संबंध  में  सूचना  प्राप्त  हुई  मैंने  अपराध्न

 1.15  बजे  सभी  नेताओं  की  एक  बैठक  बुलायी  कृपया  आइए  और

 सहयोग  इसका  समाधान  ढूंढने  का  प्रयास  करना

 मैंने  क्‍या  अपराध  किया  हर  कोई  जानता  है  कि

 श्री  शुज  किशोर  त़िपाठी  :  पहले  भी  आपने  नियम  193

 के  अधीन  ऐसी  एक  चर्चा  करायी  अगर  आप  चाहें  तो  यहां  भी

 इसे  परिवर्तित  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  '  अगर  आप  चाहेंਂ  यह  कहने  का  आपका  क्या  अभिप्राय

 आप  चाहेंਂ  कहकर  आप  क्या  आक्षेप  कर  रहे  मुझे  यह

 कहते  हुए  खेद  है  कि  आप  हर  चीज  को  तोड्-मरोड  रहे

 श्री  बृुज  किशोर  त्रिपाठी  :  मेरी  ऐसी  कोई  मंशा  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  सबसे  यह  विनम्र  निवेदन  करता  हूं

 कि  अपराह्न  1.15  बजे  नेताओं  की  बैठक  में  भाग

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  आपने  अभी  जो

 उस  पर  हमें  भी  अपनी  बात  कहने  की  आप  इजाजत

 हम  आपसे  लगातार  दो  दिन  से  कहने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि

 नंदीग्राम  में  जो  कुछ  हुआ  ठससे  ज्यादा  भीषण  घटना  देश  में  और

 कोई  नहीं  हो

 अपराध्न  12.01  बजे

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 वित्त  मंत्री  पी०  मैं  राष्ट्रपति

 जिसके  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  280  और  वित्त  आयोग

 1951  के  अनुसरण  में  वित्त  आयोग  का  गठन  किया

 गया  जो  14  2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति
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 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7178/07]

 शृह  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  श्रीप्रकाश  :

 मैं  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  कौ  ओर  से  भारत  का  राज्य  संप्रतीक

 उपयोग  का  2005  की  धारा  11  की

 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  भारत  का  राज्य  संप्रतीक  का

 2007,  जो  4  2007  के  भारत  के  राजपक्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  कि

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7179/07]

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रीप्रकाश  :

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  केंद्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा

 22  की  उप-धारा  (3)  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा

 बल  2007,  जो  3  2007  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 में  प्रकाशित  हुए  कि  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7180/07]

 (2)  सीमा  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा  141  की

 उप-धारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 गृह  सीमा  सुरक्षा  बल  ड्राफ्ट्रसमैन  समूह
 और  समूह  पद  भर्ती  2007,

 जौ  2  2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०का०नि०  &4  में  प्रकाशित  हुए

 सीमा  सुरक्षा  बल  कॉम्बेटाइज्ड  कॉन्सटेबल

 समूह  पद  भर्ती  2007,  जो  2।

 2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  65  में  प्रकाशित  हुए

 सीमा  सुरक्षा  बल  वाटर  विंग  समूह  पद  भर्ती

 2007,  जो  28  2007  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  स्ंछया  सा०का०नि०

 67  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7181/07)
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 श्रीप्रकाश

 (3)  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  बल  1992  की

 भारा  156  की  उप-धघारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्मलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 -

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  पशु  चिकित्सा

 निरीक्षक  (  ड्रेसर  समूह  पद  भर्ती

 2007,  जो  24  2007  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में

 प्रकाशित  हुए

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  पायोनियर .._
 कॉन्सटेबल  समूह  पद  भर्ती

 2007,  जो  20  2007  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में

 es  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7182/07]

 ]

 श्री  प्रभुगाथ  सिंह  :  पेपर्स  ले  मत

 भरी  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  :  महोदय  इसका  एक

 भी  शब्द  सुनाई  नहीं  दे  रहा

 ]

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  अली

 अशरफ  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  स्टेट  मिशन  सर्व  शिक्षा  अण्डमान

 और  निकोबार  ट्वीप  समूह  संघ  क्षेत्र  पोर्टब्लेयर

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 स्टेट  मिशन  सर्व  शिक्षा  अण्डमान

 और  निकोबार  ट्वीप  समूह  संघ  क्षेत्र  पोर्टब्लेयर

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।
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 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7183/07]

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  डौ०

 :  मैं  श्री  अश्विन  कुमार  की  ओर  से

 और  1951  की  धारा  के  अंतर्गत  जारी

 अखबारी  कागज  नियंत्रण  2007,  जो  6  2007

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  1361

 में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखती

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7184/07)

 ]

 श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  :  नन्दीग्राम  की  घटना  से  भयंकर

 कुछ  और  नहीं  हो  सकता  '

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  अतिरिक्त  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में

 सम्मिलित  न  किया

 )*

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डौ०

 :  श्री  जयराम  रमेश  की  ओर  मैं  निम्नलिखित

 पत्र-सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)

 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 एस०टी०सी०एल०  बंगलौर  के  वर्ष

 2006-2007  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 एस०टी०सी०एल०  बंगलौर  के  वर्ष

 2006-2007  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्क  की

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7185/07]

 (2)  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  के  वर्ष  2006-2007  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  के  वर्ष  2006-2007  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7186/07]

 (3)  कॉफी  1942  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)

 के  अंतर्गत  कॉफी  बोर्ड  कर्मचारी  2007,

 जो  2।  2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7187/07]

 (4)  इंडियन  डायमंड  सूरत  के  वर्ष  2006-2007

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 इंडियन  डायमंड  सूरत  के  वर्ष  2006-2007

 के  कार्यकरण  की  लरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7188/07]

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  डी०

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती

 (1)  शांतिनिकेतन  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०्टी०  7189/07]
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 (3)  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  2003-2004  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7190/07]

 (5)  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  हमीरपुर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  हमीरपुर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०टी०  7191/07]

 (7)  डा०बी०आर०  अम्बेडकर  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी

 जालंघर  के  बर्ष  2004-2005  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 डा०बी०आर०  अम्बेडकर  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी

 जालंधर  के  वर्ष  2004-2005,  वर्ष  2005-06  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  डल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7192/07]

 (9)  सरदार  वल्लभभाई  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  सूरत

 के  वर्ष  2003-2004  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
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 [  श्रीमती  डी०

 सरदार  वल्लभभाई  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  सूरत
 के  वर्ष  2003-2004  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7193/07]

 (11)(  एक  )  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापलली  के  वर्ष

 2003-2004  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापल्‍ली  के  वर्ष

 2003-2004  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7194/07]

 )  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  सूरतकल  के

 वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  सूरतकल  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7195/07]

 (15)(  एक  )  मालवीय  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  जयपुर  के  वर्ष

 2004-2005  के  वार्षिक  प्रतिकेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 मालवीय  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकीਂ  जयपुर  के  वर्ष

 2004-2005  2005  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  (  हिन्दी
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 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 मालवीय  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  जयपुर  के  वर्ष

 2004-2005  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उलि्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7196/07]

 शिक्षु  प्रशिक्षण  बोर्ड  कानपुर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 शिक्षु  प्रशिक्षण  बोर्ड  कानपुर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (18)  उपर्युक्त  (17)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7197/07]

 (19)(  एक )  योजना  और  वास्तुकला  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 योजना  और  वास्तुकला  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (20)  उपर्युक्त  (19)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7198/07]

 (21)(  एक  )  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापलली  के  वर्ष

 2004-2005  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापल्‍ली  के  वर्ष

 2004-2005  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
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 (22)  उपर्युक्त  (21)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशने  बाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 '
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7199/07]

 '
 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  कुरूक्षेत्र  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  कुरूक्षेत्र  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (24)  उपर्युक्त  (23)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7200/07]

 (25)(  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापल्‍ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  तिरूचिरापलली  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (26)  उपर्युक्त  (25)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7201/07]

 (27)  एजुकेशनल  कंसल्टेंट्स  इंडिया  लिमिटेड  तथा  उच्चतर  शिक्षा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष

 2007-2008  के  लिए  हुए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7202/07]

 (28) (  एक  )  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  शैक्षणिक  संस्था  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  शैक्षणिक  संस्था  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  लेंखाओं
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 की  एक  प्रति  लेखाओं  कौ  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेक्षापरीक्षित

 राष्ट्रीय  अल्पसंखषक  शैक्षणिक  संस्था  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीशा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 राष्ट्रीय  अल्पसंखछयक  शैक्षणिक  संस्था  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  की  सिफारिशों  पर  की

 गई  कार्रवाई  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (29)  उपर्युक्त  (28)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7203/07]

 (30)  )  भारतीय  प्रबन्धन  लखनऊ  के  वर्ष  2005-

 2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 ,  भारतीय  प्रबन्धन  लखनऊ  के  वर्ष  2005-

 2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (31)  उपर्युक्त  (30)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7204/07]

 भारतीय  प्रबन्धन  कोह्नीकोडे  के  वर्ष  2005-
 :  2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 भारतीय  प्रबन्धन  कोझीकोडे  के  वर्ष  2005-

 2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (33)  उपर्युक्त  (32)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  काला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7205/07]
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 (34)(  एक  )  महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2002-2003  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2002-2003  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2002-2003  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (35)  उपर्युक्त  (34)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7206/07]

 (36)  )  महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2003-2004  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2003-2004  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2003-2004  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्टारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (37)  उपर्युक्त  (36)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7207/07]

 (38)  )  महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2004-2005  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी
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 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2004-2005  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उज्जैन  के

 वर्ष  2004-2005  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 (39)  उपर्युक्त  (38)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शान  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7208/07]

 (40)  महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उण्जैन  के

 वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उज्जैन  के

 वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 महर्षि  संदीपनी  राष्ट्रीय  वेद-विद्या  उज्जैन  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (41)  उपर्युक्त  (40)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7209/07]

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  कोलकाता  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  कोलकाता  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (43)  उपर्युक्त  (42)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण
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 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7210/07]

 (44)  जवाहर  लाल  नेहरू  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 (45)  उपर्युक्त  (44)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7211/07]

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  वौ०  राधिका  :

 मैं  आपदा  प्रबंधन  2005  की  धारा  77  के  अंतर्गत  आपदा

 प्रबंधन  अपराध  की  2007,  जो  13

 2007  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सं०  सा०का०नि०  544

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखती

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०टी०  7212/07]

 अपराध्व  12.07  बजे

 समय  श्री  सैयद  शाहनवाज  हुसैन  और  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  आए  और  सभा-पटल  के  निकट  खड़े  हो

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  इस

 समय  हाउस  शान्त  नहीं  है  और  ऐसी  स्थिति  में  पेपर्स  सदन  के  पटल

 पर  ले  किए  जा  रहे  यह  गलत  हो  रहा  है  क्योंकि  इस  समय  हाठस

 आर्डर  में  नहीं

 अपराध्व  12.07%  बजे

 रसायन  और  उर्वरक  संबंधी  स्थायी  समिति

 इक्कौसवां  से  चौबीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  सुनील  रक्ष॑  :  मैं  रसायन  और  उर्वरक

 सबंधी  स्थायी  समिति  2007-08  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता
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 (1)  और  उर्वरक  मंत्रालय  और  पेट्रो  रसायन

 की  अनुदानों  की  मांगों  (2007-08)'  के  बारे  में

 समिति  के  ॥6वें  प्रतिवेदन  लोक  में  अंतर्विष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी
 हि

 (2)  और  उर्वरक  मंत्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  (2007-08)

 '  के  बारे  में  समिति  के  ॥7वें  प्रतिवेदन
 लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 ट्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी

 (3)  रसायनों  कौ  मांग  और  उपलब्धताਂ  विषय  पर  समिति

 के  ॥8वें  प्रतिवेदन  लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों

 पर  सरकार  ट्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी

 (4)  का  खरीद  और  संचलनਂ  विधय  पर  समिति

 के  ॥9कें  प्रतिवेदन  लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  कौ  गई  कार्यवाही  संबंधी

 '  '

 अपराध्व  12.08  यजे

 विदेश  मामलों  संबंधी  स्थायी  समिति

 अतरइवां  और  उनीसवां  प्रतियेदन

 डा०  लक्ष्मीनाराषण  पाण्डेब  :  मैं  विदेशी  मामलों

 सबंधी  स्थायी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 प्रस्तुत  करता

 (1)  भारतीयों  से  संबंधित  मुद्देਂ  विषय  पर  ॥4वें  प्रतिवेदन

 लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की-गई-कार्यवाही  संबंधी  ॥7वां

 विदेश  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  (2007-08)  संबंधी

 प्रतिवेदन  लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही  संबंधी  ॥8वां

 (2  जी

 (3)  भारतीय  कार्य  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों

 (2007-08)  संबंधी  ॥6वें  प्रतिवेदन  लोक

 में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही

 संबंधी  ॥9वां
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 अपराष्न  12.08%  बजे

 पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी

 स्थायी  समिति

 एक  सौ  एक  सौ  पच्चीसवां  और

 एक  सौ  छब्बीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  आनंदराव  विठोेबा  अडसूल  :  मैं

 पर्यटन  और  संस्कृति  सबंधी  स्थायी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  विमान  से  वहन  2007  संबंधी  समिति

 का  ॥24वां

 (2)  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  (2007-2008)

 के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट

 टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्रवाही  संबंधी  समिति

 का  ॥25वां  और

 (3)  पर्यटन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  (2007-2008)  के

 बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट

 टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्रवाही  संबंधी  समिति

 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  ध्यानाकर्षण  संबंधी  विषयों  पर  चर्चा

 करेगी  -  श्री  गुरूदास  दास  गुप्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अंतिम  बार  यह  अवसर  दे  रहा  इस

 पर  दो  बजे  के  बाद  चर्चा

 सभा  अपराहन  2.00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराध्न  12.09  बजे

 लोक  सभा  अपराह्न  2.00  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित

 *क्रम  सं०  पर  दिया  गया  प्रतिवेदन  17  2007  को  जब  सभा

 सत्र  में  नहीं  माननीय  राज्य  सभा  के  निदेशों  के  निदेश  31(1)

 के  अंतर्गत  माननीय  राज्य  सभा  को  प्रस्तुत  किया  था  माननीय

 सभापति  ने  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  और  परिचालन  का  आदेश  दिया

 उसी  दिन  लोक  सभाको  तदनुसार  सूचित  किया  गया

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे  464
 2005-06

 अपराध्व  2.00  बजे

 सभा  अपराहन  2.00  बजे  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 1

 श्री  सैक्द  शाहनवाज  हुसैन  :  उपाध्यक्ष  हम  लोग

 सबसे  पहले  नंदीग्राम  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  15  -  माननीय  वित्त  मंत्री  श्री

 पी०

 अपराध्व  2.01  बजे

 ]

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 2007-08

 वित्त  मंत्री  पी०  :  मैं  वर्ष  2007-08  के

 लिए  बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दशाने

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  7213/07]

 अपरा0्व  2.01%  बजे

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे

 2005-06

 ]

 वित्त  मंत्री  पी०  :  मैं  वर्ष  2005-06  के

 लिए  बजट  के  संबंध  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगों

 को  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  7214/07]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2।  2007  को  पूर्वाह्न
 11.00  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराह्न  2.02  बजे

 लोक  सभा  21  2007/30

 1929  के  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित
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 ताराकित  प्रश्नों  कौ  सदस्य-बार  अनुक्रमणिका

 क्र  सदस्य  का  नाम  तारांकित  प्रश्नों

 सं०  की  संख्या

 1  2
 ह

 3

 1.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  61

 2.  श्री  रामपाल  सिंह  62

 श्री  काडिगा  रामकृष्णा

 3.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  63

 डा०  एम०  जगन्नाथ

 4...  श्री  रामदास  आठउबथले  64

 5.  डा०  आर०  सेनथिल  65

 6.  डा०  के०एस०  मनोज  66

 7.  श्री  धर्मेन्र  प्रधान  67

 -  योगी  आदित्य  नाथ

 8.  श्री  काशीराम  राणा  68

 श्री  मनसुखभाई  डी०  वसावा

 9.  श्री  किसनभाई  वी०  पटेल  69

 10.  श्री  सुभाष  महरिया  70

 श्रीमती  निवेदता  माने

 11.  श्री  के०एस०  राव  है|

 12.  श्रीमती  भावना  पुंडलिकराव  गवली  72

 श्री  बापू  हरी  चौरे

 13.  श्री  मदन  लाल  शर्मा  73

 14.  श्री  एन०एंन०  कृष्णदास  74

 श्री  रनेन  बर्मन

 15.  श्री  मोहन  जेना  75

 16.  श्री  एम०  अप्पादुरई  76

 प्रो०  महादेवराव  शिवनकर

 29  1929  i  हि

 1  2  3

 17.  श्री  असादूददीन  ओवेसी  7

 श्री  मो०  ताहिर

 18.  श्री  पुननू  लाल  मोहले  78

 19.  श्री  आनन्दराव  विठोबा  अडसूल  79

 श्री  अधलराव  पाटील  शिवाजीराव

 क्र०  सदस्य  का  नाम  प्रश्न  संख्या

 सं०

 ।  2  3

 1.  आरुन  श्री
 जे०एम०  429,  446

 2.  श्री  बसुदेव  466

 3.  श्री  आनंदराव  विठोबा  494,  529,  553,  567

 डा०  धीरेंद्र  422,  450,  457,  503,

 524

 री

 श्री  हंसराज  गं० 5.  442,  451,  487,  494,

 506,

 6.  अजय  श्री  एस०  565,  570

 7.  श्री  अशोक  473

 8.  श्री  रामदास  486,  524,  548,  563

 9.  श्री  जसुभाई  धानाभाई  446,  465,  515

 10.  श्री  हितेन  456

 ।.  श्री  जोवाकिम  431,  551

 12.  श्री  अवक्तर  सिंह  424,  482

 13.  श्री  महावीर  459,  513,  $42,  560

 14.  श्री  मनोरंजन  432,  496



 .  श्री  कुलदीप

 .  श्री  सुम्रत

 .  श्री  स्वदेश

 .  श्री  सी०के०

 .  श्री  बापू  हरी

 .  श्री  हरिसिंह

 -  चिन्ता  डा०

 -  श्री  पंकज

 23.  श्री  अधीर

 24.

 26.

 श्री  मिलिन्द

 .  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र

 श्री  सुखदेव  सिंह

 .  श्री  संजय

 28.  प्रो०  प्रेम  कुमार

 डे  .  श्री  पी०सी०

 30.  श्री  पी०एस०

 31.

 32:

 33

 34.

 35.

 श्री  एकनाथ  महादेव

 संतोष

 श्रीमत्ती  भावना  पुंडलिकराव

 जगन्नाथ  डा०एम०

 श्री  पुष्प

 ३6.  श्री  मोहन

 20  2007  “468

 3  1  2  3

 37.  श्री  रघुनाथ  429

 511  38.  श्री  नवीन  421

 39.  श्री  अजीत  433,  469

 40.  डा०  वल्लभभाई  468

 497,  527,  531  41.  श्री  एस०के०  419,  478,  520,  546,

 561
 454,  509

 42.  श्री  रघुवीर  सिंह  417,  430,  517
 572

 43.  श्री  श्रीचन्द  447

 44.  श्री  विजय  460,  517,  544.
 499,  536,  573

 45.  '  श्री  एम०एन०  492
 428,  467,  499,

 46.  श्री  मंजुनाथ  550

 547,  562,  572  47.  श्री  राजीव  रंजन  सिंह  506

 48.  श्री  सुभाष  489,  526,  550,  565

 497,  527,  531,  49.  श्री  नरहरे  433,  489

 50.  प्रोਂ  विजय  कुमार  435,  438

 484
 $1.  श्री  सनत  कुमार  446,  528

 52.  श्रीमती  निवेदिता  489,  526,  550,  574

 53.  डा०  के०एस०  550

 526,  550,  565,
 26

 !  54.  श्री  रशीद  473,  519,  545

 55.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  434,  567
 435,  438,  439,

 56.  डा०  राजेश  429,  446

 527,  551  57.  मौ०  श्री  451,  489,  550,  565
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 60.  गिखिल  श्री  442,  455,  499
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 61.  श्री  असादूददीन  480,  528,  552,  566  84.  श्री  इकबाल  अहमद  418,  446,  465,  495,

 62.  श्री  दलपत  सिंह  438,  462  530

 63.  श्री  जीवाभाई  ए०  448,  503
 85.  डा०  अरुण  कुमार  464,  514,  543

 64.  श्री  किसनभाई  वी०  488,  525,  549,  554...
 56  डा०  आर०  487

 65.  श्री  ब्रजेश  435,  451  87.  शैलेन्र  श्र  430

 66.  श्री  देषिदास  489,  526,  565  88.  श्री  मदन  लाल  491,  522

 67.  श्री  धर्मेन्द्र  416,  523,  552  89.  श्री  अधलराब  481,  529,  533,  556

 68.  श्री  हरिकेवल  410,  454,  505  90.  प्रो०  महादेवराव  510,  540,  558,  571

 69.  श्री  एल०  414,  438,  451,  500  91.  श्री  जी०एम०  410,  413,  442,  476,

 70.  श्री  पी०
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 488,  525,  54,  564

 77.  श्री  जी०  करूणाकर
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 479,  521,  555,
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 100.  श्री  मणी  कुमार  412,  475,  539
 78.  श्री  एम०  राजा  मोहन  433,  442,  453

 79.  श्री  एम०  श्रीनिवासुलु
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 433,  443,  497,  500,
 101.  श्री  ललित  मोहन  425
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 80.  श्री  सुरवरम  सुधाकर  633
 103.  श्रीमती  जयाबहन  बी०  415,  477,  568

 8:  रैंगे  श्री  तुकाराम  गणपतराव  450,  501,  505
 104.  श्री  पौ०सौ०  458,  512,  541,  558,

 82.  श्री  कौरेन  416,  435,  523,  552  559

 83.  साईं  श्री  KO  «437,  485  "405.  श्री  वी०के०  448,  509,  538
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 -  तारांकित  प्रश्नों  कौ  मंत्रालय-वार  अनुक्रमणिका

 वाणिण्य  और  उद्योग

 गृह  $

 मानव  संसाधन  विकास

 सूचना  और  प्रसारण

 लघु  और  मध्यम  उद्यम

 खान  :

 संसदीय  कार्य  :

 वाणिज्य  और  उद्योग  :

 गृह  :

 मानव  संसाधन  विकास

 सूचना  और  प्रसारण

 लघु  और  मध्यम  उद्यम  :

 खान
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 लक

 लोक  सभा  की  सत्रावधि  के  प्रत्येक  दिन  के  वाद-विवाद  का  मूल  संस्करण  भारतीय  संसद  की  निम्नलिखित  वेबसाइट

 पर  उपलब्ध

 httoy/www.parliamentofingia.nic.in

 लोक  सभा  की  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  पर  सीधा  प्रसारण

 लोक  सभा  की  संपूर्ण  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  के  विशेष  चैनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  जाता  |

 यह  प्रसारण  सत्रावधि  में  प्रतिदिन  प्रातः  11.00  बजे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  शुरू  होने  से  लेकर  उग  दिन  की  सभा
 |

 समाप्त  होने  तक  होता
 ;

 लोक  सभा  वाद-विवाद  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध
 ।

 लोक  सभा  वबाद-विवाद  के  हिन्दी  संस्करण  और  अंप्रेजी  संस्करण  की  प्रतियां  तथा  संसद  के  अन्य  विक्रय

 संसद  नई  पर  बिक्री  हेतु  उपलब्ध
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 (02007  प्रतिलिप्पधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382  के  अंतर्गत  प्रकाशित

 और  इंडियन  नई  द्वारा


